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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Wednesday,  August  2,  3978/Sravana  it,
 ig0)  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  eleven  of  the  Clock

 (Mr.  SpeaKEeR  in  the  Chair)
 OBITUARY  REFERENCE

 MR.  SPEAKER :  I  have  to  inform  the
 House  of  the  sad  demise  of  Kaka  Bhagwant
 Roy  who  passed  away  at  Ludhiana
 (Punjab)  on  July  29,  1978,  at  the  age  of
 61.

 Kaka  Bhagwant  Roy  was  a  Member  of
 the  Provisional  Parliament  during  the
 years  950—52  representing  Patiala  and

 East  Punjab  States  Union.  During  his
 early  career,  he  was  President  of  the  Stu-
 dents’  Federation  and  the  Labour
 Federation,  Ludhiana,  during:  934  and
 1938,  respectively.  Later,  he  was  asso-
 ciated  with  the  All  India  Students  Federa-
 tion,  All  India  Radical  Youth  Conference
 and  several  other  social  and  youth  organisa-
 tions.  He  also  served  as  Vice-President,
 Gandhi  National  Mcmorial  Fund,  PEFSU
 in  1948.  A  freedom  fighter,  he  suffered
 imprisonment  for  participating  in  ‘the
 Satyagraha  movement  during  7942  and
 1946.

 We  deeply  mourn  the  loss  of  this  friend
 and  I  am  sure  the  House  will  join  me  in
 conveying  our  condolences  to  the  bereaved
 family.

 The  House  may  stand  in  silence  for  a
 short  while  as  a  mark  of  respect  to  the  me-
 mory  of  the  departed  soul.
 The  Members  then  stood  in  silence  for  a-  while.

 989  L5—

 +  2
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गुजरात  में  तटीय  राजपथ  को  राष्ट्रोय  राजपथ
 में  बदसना

 *243.  शी  धर्मसिंह  भाई  पटेल  :
 क्या  नौषहन  शौर  परिषहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क )  क्या  गुजरात  राज्य  के  96i—  8
 के  20-वर्षीय  सड़क  विकास  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  कच्छ  में  लखपत  से  जामनगर,
 द्वारिका,  श्रोखा,  पोरबन्दर,  बेरावंल  ब्रौर
 भाकनगर  तक  650  किलोमीटर  लम्बा
 तटीय  राजमाग  बनाने  के  लिए  प्रावधान
 किया  गया  है

 (ख)  क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  इस
 तटीय  राजमागे  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में
 बदलने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  भनुरोध
 क्या  है  ब्रौर  यदि  हां,  तो  कब.  श्रौर  इस
 बारे  में  किस  प्रकार  की  मांग  की  गयी
 है  ;

 (ग)  केन्द्र  सरकार  इस  तटीय  राज-
 मार्ग  को  कब  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में
 बदल  देगी  ;

 (घ)  राष्ट्रीय  रांजमार्गों  के  राष्ट्रीय
 ब्रौसत  की  तुलना  में  गुजरात  राज्य  में
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  कया  है
 श्रौर

 (ड़)  गुजरात  राण्य  में  राष्ट्रीय  राज-
 मार्गों  की  लम्बाई.  में  वृद्धि  के.  उद्देश्य  से
 केन्द्र  सरकार  का  क्या  कार्यक्रम  है  शौर

 ऐसा  कब  किया  जायेगा  श्रौर  .गुजरात
 राज्य  को  इस  बारे  में  ग्रन्य  राज्यों  के
 समान  स्तर  पर  कब  तक  लाया  जायेगा  ?



 Ora]  Answers

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (क्रो  चांद  राम)  :

 (क)  शायद  मानतीय  सदस्य  का  आशय
 सड़क  विकास  के  लिए  मुद््य  इंजीनियरों
 द्वारा  बनाई  गई  20-वर्थीय  (96I-8)
 योजना  से  है  |  इसमें  किसी  पृथक  राज्य
 अथवा  तटीय  सड़क  जैसी  किसी  विशेष
 सड़क  के  लिए  नहीं,  बल्कि  पूरे  देश  भर
 के  लिए  लक्ष्य  बताये  गये  थे  ।

 (ख)  जी,  हां  ।  गुजरात  सरकार  ने
 इस  सड़क  को  ीं  योजना  में  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  की  जाने  वाली  उनके
 द्वारा  भेनी  गयी  सड़कों  की  खूची  में
 शामिल  किया  था  ।

 (ग)  से  (७8).  संसाधनों  की  कमी
 के  कारण,  ऐसी  स्थिति  में  किसी  सड़क
 को  साष्ट्रीव  राजमार्ग  घोषित  करने  के
 बारे  में  कोई  वायदा  करना  या  किसी
 क्षेत्र  में  नई  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 में  शामिल  करने  के  लिए  किसी  भावी
 कार्यक्रम  का  संकेत  देना  संभव  नहीं  है  ।
 देश  में  28970  कि०मी०  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 हैं,  जिनमें  से  352  कि०्मी०  गुजरात
 में  हैं।

 शी  धर्मेसह  भाई  पटल  :  मानतीय
 परिवहन  मंत्री  ने  जवाब  के  भाग  (ग),
 (घ)  और  (४)  में  बताया  है  कि  “नई

 सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  शामिल
 करने  के  लिए  किसी  भावी  कार्यक्रम  का
 संकेत  देना  संभव  नहीं  हैं  ।  देश  में  28970
 कि०्मी०  राष्ट्रीय  राजमागं  हैं,  जिन  में
 से  352  कि०मी०  गुजरात  में  हैं  "
 तो  मार्गों  की  6]  से  8i  की  बीस  वर्बीय
 योजना  के  लक्ष्यांक  के  मुताबिक  गुजरात
 राज्य  28  प्रतिशत  पिछड़ा  है  जब  कि
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  या  नैशनल  हाईवे  के
 संबंध  में  60  प्रतिशत  पिछड्ठा  है  1  श्रब

 गुजरात  में  सिफ  352  किलोमीटर

 AUGUST  2,  978

 .

 Oral  Answers

 नैशनल  हाईवे  हैँ  जबकि  गुजरात  में  ऐसा
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  3400  किलोमीटर  होना
 चाहिए  ।  जो  2050  किलोमीटर  नेंशनल
 हाईवे  गुजरात  में  कम  है  उस  कमी  को

 दूर  करने  के  लिए  माननीय  परिवहन
 मंत्री  कब,  कसे  और  किस  प्रकार  का्येवाही
 करेंगे  यह  मैं  स्पष्ट  जानना  चाहता  हुं  ।

 श्री  चांद  राम  वैसे  तो  मैंने
 कह  ही  दिया  कि  संक्रेत  देना  बड़ा  मुश्किल
 है  कि  किस  मार्ग  को  राष्ट्रीय  मार्ग  में
 लिया  जायगा  क्‍योंकि  संसाधनों  की  कमी

 है  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  फाइनेंस
 मिनिस्टर  और  प्लानिंग  कमीशन  के  साथ
 बात  करने  के  फलस्वरूप  कुछ  श्रौर  पैसा

 हम  को  मिल  जाये  ।  अगर  यह  पैसा
 मिलेगा  तो  इस  सड़क  पर  भी  विचार
 किया  जा  सकता  है  ।  मगर  यह  कहना
 कि  गुजरात  पिछड़ा  हु्ा  है  नेशनल  हाईवे
 के  लिए  यह  ठीक  नहीं  हैं  7  नेंशनल
 हाईवे  के  लिए  कुछ  क्राइटीरिया  मुकरंर
 है  ।  उस  के  लिहाज  से  गुजरात  को  मैं
 पिछड़ा  नहीं  समझता  हूं  ।  लेकिन  मैं  इस
 सड़क  पर  खुद  गया  था  और  मैंने  देखा
 कि  यह  सड़क  श्रच्छी  हैं  ।  इस  पर  कई
 एक  पुल  थे,  उस  मेंभी  हम  ने  मदद  दी
 है  ।  भारत  सरकार  की  तरफ  से  5.96
 करोड़  रुपया  इस  सड़क  के  लिए  दिया  हैं  ।
 मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे
 सकता  हूं  कि  ग्रगर  हम  को  और  रुपया
 मिल  जायेगा  और  नथी  योजना  में  कुछ
 बढ़ने  का  फैसला  हुआ  तो  इस  सड़क  पर
 भी  गौर  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  धर्मासह  भाई  पटल  :  श्रध्यक्ष
 महोदय,  भारत  के  समग्र  समुद्र  तट  में  से
 एक  तिहाई  तट  गुजरात,  सौराप्ट्र  में  हैं
 इस  विशाल  समुद्र  तट  की  सुरक्षा  जोर
 माल  के  यातायात  के  लिए  1650  क्लों-
 मीटर  'कोस्टल  हाईवे  को  कब  और  कैसे
 नेशनल  हाईवे,  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में

 लिया  जायेगा,  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।



 5  Oral  Answera

 दिनांक  31-3-77  तक  गृजरात  में  352
 किलोमीटर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  थे,  8747
 किलोमीटर  राज्य  धोरी  मार्य  थे  -  9085
 किलोमीटर  जिला  मुख्य  मार्गो,  0476
 किलोमोटर  श्रन्य  जिला  मार्गों,  11102
 किलोमीटर  ग्रामीण  मार्गों  को  मिला  कर

 कुल  40,762  किब्रोमीटर  मार्ग  थे।  इनमें
 स  केवल  352  किलोमीटर  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  हैँ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 स्पष्ट  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  साल,
 दो  साल,  तीन  साल  या  पांच  साल  में
 कब  कोस्टल  हाईवे  को  नेशनल  हाईवे
 में  बदला  जायेगा  ?  हमारी  गुजरात
 सरकार  ने  लगातार  पांच  साल  से  इस
 कोस्टल  हाईवे  को  नेंशनल  हाईवे  में
 बदलने  के  लिए  कई  बार  मांग  की  है
 अतएव  इसके  बारे  में  मैं  स्पष्ट  आश्वासन

 चाहता  हूं  ।

 श्री  चांद  राम  :  मैं  तो  पहले  ही  इस
 बात  का  जवाब  दे  चुका  हूं  ब्रोर  मैंने

 कहा  है  कि  मालो  हालत  अगर  अच्छी

 हो  जाये  ब्रौर  रुपया  मिल  जाये  तो
 इस  सड़क  पर  विचार  कर  सकते  हैं
 लेकिन  पह  कहना  कि  गुजरात  को  हमने
 नजरन्दाज  किया  है  यह  वात  सही  नहीं
 है  ।  श्रभी  हाल  में  एक  नेशनल  हाईवे
 की  सड़क  जो  कैपिटल,  गांधीनगर  को
 मिलायेगी  उस  पर  हम  विचार  कर  रहे
 ड ब्ोर  उम्मोद  है  उस  पर  जल्दी  हो
 फ़पला  हूं।  जायेगा  ।

 SHRI  HITENDRA  DESAI  :  Gujarat as  really  backward  so  for  as  the  national
 highways  are  concerned.  In  as  much  as  it
 ‘has  a  very  huge  coastline,  there  is  a  sub-
 stantial  percentage  of  tribal  population too.  So,  I  would  like  to  know  from  the
 hon.  Minister  exactly  what  provision  has
 ‘been  proposed  to  be  made  in  the  Sixth
 ‘Plan  for  the  national  highways  and  what

 ‘standards  or  what  criteria  will  be  adopt-
 ed  for  the  selection  of  national  highways.

 SRAVANA  ii,  800  (SAKA)  Oral  Answers

 SHRI  CHAND  RAM  :  The  criteria
 for  declaring  roads  es  national  highways are  as  under  :—

 (i)  They  should  be  the  main  highways
 running  through  the  length  and
 breadth  of  the  country.

 (ii)  They  should  connect  foreign  high-
 ‘ways.

 (iii)  They  should
 f  States

 connect  capitals

 (iv)  They  should  connect  —  major
 ports  and  large  industrial  and
 tourist  centres

 (v)  They  should  meet  the  strategical
 requirements.

 These  are  the  five  criteria.
 SHRI  HITENDRA  DESAI:

 about  the  tribal  population  ?

 SHRI  CHAND  RAM :  The  tribal  po-
 pulation  in  your  State  may  be  large.  Re-
 garding  the  areas  which  are  inhabited  by
 tribal  people,  that  is  the  business  of  the
 State  Government  and  as  I  have  made  it
 clear  in  the  House  previously  also  we  have
 increased  the  allocation  for  rural  roads  to
 the  extent  of  Rs.  1000,  crores  including  the
 roads  in  the  tribal  area.

 What

 श्री  झनन्त  द्व  :  यह  जो  पोरबन्दर
 रोड  है,  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि
 पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में  नहीं  है,  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  भगवान  कृष्ण  की

 भूमि  द्वारका  है  वह  पिछड़।  हुश्रा  जिला
 है  श्रौर  जो  कच्छ  हैं  वह  भी  पिछड़ा  हु्रा
 जिला  है  झौर  बहा  से  वह  रोड़  निकलती
 है  तथा  गुजरात  सरकार  ने  रेकमेंड  क्या
 है  कि  इसको  नशनल  हाईवे  बनाना
 चाहिए  तो  मैं  मन्त्री  महध्ष्य  से  एश्योरेंस
 चाहता  हूं  कि  वे  कब  इस  रोड  को
 नेशनल  हाईवे  में  कन्वर्ट  करेंगे  और
 कितन।  'र्चा  उसस  लगेगा  ?

 शी  चांद  राम  :  इसम  काइ  शक  नहीं
 कि  यह  महत्व  की  सड़क  हे,  यह  एक
 तटीय  सड़क  है  मैंने  दो  दिन  इस
 सड़क  पर  लगाये  श्लौर  इस  सड़क  पर
 पोरबन्दर  के  झास  पास,  जहां  का  भी
 जिक्र  क्या  है  वहां  दो  पुलों  पर  काम

 6
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 चल  रहा  है  ।  5.96  करोड़  रुपया  इस
 तटीय  सड़क  के  लिए  सेन्टर  की  तरफ  से
 दिए  गए  हैं  ।  भ्गर  स्टेट  गवर्नमेंट  श्लौर

 रुपया  इस  सड़क  के  लिए  मांगेगी  तो  हम
 देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  इस  सड़क  के
 महत्व  को  हम  मानते  है  ।

 सेना  में  प्रसैनिक  झच्यापक

 245,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 क्या  रक्षा  मंत्री  सना  में  ऑमैनिक  ग्रध्यापकों
 को  संख्या  के  बारे  में  26  श्रम्ैल,  978
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8i30  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  कया  भारतीय  सेता  की  विभिन्न

 यूनिटों  में  प्रवैनिक  श्रध्यापकों  के  बारे  में
 प्रवेक्षित  जानकार्री  इस  बीच  एकत्र  कर
 ली  गई  है  शीर  यदि  हां,  तो  तत्त॑ंबंधी
 ब्यौरा  क्या  है  ;

 (ख)  गत  तीन  वर्षों  म  कितने
 अ्रधैनिक  प्रध्यापकों  को  स्थायी  बनाया
 गया  है  और  पदोन्नत  किया  गया  है  और
 इस  समय  कितने  एसे  पद  उपलब्ध  हैं
 जिन  पर  उन्हं  स्थायी  बनाया  जा  सकता  है
 द्रौर  पदोन्नति  दी  जा  सकती  है  ;  और

 (ग)  क्या  श्रतिरिक्‍्त  असनिक  स्कूल
 अ्रध्यापकों  का  श्रलग  केडर  बनाने  के  प्रश्न
 पर  विचार  किया  गया  है  श्रौर  यदि  नहीं,
 तो  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक
 लिया  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०
 शेर  सिह)  :  (क)  और  (ख).  भारतीय
 सैना  की  यूनिटों  में  सिविलियन  श्रध्यापकों
 की  संख्या  1975  में  213,  976  #
 90  शौर  977  में  i62  थी  ।  ये

 प्रध्यापक  अस्थायी  कमंचारी  के  रूप  में
 कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इन  में  स॑  कसी  की
 पदोन्नति  नहीं  की  गईं  है  ।
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 प्रध्यापकों  के  ऐसे  45  पद  हैं  ण्नि
 पर  इनकी  पुष्टि  की  जा  सकती  है  1

 परन्तु  ऐसे  कोई  पद  नहीं  हैं  जिन  पर
 इनकी  पदोन्नति  की  जा  सके  ।  ये  प्रध्यापक
 कितने  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  हैं,  इस
 बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  t

 (ग)  इलेविट्रीकल  तथा  मेकेनिकल
 इंजीनियर्स  की  कोरों  में  सिविलियन  स्कूल
 अध्यापकों  के  45  पदों  को  जून  978
 में  स्थायी  सिविलियन  पदों  में  बदल  दिया
 गया  ।  सिविलियन  स्कूल  मास्टरों  के  श्ौर
 पदों  को  स्थायी  बनाने  की  व्यवहारयंता  और
 उनके  लिए  एक  शभ्रलग  संवर्ग  बनाने  की
 सम्भावना  पर  विचार  किया  .जा  रहा
 है  V

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  पश्रध्यक्ष
 महोदय,  मंत्री  जी  ने  जो  आंकड़े  दिये  हैं,
 उन  के  प्रयुसार  1975  में  213,  1376
 में  90  द्र  977  में  62  अध्यापक
 थे  ।  इस  का  र्थ  है  कि  975  के

 मुकाबले  976  में  23  कम  हो  गये
 ग्रौर  977  में  तों  उन  की  सख्या  और
 ज्यादा  घट  कर  केवल  62  ही  रह  गई  t
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  की  संख्या
 कम  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं?  मैंने
 एक  सवाल  26  अप्रैल,  978  को  पृछा
 था,  उस  में  मैंने  यह  जानकारी  मांगी  थी
 कि  ये  व्यक्ति  कब  से  काम  कर  रहे हैं
 अप  ने  उत्तर  दिया  था  कि  हम  जानकारी
 इकट्ठी  कर  रहे  हैं  ।  इतने  दिन  बीत
 जाने  के  बाद  भी  आप  यही  जवाब  दे
 रहे  हैं  कि  हम  जानकारी  इकट्ठी  कर
 रहे  हैं  |  झाप  मुझे  बतलाइये  कि
 आप  कब  तक  इस  जानकारी  को  इकट्ठा
 कर  लेंगे  ।  श्राप  के  पास  सब  तरह  के
 साधन  होने  के  बावजूद  भी  प्राप  इतना
 विलम्ब  क्‍यों  कर  रहे  हैं  या  इस  के  पीछे
 कोई  बात  है,  जिसे  श्राप  छिपाना  चाहते
 =?
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 घ्रो०  शेर  सिह  :  पश्रध्यक्ष  महोदय,
 संख्या  कम  होने  का  कारण  यह  है  कि
 ये  भ्रध्यापक  “काम्बेटेंट  परप्षोनल”  में  से
 लिये  जाते  हैं,  जब  वे  नहीं  मिलते  हैं  तो
 सिविलियन  मास्टर्ज  लिये  जाते  हैं,  ।
 जैसे  ही  हमें  क।म्वेटेंट  परतोनल  में  से  मास्टर
 मिल  जाते  हैं,  इन  को  दूसरी  जगह  पर
 णुब्जाब  कर  लिया  जाता  है  ।  संख्या  कम
 होने  का  यही  कारण  है  ।

 जहां  तक  विलम्ब  का  प्रश्न  है--
 सूचना  एकत्र  करने  में  काफी  समय  लग
 रहा  है,  क्‍योंकि  ये  श्रलग-ध्रलग  रेजिमेन्ट्स
 में  जगह  जगह  पर  लगे  हुए  हैं,  सभी
 जगड़ों  से  सूचना  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न
 किया  जा  रहा  है  शब  तक  62  4  से
 2  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  हो  चुक्री

 है  ।  चूंकि  श्रमी  बाकी  लोगों  के  बारे  में
 जानकारी  शानी  है,  इसी  लिये  मैंने  कहा
 है  कि  थोडा  समय  और  लग  जायगा  ।
 जैये  हो  सारी  जानकारी  शा  जायेगी,  मैं
 उसे  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा  |

 MR.  SPEAKER  :  You  hav:  taken  a  lot
 of  time,  Mr,  Minister,  from  April  onwards.
 You  should  have  co!lected  the  information.

 श्री  हुकम  चन्द  कछुवाय  :  पश्रध्यक्ष
 महोदय,  श्राप  ने  कह  दिया  है,  इस  लिय

 मुझे  संतोष  है,  वैसे  ये  इस  जानकारी
 को  ब्वैल  से  इक्टूठा  कर  रहे  हैं  ।

 श्राप  के  पास  जो  2  के  बारे  में
 सूचना  श्राई  है--उन  में  से  कितने  व्यक्ति
 कितने  रोज  से  आप  के  यहां  फाम  कर  रहे
 हैं  ?  क्‍या  आप  के  यहां  कोई  ऐसी  सीमा
 है  कि  इतने  दिनों  में  उन  को  स्थायी  कर
 दिया  जायगा  ?  श्राप  ने  अपने  उत्तर  में
 कहा  है  कि  45  पद  ऐसे  हैं,  जिन  में  उन
 की  पुष्टि  की  जा  सकती  है।  मैं  जानना
 चाहता  हूँ  कि  आप  को  पुष्टि  करने  में
 दिक्कत  क्या  शप्  रही  है  ?  शाप  कब
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 तक  इन  की  पुष्टि  कर  देंगे  ?  क्‍या  आपने
 इन  श्रध्यापकों  को  स्थायी  करने  के  बारे
 में  झपने  यहां  कोई  नियम  बनाया  है,
 फि  इतने  रोज  काम  फरने  के  बाद  उन
 को  स्थायी  कर  दिया  जायेगा  ?

 प्रो०  शेर  सिंह  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  यह
 समस्या  बहुत  पुरानी  है  ।  जब  26  भ्रप्रल,
 को  यह  प्रश्न  श्राया  था,  उस  के  बाद  हम
 ने  नोटिफिकेशन  निकाल  कर  45  उगड़डों
 को  स्थायी  कर  दिया,  यह  फार्यवाही  काफी
 जल्दी  की  गई  ।  बाकी  पदों  के  =  गयी
 करने  के  बारे  में  हम  'घिचार  कर  रहे
 =

 जो  सूचना  i2  व्यक्तियों  के  बारे
 में  हमारे  पास  शाई  है,  उस  के  ब्रतुसार
 एक  व्यक्ति  ऐसा  है,  जिस  को  31  से
 35  चर्च  के  बीच  हो  चुके  हैं,  5  ऐसे

 हैं  जो  26  साल  से  30  साल  तक के  हैं
 21  साल  से  25  साल  तक  के
 5  हैं,  6  साल  से  20  साल  तक  के
 7  हैं,  ]  साल  से  5  साल  तक  के
 48  हैं,  6  साल  से  0  साल  तक  के
 8  हैं  शर  पांच  साल  तक  के  7  हैं  ।

 इस  तरह  से  121  के बारे  में  सूचना
 मिली  है  ।  जो  45  पद  हम  ने  स्थायी
 घोषित  किये  हैं  उन  में  पहले  सब  से
 सीनियर  लोगों  को  पक्का  क्रिया  जायेगा,
 दूसरों  का  नम्बर  उन  के  बाद  श्रायेगा  |
 इस  लिये  हम  घिचार  कर  रहे  हैं  कि
 कितने  और  ्रादमियों  को  हम  स्थायी  कर
 सकते  हैं  ।

 श्री  हुकम  चन्द  फछवाय  :  प्रध्यक्ष
 महोदय,

 MR.  SPEAKER:  So,  they  will  be  confir-
 med  before  they  retire,

 श्री  हुकम  च्चन्द  कछत्राय  :  प्रध्पक्ष
 महोदय,  मैंने  यह  छा  था  कि  क्‍या  श्राप
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 ने  स्थायी  करने  के  बारे  में  कोई  नियम
 बनाये  हैं  कि  कितने  दिनों  के  बाद  स्थायी
 किया  जायगा  ?  मेरे  इस  प्रश्न  का  जवाब

 नहीं  आया  है  ।  इन  को  काम  करते  हुए
 3]  से  35  साल  हो  गये  हैं  लेकिन  ग्रभी

 तक  स्थायी  नहीं  हुए  हैं  ।

 MR.  SPEAKER  :  I  have  told  him
 that  he  has  taken  a  long  time.  They  must
 be  confirmed  before  retirement  at  least.

 tte  शेर  सिह  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  प्रश्न
 शाने  के  बाद  35  दिन  के  अन्दर  हम  ने
 फसला  किया  कि  कुछ  पदों  को  स्थाई
 करना  चाहिए  आर  कुछ  और  भी  हम
 स्थायी  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 इन  का  एक  केडर  बन  जाए,  इस  पर
 विचार  हो  रहा  है

 SHRI  YADVENDRA  DUTT:  In  his
 very  prompt  reply,  the  hon.  Minister
 has  said  that  they  can  _  be  confirmed,

 पुष्टि  की  जा  सकती  है  but  they  can  not  be
 promoted.  May  I  know  firstly  thereason  way
 these  gentlemen  who  have  been  serving for  31  years  are  not  liable  or  fit  enough  to
 be  considered  for  promotion  in  compari-
 son  to  others  in  his  department  and,  se-
 condly,  why  this  delay  in  allowing  these
 teachers  to  work  for  30  years  and  25  years with  out  being  confirmed  ?  What  is  the
 reason  behind  it  ?  I  would  like  the  hon,
 Minister  to  enlighten  the  House  on  these
 two  points.

 PROF.  SHER  SINGH:  As  I  have
 already  submitted,  these  civilian  teach-
 ers  are  on  the  authorised  strength  of  the
 units  to  which  they  belong  and,  mostly,
 such  teachers  are  taken  out  of  the  combat-
 ant  personnel.  It  is  only  when  such  teach-
 ers  were  not  available  that  civilian  teachers
 were  recruited.  The  appointments  were
 of  a  temporary  nature.  but  somehow  they
 continued  serving  for  many  years.  It  has
 beena  hardship  to  them.  I  accept  it  and,
 therefore,  we  have  found  a  solution  now.
 We  are  making  45  teachers  permanent
 from  ist  April,  1971.  (Interruptions)  In  fact,
 this  question  came  up  before  me  only  two
 months  ago.  We  have  taken  expeditious
 steps.  We  are  now  trying  to  examine  the
 question  from  the  point  of  view  of  hav-
 ing  a  separate  cadre  for  them.

 SHRI  SURATH  BAHADUR  SHAH  :
 Does  the  hon.  Minister  realise  that  keep-
 ing  a  man  on  temporary  basis  for  3r  years,
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 just  to  make  him  permanent,  deprives him  of  facilities,  like,  provident  furd  ard
 other  things  and,  if  so,  is  he  thinking  of
 compensating  that  loss  and,  if  so,  kow  ?

 PROF.  SHER  SINGH:  These  teach-
 ers  enjoyed  the  benefits  of  some  of  the  ge-
 neral  rules  issued  in  respect  of  civilizns
 employed  in  defence  establiskn  ents

 SHRI  SURATH  BAHADUR  SHAH  :
 The  hon.  Minister  has  not  understco  my
 question.

 PROF.  SHER  SINGH:  These  rules
 were  applicable  to  them  also  cven  though
 they  were  temporary.  They  cnjoyed some  bencfits,  like,  quasi-pc:mancncy,
 pension,  family  pension  protection  of  pay
 on  becoming  surplus  and  so  on.  I  havet
 admitted  that  there  has  been  a  great
 hardship  to  them.  Ido  not  defend  what
 has  happened.  We  have  now  taken  steps  t@
 make  them  permanent.

 Production  of  coal  by  coal  washeries

 *247.  SHRI  BJRENDRA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  quantity  of  coal  produced:
 annually  by  thecoal  washeries  in  the  country: with  V7  per  cent  ash  content;  and

 (0)  the  quantity  of  coal  with  V7  per cent  ash  produced  during  977-78,  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY(SHRI
 P.  RAMACHANDRAN):  (a).  and
 (b).  The  total  quantity  of  coal  produced
 by  the  coal  washeries  in  the  country with  around  .7°;,  ash  during  the  last  three
 years  is  given  below  :—

 Year  quantity  of  coal
 produced

 (In  million  tonnes)

 1975-76  rir  55
 1976-77  o  48

 1977-78,  I*60

 श्री  बोरेन्द्र  प्रसाद  अध्यक्ष  जी,  मैं
 ग्राप  क  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यह  ज,नना

 चाहता  हुं  कि  क्या  यह  बात  रुच  है  कि  जितने
 भी  थर्मल  पावर  स्टेशन  हैं  श्रौर  खास  कर
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 बिहार  में  जो  पतरात  है,  वहां  के  विशेषज्ञों  ने यह
 शिकायत  की  &  कि  कोयले  में  राख  की  माता
 ज्थादा  रहने  के  कारण  ब्मल  पावर  स्टेशन  में
 फरनेस  ठीक  से  काम  नहीं  करते  हैं  ब्रौर  इस
 वजह  से  बिजली  के  उत्पादन  में  कमी  होती  है  V
 जहां  पर  अच्छे  प्रकार  का  कोयला  नहीं  दिया
 जाता  हैँ,  जिसके  कारण  बिजली  का  उत्पादन
 कम  होता  है,  उसके  लिए  मंत्री  जी  क्‍या  कर
 रह  हैं,  यह्‌  मैं  जानना  चाहता  हूं  1

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN  :  The
 power  stations  are  required  to  use  a  low
 grade  coal,  probably  with  more  than
 30—35%,  ash  content  in  the  coal.  The
 boilers  are  designed  to  use  only  such  kind
 of  coal  in  this  country.  It  is  not  proved
 that  the  generation  of  power  is  reduced
 because  of  the  high  ash  content  of  coal
 because,  after  all,  the  power  stations  are
 designed  in  this  country  to  use  indigenous coal  which  has  a  high  ash  percentage.

 श्री  वीरेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  यह  बात
 माननीय  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  है  कि
 ऐसे  जो  कारखाने  चल  रहे  हैं  वे  बहुत  पुराने  हो
 गये  हैं  श्रोर  यदि  उनका  नवीकरण  कर  दिया
 जाए  तो  कोयले  क।  अच्छी  प्रकार  से  उत्पादन
 हा  सकता  है  ?  क्या  सरकार  इनका  नवो-
 करण  करेगी  ?  यदि  हां,  तो  बिहार
 में  जो  कारगली  कारखाना  बहुत  पुराना
 हो  गया  है,  क्‍या  उसका  भी  नवीकरण
 किया  जाएगा  ?

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN  :  The
 Hon.  Member  is  confused  a  little  bit.
 This  washed  coal  is  not  supplied  to  power
 stations  :  washed  coal  is  supplied  only  to
 steel  plants.  To  the  power  stations  we
 do  not  supply  washed  coal  with  a  low
 ash  percentage.

 Of  course  the  washeries  are  old,  and
 they  are  being  rectified  and  repaired,  and
 new  washeries  are  being  set  up  in  the
 coming  one  or  two  years.

 Supply  of  coal  to  Industries  ia  South
 India

 *248.  SHRI  NATVERLAL  8.  PAR-
 MAR:  Will  the  Minister  of  ENERGY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  inadequate  coal  supply has  forced  a  large  number  of  textile,  tea
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 -and  other  small  industries  in  South  India
 to  switch  back  to  firewood  and  oil  as
 fuel;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  coal  supply
 crisis  and  low  despatches  of  coal  to  con-
 sumers  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI
 P.  RAMACHANDRAN)  :  a)  and
 (b).  Inadequate  availability  of
 explosives,  frequent  power  interruptions,
 labour  unrest,  inadequate  rail  transport
 and  the  strike  in  the  Singareni  Collieries
 during  April  &  May  978  are  some  of  the
 main  reasons  for  occasional  _  shortfall  in
 supply  of  coal  to  South  India.  Reports from  there  have  been  received  regarding the  use  of  firewood/oil  by  some  of  the
 industries.

 क्री  नटवर  साल  बी०  परमार  :  क्‍या
 माननीय  मंत्री  जी  यह  ताने  की  छपा  करेंगे
 कि  दक्षिण  भारत  में  कोयले  का  जो  शार्ट-
 फाल  है,  उसको  पूरा  करने  के  लिए  वे  क्या
 कदम  उठा  रहे  हैं  ?  क्‍या  इस  को  पूरा
 करने  के  लिए  उन्होंने  कोई  ट्रांसपोर्ट  की  व्यवस्था
 की  है  जिस  से  वहां  कोवला  पहुंचाने  में

 सुबध।  हो?

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN:  Already,
 there  is  improvement  in  the  supply  of  coal
 in  the  southern  region  after  the  strike  in
 Singareni  Collieries  was  withdrawn.
 For  your  information,  in  April  the  despatch
 was  661  lakh  tons,  whereas  in  May  it
 had  gone  down  to  48  lakh  tons;  in  June
 it  had  picked  up  and  we  have  supplied
 about  7  48  lakh  tons.  We  areconstantly
 trying  to  see  that  the  coal  reaches  indus-
 tries  in  the  south  also.

 श्री  मटवरल्तल  Ato  परमार  :  क्या  मंत्री
 जी  को  मालूम  है  कि  गुजरात  में  भी  कोयला

 पहुंचाने  की  पर्याप्त  सुविधा  नहीं  है  ?
 क्या  मंत्री  जी  के  पास  ऐसी  कोई  योजना

 है  जिससे  गुजरात  में  कोयला  शिर्पिंग  के
 द्वारा  पहुंचाया  जा  सके  क्‍योंकि  गुजरात
 में  जलमार्ग  है?  यदि  नहीं  तो  क्या  मंत्री
 जी  मोटर  ट्रांसपोर्ट  के  द्वारा  वां  पर्वाप्त
 कोयला  पहुंचामे  की  व्यवस्था  करेंगे  ?
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 SHRI  P.  RAMACHANDRAN  :
 We  have  not  yet  examined  sending  coal
 by  river,  but  we  are  examining  sending  coal
 by  ships.

 SHRI  DHIENDRANATH  BASU  :
 Due  to  acute  shortage  of  coal  many  of  the
 medium  and  small  scale  industries  in  the
 eastern  and  western  regions  are  closed,
 as  a  result  of  which  thousands  of  emp-
 loyees  have  been  thrown  out  of  employ-
 ment.  So  will  the  Hon.  Minister  be

 leased  to  let  this  House  know  whether  at
 east  50%  of  the  requirements  of  coal  will

 be  supplied  to  them  ?

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN  :  It
 is  a  very  sweeping  charge  that  is  being
 made  about  the  coal  supply.  Idonot  see
 anywhere  that  major,  medium  or  small
 scale  industries  are  being  closed  for  want
 of  coal.  Sometimes  there  is  short  supply of  coal,  but  that  does  not  mean  that  the
 industries  were  closed.  I  do  not  know
 whether  the  Hon.  Member  can  furnish
 details  about  the  industries  which  were
 closed  for  want  of  coal,  so  that  we  can  look
 into  it.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  The  Hon.
 Minister  isfully  aware  that  out  ‘of
 the  production  of  tea  in  this  country,  more than  one-third  is  in  thesouth,  viz.  Tamil-
 nadu,  Karnataka  and  Kerala.  During the  3973  oil  crisis,  with  great  difficulty
 we  were  able  to  p’rsuade  the  tea  factories
 to  switch  over  their  fuel  to  coal.  Now  the
 tea  factories,  especially  in  the  cooperative
 sector,  are  suffering  for  want  of  coal  and
 it  is  not  an  easy  job  to  switch  over  from
 coal  to  oil  again.  So,  in  order  that  the
 production  of  an  important  export  item does  not  suffer,  will  the  Hon.  Minister
 think  of  subsidising  the  supply  of  coal  by
 trucks  ?

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN  :  We
 have  not  yet  thought  of  subsidising  the
 supply  or  coal  by  trucks.  Excepting  for
 one  month—the  latter  part  of  April]  and
 the  first  part  of  May,  when  the  Singarani strike  affected  the  supply  of  coal  to  these
 factories—we  have  been  trying  to  supply coal  to  the  tea  factories  subsequently,  and
 there  is  no  complaint  at.the  moment  with
 Tegard  to  its  supply.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  Some  time
 back—you  will  also  remember—when  I
 brought  it  to  notice  as  to  how  Singareni
 Collieries  was  functioning  and  its  mis-
 management  and  al]  that,  the  Hon.  Mi-
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 nister  said  there  was  nothing  in  it.  But
 now  he  is  admitting  that  due  to  so  many
 reasons  there  is  shortage.

 SHRI  P.  RAMACHANDR  AN  :  Only a  strike  I  said.
 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  Please  don’t

 contradict.

 It  seems  the  Energy  M£nistry  is  not
 interested  in  developing  industries  in  the
 southern  parts  of  the  country,  most  of  the
 industries  located  in  the  southern  States
 like  Tamilnadu,  Kerala,  Karnataka  and
 Andhra  Pradesh,  and  other  regions  in  the
 southern  areas  have  been  completely closed  for  so  many  months  and  there  is
 no  movement  whatsoever  so  far  as  coal
 is  concerned.  I  would  like  to  know  the
 requirements  of  the  coal-based  industries
 in  the  southern  States  and  how  you  are
 going  to  organise  the  supply  to  meet  the
 situation.  Can  you  also  assure  this  House
 that  you  will  meet  the  situation  by  over-
 coming  the  shortcomings  in  coal  supply  ?

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN:  The
 Hon.  Member  has  tried  to  raise  some  as-
 pects  which  are  not  connected  with  this
 question.  About  Singareni  Collieries,  no
 quesion  of  management  was  raised.  it
 was  managed  by  the  Andhra  Pradesh
 Government  and  there  was  a  strike  during
 ‘April  and  May  in  Singareni  Collieries
 whereby  the  supply  of  coal  to  the  southern
 States  was  affected.  That  is  true,  but  it
 was  only  for  a  short  duration.  Subsequent-
 ly,  we  made  arrangements  to  divert  some
 of  the  coal  from  other  coal  fields  also  to
 the  southern  States  and,  even  though  there
 was  alow  stock  position  in  many  of  the  in
 dustries  in  the  Southe  n  States,  no
 industry  was  closed  for  want  of  coal.  If
 the  Hon.  Member  can  furnish  me  details.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  How  canI  ?
 I  cannot  refresh  my  m*mory.

 MR.SPEAKER:  Then  why  did  you make  the  accusation  ?
 SHRI  P.  RAMACHANDRAN:  Re-

 garding  the  information  that  I  have,  as  I
 explained  earlier  there  was  some  short
 supply  in  the  coal  position,  but  that  does
 not  mean  that  the  industries  were  closed.
 There  was  only  a  low  stock  position.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  They  have
 been  closed;  small  industries  have  been
 closed.

 SHRI  P.  RAMACHANDAN  :  The
 Hon.  Member  may  kindly  furnish  de-
 tails  as  to  which  we‘e  the  industries  which

 were  closed.
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 Creation  of  Ali  India  Services
 +

 *249.  SHRI_  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY:

 SHRI  LALJI  BHAI  :

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  specific  reasons  for
 ‘Government  in  not  implementing  the  pro-
 vision  of  the  All  India  Services  Act,  95t to  create  All  India  Services  in  the  field  of

 ae
 and  Health  and  Engineering;

 an

 (b)  whether  Government  have  any  pro-
 posal  to  create  an  AllIndia  Service  in
 any  other  field  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 SHRI  S.D.  PATIL):  (a)  A  number  of
 tate  Governments  wh  ohadearlier  agreed

 to  participate  in  the  two  Services  resiled
 fromtheirstand  and  expressed  doubts  about
 the  need  to  have  All  India  Services  in
 these  fields.  Besides,  addition  to  the  list
 of  All  India  Services  would  not  be  con-
 sistent  with  the  Govt.’s  policy  of  decentrali-
 sation.

 (b)  No,  Sir.

 SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY  :  There  are  as  many  as  20
 States  agreed  for  the  creation  of  All  India
 Services  in  the  fields  of  Medicine  &
 Health  and  Engineering.  Only  two
 States  have  declined  to  this  proposal. Anart  from  that,  there  is  a  growing  frus-
 tration  in  these  branches  of  _  learning
 because  they  are  continuously  being
 denizd  the  opportunity  of  serving  in  All
 Intia  Services.  Besides  that,  what  signi- ficance  are  we  giving  for  the  majority
 opinion  in  our  democratic  set-up?  I
 want  the  Government  to  take  a  realistic
 virw  of  all  these  factors  and  bring  a  proper
 l+zislation  to  create  All  India  Services  in
 thes:  branches  of  learning.

 SHRIS.D.  PATIL:  In  the  beginning, that  is,  in  O51.  when  there  was  a  Conter-
 ence  of  Chief  Ministers—in  August  :96:— all  the  States  had  unanimously  agreed  for
 the  constitution  of  the  Medical  and  Health
 Service  and  the  Indian  Service  of
 Engineers.  But  subsequently  after  the
 957  elections,  they  backed  out  and  they have  put  forth  several  reasons.  The
 prominent  enone

 these  reasons  are,
 they  have  demanded  decentralisation  of
 recruitment  to  All  India  Services,  some
 have  raised  the  grounds  of  State  autonomy,
 and  several  other  arguments  were  advan-
 ced.  All  these  arguments  which  were
 a‘lvanced  were  laid  on  the  Table

 SRAVANA  II,  900  (SAKA)  Oral  Answers  i8

 of  the  House  on  25-8-1976  when  there
 was  an_  Unstarred  Question  by  Mc.
 Vasant  Sathe  Qn.No.  +1492.

 SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY :  I  would  like  to  know  whether
 these  Services  were  existing  earlier
 as  AllIndia  Services  in  the  pre-Indepen- dence  era  and  if  they  were  in  existence.
 what  were  they  called.

 SHRI  S.  D.  PATIL  :  In  the  pre-
 Independence  era,  all  these  seven  services
 were  in  existence.  But  subsequently  when
 the  Constitution  was  amended,  only
 two  Services  were  kept  under  article  (gia.
 Then  subsequently  the  All  India  Forest
 Service  was  constituted  on  1-7-1966,  and
 the  rest  of  the  Services  were  postponed for  one  reason  or  another;  the  last
 postponement  was  on  the  26th  January
 977  by  the  ex-Prime  Minister;  when
 it  was  about  to  be  published  in  the
 Gazette,  somehow  under  her  instructions
 that  action  was  stayed  and  they  were  not
 constituted.  Now  the  Cabinet  of  the
 Janata  Government  has  taken  a  decision
 not  to  pursue  the  matter  because  it  is  its
 thinking  that  several  State  Governments
 are  of  different  complexion  and  they  have
 got  their  own  objections  for  the  constituion
 of  these  Services  and  also  that  it  is  inconsis-
 tent  with  the  policy  of  decentralisation.

 श्री  लालजी  भाई  :  अध्यक्ष  जी,  मंत्री
 महोदय  ने  प्रश्न  का  साफ़  उत्तर  नहीं  दिया
 कि  कथा  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  ग्रिल  भारतीय
 सेव!  बनाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव
 है,  जैसा  कि  प्रश्न  के  (ख)  भाग  में  पूछा
 गया  है  |  उन  क्षेत्रों  के नाम  क्या  हैं  जो
 घोषणा  होचुकी  है  झ्ौर  उन  क्षेत्रों  के
 नाम  क्‍या  हैं  जो  छोषणा  होने  वाली  है,
 श्राप  करने  वाले  हो  ।  भ्रगर  नहीं  करने
 वाले  हो  तो  क्‍या  कारण  है  ?  कारण
 तो  बहुत  सारे  बताये  हैं  राज्यों  के  भी  श्रौर
 केन्द्रीय  सरकार  के  भी,  लेकिन  इन  कारणों
 के  बावजूद  भी  इस  सेवा  को  श्राप  कब
 तक  लागू  करेंगे  और  कब  तक  इन  सेंवाश्रों
 के  प्रन्तगंत  नियम  लागू  करेंगे  ?

 SHRI  Ss.  0.  PATIL  :  I  have  already
 replied  to  this  question.  However,  I
 will  add  that  the  present  Government’s
 thinking  is  that  they  do  not  want  to  pursue the  matter  of  constituting  any  more
 All  India  Service  because  there  are
 objections  from  the  various  States;
 in  view  of  that,  it  will  not  be  desirable  to
 pursue  with  that.  As  far  as  part  (b)  of  his
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 question  is  concerned,  I  have  already said  that  it  is  not  under  the  contcmplaticn of  the  Government  to  constitute  ery  m.cie
 All  India  Service.

 tt  लालजो  भाई:  मेरा  दूसरा  प्रश्न  है।

 झध्यक्ष  महोदय  :  नहीं,  दूसरा  प्रश्न
 श्राप  नहीं  पूछ  सकते।

 The  second  questicner  Izs  crly  cone
 question  to  ask.

 ot  लालजो  भाई  :  मैं  उसी  का  जवाब

 पूछ  रहा  हूं  ।  मंत्री  महोदय  ने  नहीं
 कहा  ।  जो  इस  सेवा  के  अन्तर्गत  सरकार  ने
 घोषणा  की  है  उस  छोषण।  के  भ्रनुसार
 भी  वह  कानून  लागू  नहीं  किया,  इसका
 क्या  कारण  है  ?

 SHRI  S.  D.  PATIL  :  There  is  no
 declaration  of  obligaticn  in  respect  of
 constitution  of  these  Services.  Only the  Act  was  amended  in  963  for  the
 constitution  of  Indian  Forest  Service,
 Indian  Medical  &  Health  Service  and  the
 Indian  Engineering  Service.

 ett  सालजो  भाई  975  में  घोषणा
 की  है,  आपको  मालूम  हीनहीं  है  ।

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR  :
 The  Minister  has  said  on  the  one  hand
 that  the  government’s  policy  is  one  of
 decentralisation  and  on  the  other  hand,
 he  also  says  that  there  are  clifferences  of
 opinion  among  the  States  and,  therefore,
 he  is  not  doing  it.  I  donotknow  which  of
 the  two  is  more  valid.  And  I  do  not  know.
 how  the  differences  come  into  the  picture.

 Is  it  nota  fact  that  since  950  therc  are
 as  many  as  55  All  India  Services  already in  operation  of  which  nearly  two  dozen
 have  come  since  1950.

 Mr.  Speaker,  Sir,  this  kind  of  an
 institution  of  All  India  Services  does  lead
 to  proper  planning  of  careers  and  experts
 becoming  available  to  government  and
 an  all  India  integrated  administraticn  in
 various  fields.

 In  view  of  all  this,  will  he  not  sce  the
 value  of  creating  more  All  India  Services
 including  an  Indian  Parliamentary  Service
 because  there  isno  Indian  Parliamentary Service.  A_  proposal  for  an  Indian
 Parliamentary  Service  was  mooted  as
 far  back  as  ‘1950,  with  the  beginning  of  the
 First  Lok  Sabha.  From  the  first  Speaker
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 oswards  this  has  been  mooted.  I  do  not
 know  why  the  goverment  is  rot  gcirg
 into  the  question  of  All  India  Services.

 THE  PRIME  MINISTER’  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  There  can  be  diffe-
 rent  views  in  this  matter.  That  I  grant.

 If  you  really  want  to  see  that  the
 autonomy  of  the  States  has  to  be  main-
 tained  and  not  cncroached  upon,  then
 this  question  of  All  India  Services  should
 not  be  extended  further  at  all.  I  have
 no  doubt  about  it  in  my  mind,  and  the
 States  also  oppose  it.  Both  reascns  are
 valid.  Not  only  that,  one  or  two  States
 now  want  me  to  dismantle  even  IAS  ard
 IPS.  This  goes  to  the  other  cxtreme.
 One  must  not  pursue  this  questicn  further.

 About  Indian  Parliamentary  Service
 also,  if  all  Assemblies  agrec,  we  may
 considcr  it.

 Indo-Czech  sbipping  pact
 *250.  SHRI  YADVENDRA  DUTT  :

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  Indo-Czech  Shipping
 pact  has  been  signed  ;

 (b)  if  so,  its  terms  and  ccnditicns  ;
 and

 (c)  the  rates  to  be  charged  on  goods
 shipped  by  either  party  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM)  :  (a)  No,  Sir.  The
 bilateral  merchant  Shipping  Agrecment
 between  India  and  Czechoslovakia  has
 not  yet  been  signed.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 SHRI  YADVENDRA  DUTT  :  Is
 it  a  fact  that  negotiaticns  are  urde:  way as  I  see  from  the  reply  and  you  went  to
 get  certain  points  clarified.

 Sir,  Czechoslovakia  is  a  land-locked
 country.  They  do  not  have  a  port  of
 their  own.  They  have  a  treaty  with
 Trieste  and  use  their  Pola  harbour  as  also
 the  port  of  Dobronovik  of  Yugoslavia. Will  he  keep  in  mind  during  the  negotia- tions  their  special  demand  for  special
 rights  arising  out  of  their  land-locked
 position  which  may  be  not  conducive  to
 our  own  economic  point  of  view?  And,
 if  negotiations  are  going  on,  how  long  will
 he  take  to  have  the  negotiations  completed and  signed  ?
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 SHRI  CHAND  RAM  :  Negotiations have  been  finalised  and  the  agreement has  been  approved  by  the  Cabinet  but
 it  has  not  been  signed  and  there  we  have
 taken  care  to  see  that  our  interests  are
 safeguarded.

 I  may  also  make  it  clear  that  shipping trade  with  Czechoslovakia  is  carried  on
 in  our  ships  to  the  extent  of  20%,  only  so
 far.  Now,  we  are  taking  care  to  see  that
 this  cargo  handling  is  increased  to  the
 extent  of  more  than  40%.  I  am  aware,
 Sir,  that  Czechoslovakia  is  a  land-locked
 country  and  they  use  the  ports  of  Poland
 and  Yugoslavia.

 MR,  SPEAKER:  Mr.  Dutt,  you  want
 a  second  supplementary  ?

 SHRI  YADVENDARA  DUTT  :  The
 hon,  Minister  has  just  now  said  that  they are  using  Polish  and  Yugoslav  ports.  But
 why  not  they  consider  the  port  of  Trieste
 which  is  very  near  and  _  easily  approach- able  and  _  which  can  lead  to  cheaper  port duties  as  well  as  cheaper  freights  ?

 SHRI  CHAND  RAM  :  It  is  just  a
 suggestion  for  action  and  the  Deputy
 Minister  for  Foreign  Trade  of  Czechoslo-
 vakia  is  coming  very  shortly  and  we  shall
 finalise  it  soon,

 SHRI  JYOTIRMOY  RBOSU  :  Is
 the  hon.  Minister  aware  of  the  fact  that
 sailors  coming  in  vessels  owned  by  socialist
 countries,  particularly,  China  are  not
 allowed  to  disembark  in  certain  ports...

 MR.  SPEAKER  :
 here  ?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Of
 course,  it  dues.

 How  does  it  arise

 MR.  SPEAKER  :  It  is  about  Indo-
 Czech  shipping  agreement.

 SHRIJYOTIRMOY  BOSU:  Ozecho-
 slovakia  is  a  socialist  country.

 MR.  SPEAKER  :  No,  no.  You  can
 raise  it  on  some  other  apppropriate  occas-
 sion.  That  is  not  the  question  here,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  I  want
 to  ask  whether  he  is  aware  of  the  fact....

 MR.  SPEAKER  :  No,  no.  He  need
 not  be  aware.  Anyway,  the  question does  not  allow  him  to  be  aware  of  it.

 श्री  राम  'विसास  पासवान  :  पहले  प्रश्न
 के  जबाब  में  मंत्री  महोदय  नेकहा  है
 कि  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है,  क्योंकि
 वह  करार  नहीं  हुआ  है  ॥  दूसरी  बार
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 उन्होंने  कहा  कि  सब  बातें  हो  गई  हैं,  सिर्फ
 हस्ताक्षर  नहीं  हुए  हैं  ।  मैं  यह  जानना
 चाहता  हुं  कि  जब  सारा  मटर  तैयार
 है  ग्रोर  सरकार  दस्तश्बत  करने  जा  रही
 है,  तो  उसे  निश्चित  रूप  से  भालूम
 होगा  कि  उस  करार  की  शर्तें  बया  हैं,
 इस  लिए  मंत्री  महोदय  बतायें  कि  वे
 शर्तें  क्या  हैं  ?

 श्री  चांद  राम:  सवाल  पूछा  गया
 था  कि  एग्रीमेंट  साइन  हुआ  है  या  नहीं  t
 उस  का  जवाब  यह  दिया  गया  कि  वह
 साइन  नहीं  हुआ  है  ।  वह  साइन  तब
 होगा,  जब  वहां  के  मिनिस्टर  यहां  झायेंगे।.
 वह  श्रवतूबर  के  महीने  में  यहां  श्रायेंगे  ।

 MR.  SPEAKER  I  do  not  know
 whether  he  is  going  to  disclose  it.  He-
 is  asking  as  to  what  are  the  terms  of  the:
 agreement  which  is  yet  to  be  signed.  It
 is  for  you  to  disclose  it  or  not.

 श्री  चांद  राम  :  मैं  रुमझता  हूं  कि
 जब  तक  वह  साइन  न  हो  जाये,  तब  तक
 इस  स्टेज  पर  उसको  डिसबलोज़  नहीं
 करना  चाहिए  |

 MR.  SPEAKER  :  Q.  No.  253.  Shri»
 Ram  Lal  Rahi.  Not  here.

 SHRI  EDUARDO  FAIEIRO  :  May: I  ask  that  question  ?
 MR.  SPEAKER  :  No,  please  unless-

 you  are  able  to  convert  yourselfinto  Rahi..
 Q.  No.  254.  Shri  Kodiyan.

 Centre  State  relations
 +

 F254.  SHRI  P.  K.  KODIYAN:
 SHRI  K.  A.  RAJAN  :

 Willthe  Minister  ofp  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Communist  Party  of
 India  has  made  some  proposalsfor  giving more  legislative  powers  to  the  States  ;

 (b)  whether  the  C.P.I.  has  requested the  Government  to  call  a  conference  of
 all  parties  represented  in  Parliament  and
 State  assemblies  for  a  national  dialogue on  the  Centre-Statc  relations;  and
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 (c)  what  are  the  details  of  the  proposals and  Government’s  reaction  to  _  their
 ‘Proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME
 -AFFAIRS  (SHRI  DHANIK  LAL
 MANDAL)  :  (a)  to  (c).  Government
 have  seen  press  reports  about  deliberations

 -of  the  National  Council  of  Communist
 Party  of  India  in  this  regard.  As  regards
 ‘Government's  reaction  in  the  matter.
 attention  is  invited  to  answer  given  to
 part  (c)  of  Starred  Question  No.  58 -dated  r9th  July,  1978.

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  :  Sir,  the
 ‘hon.  Minister  has  drawn  my  attention
 .to  the  anawer  given  to  Starred  Question No.  58,  part  (c)  by  the  Minister  dated
 agth  July,  1978.  From  the  _  reply
 referred  to  it  seems  that  the  Government

 sis  satisfied  with  the  existing  constitutional
 arrangement  with  regard  to  the  relations
 ‘between  the  Centre  and  the  States.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :
 ‘He  is  referring  to  answer  given  to  Q.  No.
 ‘58  etc.  Are  we  supposed  to  know  the
 ‘replies  given  to  all  the  questions  ?  Let
 him  say  in  substance  what  was  the  reply
 given.  Otherwise,  nobody  can  _under-
 stand.  He  is  referring  to  the  reply  given ‘toa  Starred  Question.

 MR.  SPEAKER.  Is  that  so  ?  When
 -a  reference  is  given  to  reply  to  and  such
 “question,  you  must  keep  all  the  replies
 along  with  the  statement.  Otherwise,
 Members  won’t  remember  all  the  replies
 you  have  given.  When  was  the  reply
 “given  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL
 ~“Phis  was  given  in  this  session  itself.

 MR.  SPEAKER  :  I  am  sorry  that  if
 ‘the  question  has  already  been  asked,
 ‘then  it  should  not  have  been  allowed.

 SHRI  AMRUT  KASAR-  :  Mr.
 Speaker,  Sir,  I  put  a  question  on  the  same
 subject,  namely,  on  the  Statehood  of
 Goa.  But,  I  have  been  informed  by  our
 Secretariat  that  since  this  question  has
 been  admitted,  the

 P  ly  to  that  question
 may  please  be  referred  to.  Therefore,  now
 this  question  is  not  called  in  the  House.
 “What  happens  to  my  question  and  where
 am  I  to  get  the  reply  ?

 MR.  SPEAKER  :  You  are  righte
 This  question  should  not  have  been  allowed.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  What  he
 says  is  that  previously  he  had  given  a
 similar  question.  But,  he  was  informed
 that  this  question  was  admitted.
 (Interruptions)
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 MR  SPEAKER  :  Thatisthe  exigency of  the  situation.  That  cannot  be  provided
 for.  Our  rules  do  not  provide  for  that.
 (Interruptions)

 SHRI  KRISHAN  KANT  :  His  name
 should  have  been  clubbed  along  with  the
 other  names.

 SHRI  M.  SATYANARAYAN  RAO  :
 Since  the  question  has  been  admitted,  he
 should  be  allowed.  (Interruptions)

 PROF  P.  G.  MAVALANKAR  :  The
 hon.  Minister,  Shri  Mandal  says  that  the
 attention  of  the  Member  is  invited  to
 answer  given  to  part  (c)  of  Starred
 Question  No  58  etc.,  etc.  That  answer
 should  certainly  be  in  the  statement
 to-day.

 MR.  SPEAKER  That  is  all  right.
 PROF.  P.  ७.  MAVALANKAR

 That  is  what  I  am  saying.  We  have  now
 got  it.  You  can  hold  it  up  if  you  like.

 MR.  SPEAKER :  There  is  no  holding
 up.  Shri  Kodiyan.

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  :  Sir,  in
 the  answer  given  to  Starred  Question  on
 igth  July  it  has  been  stated  that  Govern-
 ment  are  satisfied  with  the  existing  consti-
 tutional  arrangements  in  regard  to  the
 relationship  between  Centre  and  State
 and  there  was  no  need  of  re-opening  jt-
 May  I  ask,  in  view  of  the  fact  that  sin  ce
 the  Constitution  came  into  force  in  the
 last  more  than  22  years  there  has  been
 sufficient  experience  and  some  of  the
 State  Governments,  which  have  made  the
 suggestion  for  re-consideration  of  the
 Centre-State  relations  must  have  put forward  this  suggestion  on  the  basis  of
 their  cxperience,  why  should  Government
 take  an  attitude  of  not  re-oppning  this
 issue  at  all  and  unilaterally  saying  that
 we  are  perfectly  satisfied.  I  think  this
 attitude  smacks  of  authoritarianism.  |  May I  know  what  is  the  harm  in  having  a
 dialogue  with  the  representatives  ot’  the
 governments  which  have  made  the  sugges- tion?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  If  all  these

 eg
 controversies  go  on  being

 discussed,  how  can  it  be  done  ?

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  :  There
 State  Assemblies  have  already  unani-
 mously  passed  resolutions  in  this  regard.
 They  are  assemblies  of  West  Bengal,
 Tripura  and  Kerala.  In  view  of  the  fact
 that  some  other  State  Governments  are
 also  dis-satisfied  particularly.  With  the
 allocation  of  financial  resources  between
 the  Centre  and  States,  I  would  ask  the
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 hon’ble  Prime  Méinister  whether  it
 should  be  re-opened  and  the  talks  be
 commenced.

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  The
 Finance  Commission  which  is  periodically
 appointed  takes  care  of  these  things
 SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HALDER:

 Mr.  Speaker,  Sir,  in  view  of  the  reply  given
 by  the  Prime  Minister  I  would  like  to
 know  from  the  hon’ble  Prime  Minister
 whether  to  resolve  the  controversy  which
 has  arisen  in  the  country  in  different
 States,  he  will  start  a  dialogue  between
 the  States  and  different  parties  and
 groups  represented  in  Parliament.  To
 resolve  the  controversy  whether  he  will
 start  a  dialogue  immediately.  I  would
 like  a  categorical  answer  from  him.

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  I  do  not
 want  to  start  a  dialogue  at  all.  If  they
 want  to  discuss  this  question  with  me,  I
 shall  certainly  discuss  it  with  them
 (Interruptions)

 श्री  एच०  एल०  पटवारी  :  मै  माननीय
 प्रधान  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 संविधान  में  ध।रा  (40)  के  ग्रन्तगंत  ग्राम
 सरकार  बनाने  की  व्यवस्था  है  1  गांधीजी
 ने  भी  ग्राम  स्व॒राज्य  को  माना  था  और
 अभी  श्री  जयप्रकाश  नारायण  ने  भी  कहा  है
 कि  मैनतथावर  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  ग्रामों
 को  सांविधानिक्र  व्यवस्था  देनी  चाहिए
 परनन्‍्ठु  राज्य  सरकारों  ने  अपने  पास  सारी
 पावर्स  कन्मेस्ट्रंट  करके  विभिन्न  जिलों  को
 इससे  वंचित  किया  है  तो  क्‍या  वे  इस  पर
 विचार  करेंगे  ताकि  राज्य  में  रहने  वाले
 सारे  इलाके  के  लोगों  को  सांविधानिक  फल
 मिल  सके  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सम्माननीय
 सदस्य  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  इसकी
 एक  कमेटी  बनाई  गई  है  जिसकी  रिपोर्ट
 इस  महीते  के आखिर  तक  ञ््रा  जायेगी
 आर  तत्र  कया  क्‍या  करना  चाहिए
 ब्रह  हमारे  सामने  ञ्  जायगा  |

 SHRI  7.  VENKATASUBBAIAH
 This  idea  of  granting  more  autonomy
 to  States  was  first  mooted  by  the  Chief
 Minister  of  West  Bengal.  He  wanted  to
 enlarge  the  scope  by  inviting  all  the
 Chief  Ministers.  A  meeting  was  proposed
 to  be  held  in  Chandigarh  and  some  of  the
 State  Governments  run  by  the  Janata
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 Party  also  agreed  that  they  would  parti-
 cipate  in  that  meeting.  Meanwhile  I
 do  not  know  what  pressure  has  been  put
 on  them,  because,  they  went  back  on
 this  agreement.  Sir,  this  question  of  State
 Autonomy  has  been  engaging  ie
 attention  of  many  of  the  Chief  Ministers
 for  one  reason  or  the  other,  one  reason
 being  that  the  Zonal  Councils  meetings are  not  being  held  frequently.

 And,  number  two  is  this  :  Even  im
 the  matter  of  allocation  of  funds,  those
 States,  are  not  getting  their  due  share-
 even  according  to  the  constitutional
 obligations.  While  I  do  not  want  to-
 say  anything  now  by  way  of  enlarging  the
 State  autonomy  or  whatever  it  is,  I  want
 to  ask  one  thing.  I  want  to  know  whether
 the  Prime  Minister  thinks  it  proper  to-
 review  the  matter,  because,  there  are
 various  Governments  run  by  various.
 political  parties.  In  view  of  this,  may I  know  whether  he  will  have  the  entire
 matter  reviewed  to  see  that  the  State-
 Governments  are  satisfied  in  this  matter  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  The
 demands  of  the  State  Governments  are
 conflicting.  It  is  impossible  to  satisfy
 allofthem.  Some  want  more  from  others;
 some  want  to  give  less  to  others.  All-
 that  has  got  to  be  reconciled  by  the  Govern-
 ment  of  India  within  the  framework
 of  the  Constitution.  This  had  been
 discussed  to  some  extent  in  the  National
 Development  Council.  And  it  was  after
 that  that  those  who  had  said  that  they
 would  attend  the  Conference  did  not:
 go  there.  I  had  not  put  any  pressure  on
 them.  But  they  themselves  said  that
 they  had  not  agreed  and  that  their  names
 were  given  without  their  consent.

 The  Finance  Commission  lays  down  from
 time  to  time  how  the  funds  are  to  be
 allotted  to  the  different  States  and  that
 is  carried  out  fully.  There  is  absolutely no  complaint  about  that.  Every  State
 represents  its  case  tothe  Finance  Com--
 mission  and  the  Finance  Commission
 sees  them.  talks  to  them  and  discusses
 their  problems  with  them.  That  is  how
 these  things  are  done.

 MR.  SPEAKER
 Zonal  Council.

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  I  will
 inquire  why  meetings  of  Zonal  Ccuncils
 are  not  called.

 He  asked  about

 Suspension  of  Employees  in  Nuclear’
 Fuel  Complex,  Hyderakad

 #257.  SHRI  6.  S.  REDDI  :  Wilk
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  employees  suspended in  Nuclear  Fuel  Complex,  Hyderabad,.
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 from  ist  March,  3976  to  the  grist  Decem-
 ‘ber,  1976,  and  the  reasons  of  their  sus-
 .pension;

 (b)  whether  any  enquiry  has  been
 conducted  in  their  suspension  ;

 (e)  if  so,  the  findings  of  the  investigation ‘officers  ;

 (d)  if  the  reply  to  (b)  above  be  in  the
 Negative,  the  reasons  thereof  and  the

 -amount  paid  to  the  suspended  employees
 .as  subsistence  allowance  ;  and

 (e)  by  what  time  the  management  of
 Nuclear  Fuel  Complex  propose  to  take  a
 final  decision  in  the  matter  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Five  persons
 ‘were  suspended  in  Nuclear  Fuel  Complex,
 Hyderabad  during  the  period  from  March,
 I,  976  to  December  3r,  1976.

 Out  of  these  five  cases,  two  persons vwere  suspended  on  account  of  alleged
 mis-appropriation  of  Government  money. “Third  person  was  involved  in  a_  theft

 case  and  the  fourth  one  in  a_  rape  case.
 The  fifth  person  was  suspended  on  account

 ‘of  mis-behaviour.

 (b)  to  (e).  An  enquiry  is  in  progress
 in  respect  of  two  cases  involved  in  mis-
 appropriation  of  _Gcovernment  money. The  presenting  officer  has  submitted  his

 :report  and  the  delinquent  officers  have
 been  asked  to  submit  their

 ‘final  briefs.  On  receipt  of  the  brief
 “from  these  delinquent  officers  the  enquiry officer  will  submit  his  final  report  on  which

 the  management  will  then  take  a  final
 decision.  These  cases  are  expected  to

 ibe  finalised  in  two  months  time.

 The  person  caught  by  police  in  a  theft
 case  was  acquitted  by  the  court  and
 his  suspension  order  was  revoked  and
 period  of  suspension  was  treated  as  duty.

 An  enquiry  was  held  against  the  person
 involved  in  a  rape  case.  As  the  charges
 are  not.  proved,  his  Suspension  orders

 ‘ere  revoked  and  the  period  of  suspension
 was  treated  as  duty.

 An  enquiry  was  held  against  the  person who  was  suspended  on  account  of  mis-
 behaviour.  He  was  found  guilty  of  the
 charges  and  ultimately  he  was  removed

 ‘from  the  service.

 The  persons  under  suspension  are  being
 paid  subsistence  allowance  as  admissible
 under  the  rules.
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 SHRI  G.  S.  REDDI  :  Will  the  hon.
 Prime  Minister  please  Jet  us  know
 the  two  stenos  were  implicated  in  mis-
 appropriation  of  |  Government  money while  the  Accountants  were  in  charge  of
 the  accounts  ?  Please  also  let  me  know
 why  only  two  stenos  have  been  suspended
 for  misappropriation  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  The
 evidence  was  available  against  them  and
 not  against  the  others.

 SHRI  0.  Ss.  REDDI:  The  Accountants
 are  accountable  to  the  Department. But  two  stenos  have  been  suspended.
 The  suspension  is  continuing  for  the  last
 two  years  and  subsistence  allowance  is
 being  paid  to  them.  Is  it  not  a  loss  to
 the  Department  because  they  are  under
 Suspension  for  the  last  two  years  and
 they  are  paid  subsistence  allowance  ?
 They  are  not  being  allowed  to  join  service.

 MR.  SPEAKER :  Is  it  not  a  loss  to  the
 Government  to  keep  them  suspended  for
 a  period  of  two  years  and  go  on  paying them  subsistence  allowance  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  I  should
 like  to  lessen  the  period  of  suspension.
 That  can  be  done  only  if  the  enquiry  is
 finished  early.  We  would  like  to  see  that
 the  enquiries  are  finished  early.  That
 is  all  that  I  can  say.

 सीमेंट  के  लघु  कारखाने

 *261.  श्री  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (फ)  क्या  देश  में  सीमेंट  की  कमी  को
 देखते  हुए  सरकार  का  विचार  सीमेंट  के  छोटे
 छोटे  कारबाने  स्थापित  करने  का  है

 (ख)  सीमेंट  के  छोटे  छोटे  कारखाने
 स्थापित  फरने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 के  कितने  प्राबेदन  पत्र  सरकार  के  विचा  राधीन
 हैं;  शौर

 (ग)  क्‍या  इस  ब।त  को  देखने  के  लिए
 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  ये
 कारखाने  तकनीकी  दृष्टि  से  लाभप्रद  सिद्ध
 हों  ?

 जदयोग  मंत्री  (भी  जाज  फर्नान्डोस)  :

 (क)  जी,  हां  a
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 (@)  31  जुलाई,  978  को  छोटे
 सीमेंट  संपंत्रों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  से
 प्राप्त  आवेदन  पत्नों  में  8  गझ्रावेदन  परों
 को  मंजूर  किया  गया  है  तथा  2i
 ग्रावेदन  प्त  तिचाराधीन  हैं  ।  ब्योरा  देने
 वाला  विवरण  समापटल  पर  रवा  जाता
 है  1

 (ग)  9  राज्यों  में  छोटे  सीमेंट  संपत्र
 स्थापित  करने  के  लिएु  43  विमवसम्पन्न  स्थलों
 क्रा  पता  लगा  लिया  गया  है  ॥।  परि-
 पोजना  की  जोव्यता  और  लाभप्रदता
 उद्यमियों  द्वार  प्रत्येक  स्थापना  स्थल  के

 लिए  संभाव्यता  रिपोर्ट/परियोजना  की

 विस्तृत  रिपोर्ट  तैयार  कर  लेने  के  पश्चात्‌
 ही  जानी  जाएगी।
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 विवरण

 राज्य  मंजूर  किए  निलम्बित  पड़े
 गए  प्रावेदन  श्रावेदन  पत्रों
 फ्ों  की  की  संख्या
 संख्या/तक-  (31-7-78
 नीकी  विकास  को)
 के  महा  निदे-
 शालय  में
 पंजीकृत/
 जारी  किए
 गए  आशय
 पत्र

 ह: 1022  प्रदेश  2  3

 गुजरात  5

 हर  रियाणा
 हिमाचल  प्रदे  ग  l

 कर्ताटक  2  4
 मध्य  प्रदेश  2

 महाराष्ट्र
 उड़ीसा  3

 राजस्थान  6  6
 उत्तर  प्रदेश  l  2

 योग  8  2I
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 ली  जमदीदा  wrx  सायुर  :  छोटे  सीमेंट
 उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  के  पूर्व  कया  सरकार
 इस  बात  की  स्वयं  जांच  करायेगी  कि  जिस
 प्रकार  से  मिनि-स्टील-प्लांट्स  लगाये  गये
 थे,  लेकिन  वे  इतने  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हुए,
 उसो  प्रकार  से  ये  छोटे  सीमेंट  प्लांट्स  भी  बड़े
 सोमेन्ट  प्लांट्स  के  मुकाबले  क्या  लाभप्रद  सिद्ध
 हो  सके  या  नहीं  हो  सकेंगे,  कही  ऐसा  न  हो
 कि  इन  में  जो  रुपया  लगने  वाला  है,  वह
 बेंकार  चला  जाय  ?

 श्री  जाज  फर्नान्‍न्डीस  :  इस  की  जांच  की

 गई  है  भौर  मिनि-प्तीमेन्ट  प्लांट्स  लगाने

 वालों  को  जो  विशेष  सुविधायें  देने  की  बात  है,
 उस  पर  भी  विचार  किया  है  |  हम  इस
 निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  कि  मिनि-सीमेन्ट  प्लांट्स
 लगने  से  नुकसान  के  बजाय  लाभ  होने  वाला

 है।

 श्री  जगदीश  GR  शाथुर  :  इस  समय

 हमारे  देश  में  सीमेंट  की  कितनो  कमी  है,
 जिस  की  पूति  के  लिये  श्राप  बाहर  से  भी

 सीमेंट  मंगा  रे  हैं  ?  जो  छोटे  सीमेन्ट

 व्लांट्स  लगेंगे  उन  से  आप  कितने  उत्पादन

 की  अपेक्षा  करते  हैं  और  क्‍या  देश  में  जो

 कमी  है  उस  कमी  को  श्राप  अपने

 सोमज  से  पूराकर  सकेंगे?

 शी  जाज  फर्नान्डोश  :  हम  सिर्फ  छोटे

 सीमेन्ट  कारबने  लगाने  के  ही  काप  में

 नहीं  लगे  हैं,  बड़े  'मी  लगाये  जा

 रहे  हैं  ।  लेकिन  यह  जरूर  है  कि

 छोटे  जल्दी  लग  सकते  हैं,  हालांकि  उन

 का  उत्पादन  बड़े  के  बराबर  नहीं  है  t

 इस  लिये  रोनों  के  माध्यम  से  सीमेन्ट  की

 पति  फरने  के  काम  में  हम  लगे  हैं।
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 FINDINGS  OF  DTC  COMMITTEE

 REPORT

 244.  SHRI  K.  PRADHANI:
 SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  committee
 appointed  by  Government  to  go  into  the
 functioning  of  the  Delhi  Transport  Cor-
 poration,  has  submitted  its  report  to
 Government;

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 findings  of  the  Committee;  and

 (०)  the  recommendations  contained
 therein?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN-
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM):  (a)  An  interim  report
 has  been  submitted  by  the  Committee.

 (b)  and  (c).  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 Statement
 Main  recommendations  of  the  Com-

 mittee  appointed  to  go  into  the  functioning of  the  DTC.

 (a)  As  in  the  case  of  BEST,  the  DTC
 must  be  granted  monopoly  rights  on
 bus  routes  covering  the  entire  Union
 Territory  of  Delhi.

 (2)  The  Railway  Board  should  be
 approached  to  enhance  the  frequency of  loca]  trains  and  the  bus  route
 structure  should  be  suitably  modified.

 (3)  A  High-powered  Committee  or  a
 Statutory  Authority  called  Delhi
 Transport  Authority  should  also  be
 appointed  to  plan  and  oversee  a_  well-
 coordinated  public  transport  system  for
 the  capital.

 (4)  D.’C.C.  must  expand  its  own  bus
 fleet  on  the  top-priority  The  bus
 fleet  expansion  has  to  be  a  large  one  so
 that  it  can  bridge  the  gap  created  by
 stoppage  of  purchase  of  new  buses  in
 the  recent  past.  There  should  be  an

 objective  evaluation  of  the  existing  bus
 fleet  and  all  such  buses  which  cannot
 be  run  ou  an  economic  criteria  should
 be  scrapped,  The  Central  Govern-
 ment  should  provide  the  requisite  funds
 to  enable  the  Corporation  to  build  up the  necessary  bus  fleet.
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 (5)  The  A.O.C.C.  Scheme  for  mini-
 buses  should  be  withdrawn  imme-
 diately.

 (6)  D.T.C.  should  drop  the  buses  fleet.
 from  inter-State  routes.

 (7)  D.T.C.  should  erd  its  contract
 with  public  schools  which  _  places.
 unjustified  obligations  on  the  Corpora-- tion  to  spare  buses  for  them.

 (8)  D.T.C.  should  immediately  revis-
 ed  the  contract  forms  (with  private
 operators)  and  make  this  more  opera-
 tional  and  realistic.  The  terms  of.
 hiring  of  private  -owner  buses  should
 be  made  public  so  that  the  travelling:
 public  become  aware  of  their  rights and  obligations  towards  these  buses
 under  D.T.C,  operations.

 (9)  Government  should  direct  the
 D.T.C.  to  tone  up  its  administration;.
 disciplinary  action  should  be  taken
 primarily  against  those  who  are  fourd
 negligent  of  their  duties.  The  process of  improving  the  administration  should

 .start  with  the  high  and  middle  levels. first.

 (t0)  The  D.T.C.  should  take  imme-
 diate  steps  to  strengthen  equip  and
 train  the  lines  staff  in  a  manner  that
 would  held  reduce  violation  of  the
 DTCnorms  by  the  drivers  and  conduc-
 tors.  This  becomes  all  the  more
 important  when  the  Corporation  has
 more  than  600  private  buses  under  its
 operation.

 (a)  In  view  of  the  need  to  have
 adequate  operational  staff,  DTC  should
 recruite  necessary  number  of  conductors
 and  drivers.  In  this  regard  DTC
 should  maintain  a  waiting  list  of  such
 candidates  who  could  be  offer  employ- ment  in  case  of  short  or  medium  terms
 vacancies.

 (i2)  DTC  should  bring  out  period’ time-tables  (at  least  two  in  a  year). instal  time-tables-boards  and  time-
 keeper  booths  and  on  major:  traffic
 generating  points.  publish  sector-wise
 time-tables  indicating  routes  and

 fe  uency  of  services  from  and  two
 different  parts  of  the  city,  display  at
 bus  stops,  the  brief  outline  indicating
 frequency  of  services  on  the  routs  for
 bus  stops  at  bus  stop  and  educate
 public  of  its  routes  and  service  through
 press  radio,  and  T.V.

 (13)  DTC  should  ensure  by  fixing  res-
 ponsibility  that  waiting  sheds  and
 places  of

 penile
 convenience  are  well-

 maintained.



 (74)  Tha  Tre@Mo  Potice  shot  take
 q@qre  affective  mespures  to  gtk  vio-
 lation  by  buses.  Government  ifbuld
 advise  the  traffic  police  in  Delhi  to
 e@apure  thet  bus  stops  do  not  become

 parking
 places  for  tab,  euto-ridtiaws

 aad  other  uneuthoriged  vehicles.

 CeHaberetion  with  Czechoslovakia

 /22g6.  SHRI  S.  R.  DAMANI:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 question  No.  3906  on  the  22nd  March,
 i978  regarding  protocol  between  India
 and  Czechoslovakia  for  new  cement  plant and  state:

 (a)  whether  the  n
 peouerions

 with
 Ceechoslovakia  in  regard  to  that  country’s
 eollaboration  for  promotion  of  production at  HEC  and  BHEL  have  since  been  con-
 eluded  and  agreements  signed;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  details  of  preliminaries  carried
 out  for  production  or  supply  of  items
 envisaged  in  the  agreements?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 GERI

 GEORGE  FERNANDES):  (a)  No, ir.

 (०)  and  (c),  Do  not  arise.

 Synonyms  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes

 a5.  SHRI  G.  ४.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  HOMEAFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  has  objected to  the  States  specifying  the  synonyms  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes;

 (b)  whether  State  Governments  are
 competent  to  specify

 fe
 nonyms  of  Scheduled

 Castes  and  Scheduled  Tribes;  and

 (°)
 the  final  decision  of  Government

 ef  India  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)  to

 {s)
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the

 jouse,
 Statement

 The  Supreme  Court  in  _  their
 Jud; yoe

 dated  :4th  August,  1970,  on  a
 civil  appeal  in  the  case  of  Bhaiya  Ram
 Munda  versus  Anirudh  Patar  and  others
 bad  ruledthat  ‘the  name  by  whicha
 3999  LS—2

 Written  Answers  SRAVANA  l,  900  (SAKA)  Written  Answers  34

 tribe  or  sub-tribe  is  known  fe  ript  deefeive.
 Bren

 the  tribe  of  a  persot  ‘is  difiérent’

 ioe
 e

 pone  & egg
 in  the  Order

 by  the  Président,  it  may  be  shown at  the  nanfe  included  in  the  Order  is  a
 _—  name  &

 —
 to  sub-tribes.””

 pursuance  of  these  observations,  execu- tive  instructions  were  issued  by  some State  Governments  indicating  synonyms, sub-castes  or  sub-tribes,  as  the  case  may
 be,  of  certain  castes  and  tribes  specified in  the  relevant  Presidential  Orders  issued under  clause  I  of  articles  340  and  842
 of  the  Constitution.  These  executive
 instructions  were  examined  in  consul- tation  with  the  Ministry  of  Law.  The
 Central  Government  were  advised  that
 since  uncer  these  articles  of  the  Consti-
 tution  only  the  President  can  specify  the castes,  races,  tribes  or  tribal  communities or  parts  of  or  groups  within  such  castes,
 races,  tribes  or  tribal  communities  which
 shall  be  deemed  to  be  Scheduled  Castes  or
 Scheduled  Tribes,  as  the  case  may  be, for  purposes  of  the  Constitution,  it  would
 be  more  appropriate  that  such  notifica-
 tions  regarding  synonyms  and  sub-cates/ tribes  are  issued  only  by  the  Central
 Government.  Accordingly,  the  States
 concerned  were  advised  to  withdraw  their
 executive  orders.  The  State  Governments
 have  done  so.

 List  of  genuine  synonyms  and_sub-
 castes/tribes  of  exisiting  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  is  being  oP

 ared
 for  each  State  in  censultation  with  the
 Government  of  the  State  concerned  and
 will  be  notified  by  the  Government  of India
 as  and  when  a  final  decision  is  taken.

 Utilisation  of  Solar  Energy  for  Radios
 and  Refrigerators

 #252.  SHRI  UGRASEN  :
 SHRI  RAM  PRAKASH

 TRIPATHI  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND

 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  several  countries  have  gens

 & solar  energy  operated  transistor  radios
 and  refrigerators  ;  an

 (b)  if  so,  what  programmes  and
 project  Government  have  to  utilise  this
 source  in  the  country  which  is  specially
 blassed  by  the  presemce  of  sun  almost
 every  day  ?

 THE  PR:
 ety

 MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Gover;

 —_ are  fully  aware  of  the  potentiality
 utilisation  of  solar  energy  for  a  wide
 range  of  applications  including  radios
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 igeration  and  are  keeping  in
 aot  on  the  developments  abroad
 in  this  field.

 umber  of  research  and  develop-
 me)  ae  have  been  taken  up  sane the  auspices  of  the  Deptt.  of  Science

 ] Technology  for  the  development  of  solar
 energy  devices  and  generally  for  increasing
 the  technological  capability  of  the
 country  in  this  regard,  A  statement
 giving  the  progress  of  the  important
 R&D  projects  for  utilisation  of  solar
 energy  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 ilisation  of  solar  energy  for  a  wide
 tame  of  applications  with  special  emphasis
 on  its  use  in  rural  areas  has  been  given high  priority  by  the  Government.  Efforts
 in  this  area  are  stillin  the  R&D  stage.
 Organised  research  and  development
 with  significant  financial  inputs  by  the
 Department  of  Science  &  Technology
 started  only  a  couple  of  years  ago  and
 normally  new  technologies  take  several
 years  before  they  could  reach  commercia-
 lisation.  Sustained  efforts  have  led  to
 successful  proto-type  development  of
 certain  solar  energy  devices  such  as  water
 heating  systems,  solar  drayers  for  agricul-
 tural  produce,  solar  power  plant  etc.
 Some  of  these  devices  are  undergoing
 field  trialsin  different  parts  of  the  country.
 The  following  are  the  more  important
 R&D  projects  which  have  made  signifi-
 Cant  progress  :—

 (i)  Successful  completion  of  one-tone
 per  day  prototype  paddy  dryer  by  the
 Annamalai  University.

 (ii)  A  to-tonne  per  day  paddy  dryer
 has  been  installed  by  the  National
 Industrial  Development  Corporation
 at  the  Central  State  Farm  in  Lathowal
 near  Ludhiana—Work  started  on
 another  solar  dryer  installation  at
 Gauhati  (Assam).

 (iii)  A  t0-KW  experimental  solar
 power  plant  has  been  successfully  instal  |
 ed  and  commissioned  by  the  Bharat
 Heavy  Electricals  Limited  in  cooperation
 with  the  Indian  Institute  of  Technology,
 Madras  under  the  Indo-FRG  Coopera- tion  Agreement.

 (iv)  Solar  Energy  heating  system  for
 domestic  use  and  for  medium  and  large scale  applications  in  hotels,  guest  houses,
 hostels  etc.  have  also  been  developed
 by  the  Bharat  Heavy  Electricals
 Limited  and  the  National  Physical
 Laboratory.  One  such  large  scale
 installation  has  been  successfully  install-
 ed  at  the  Qutab  Hotel,  Delhi.
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 Know-how  has  been  developed  for

 freanel  rs  for cells  at  the  Indian  Institute  of  Science, Bangalore.

 (vi)  R&D  work  for  fabrication  of
 silicon  solar  cells  at  the  Central  Electro- nics  Ltd.  for  direct  conversion  of  solar
 energy  into  electricity  by  photovoltaic
 Process  is  in  progress.  A  number  of
 other  institutions  in  the  country  are
 participating  in  this  work.  The  main thrust  of  R&D  work  in  this  area  is  to
 develop  low  cost  solar  photovoltaic  cells with  reasonable  efficiency.
 (vii)  A  solar  energised  desalination

 Pilot  plant  of  ro00  litres  per  day  capacity for  obtaining  potable  water  from  sea water  was  developed  by  the  Central
 Salt  &  Marine  Chemical  Research
 Institute,  Bhavanagr.  Based  on  the
 performance  of  this  pilot  plant,  the
 Institute  has  recently  commissioned  a
 5000  litres  per  day  capacity  plant  at
 village  Awania  in  Gujarat  and  plants  of
 larger  capacities  are  under  construction in  Rajasthan.

 (viii)  The  feasibility  of  transistor  radie
 being  operated  directly  by  solar  photo- voltaic  cells  is  being  studied  at  Central
 Electronics  Limited.

 (it)  Research  and  development  is  alee in  progress  for  solar  powered  cold
 stoage  for  agricultural  products  at  the
 Indian  Institute  of  Technology,
 Bombay.

 गोवा  को  राज्य  का  दर्जा  देना

 253.  श्री  राम  लाल  राहो  :  क्‍या

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट
 भविष्य  में  गोवा  को  राज्य  का  दर्जा  देने
 का  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शी  धनिक
 लाल  मण्डल)  ):  (क)  शीर  (ख).
 सरकार  इस प्रप्न  पर  विचार  करने  के  लिये

 इस  समय  को  उपयुक्त  नहों  रुमझती  है  1
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 Efficiency  and  Morale  of  Police  Cons-

 tables

 9955.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIANWALA:  Will  the  Minister  of
 HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  his  reactions  to  the  view
 «of  Chairman  of  the  National  Police  Com-
 mission,  appearing  in  the  press  that  a
 constable  gets  less  than  an_  unskilled
 labourer,  so  efficiency  and  best  of  morale

 cannot  be  expected  of  him;

 (b)  whether  constables  are  stillattacaed
 to  high  officials  (even  inspectors)  to  clean
 shoes  and  to  do  other  menial  house-hold
 oe  bringing  their  morale  to  the  bottom;
 and:

 (c)  whether  the  National  Commission
 for  Police  will  also  see  that  the  Police
 force  is  physically,  mentally  and  morally
 ‘equipped  to  deliver  the  goods?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE,
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)
 The  Government  is  aware  that  the  pay  of
 a  constable  in  several  States  compares
 unfervourably  with  the  pay  of  unskilled
 workmen  in  several  banks,  public  sector,
 industrial  and  commercial  undertakings
 as  expressed  by  the  Chairman  of  the
 National  Police  Commission,  However,
 Government  does  not  consider  that  the
 efficiency  and  the  morale  of  the  police
 depend  only  on  their  emoluments  and
 that  a  comparison  of  salary  scales  of
 Government  servants  need  be  made  with
 those  current  in  public  or  private  Sector
 in  industrial  or  commercial  fields.

 The  National  Police  Commission
 appointed  by  the  Government,  according
 to  its  terms  of  reference,  is  expected  to
 recommend  measures  and_  institutional
 arrangements  to  look  after  the  morale
 and  welfare  of  the  policemen  and  generally
 to  recommend  measures  to  improve  the
 efficiency  of  the  police.  The  recom-
 mendation  of  the  Commission  on  these
 issues  are  likelv  to  be  received  in  the  next
 few  months  when  thev  will  be  examined
 and  suitable  action  taken.

 (b)  Such  nersons  are  not  required  to  do
 such  menial  or  house-hold  jobs.  Govern-
 ment  will  take  a  serious  view  of  lapses  in
 this  regard.

 (c)  Yes  Sir.  The  National  Police
 Commission  was  constituted  to  suggest
 measures  for  imvlementation  as  would
 not  only  enhance  its  functional  efficiency
 but  would  also  transform  it  into  an
 instrument  of  public  service.

 पब्लिक  स्कूलों  हारा  Stoftodte  बसों  को.
 किराये  पर  लेता

 +25  6.  शी  श्री  दिजय  Gere  eee  8
 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  बह  क्ताने
 की  कुपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पब्लिक  स्कूलों  ने  झपने  विद्यार्थियों
 के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  कितनी
 बसों  को  किराये  पर  ले  रखा  है  ,

 (ख)  उक्त  बतों  से  दिल्ली  परिषहन
 निगम  को  कुल  कितनी  प्राय  हो  रही  है,

 (ग)  एंसी  प्रत्येक  बस  से  दिल्ली  परिवतन
 निगम  को  कितनी  श्राय  हो  रही  है  पीर

 (घ)  :  क्‍या  व ेघाटे में  चल  रही  हैं  ?

 नौषहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (श्री  चांद  राम)  (क)
 पब्लिक  और  दूसरे  स्कूलों  को  287  बसें

 (a)  लगभग  §=9,500  २०  प्रति
 दिन  1

 (ग)  242%  लिए  स्कूल--डयूटौ
 देने  पर  प्रति  बस  प्रतिदिन  जीं पत  आय
 67.  84  रुपये  है  ।

 (घ)  जी  नहीं  ।  इस  ग्राय  से  कार्यशील
 व्यय  की  वूति  होजाती  है  |

 मेरठ,  (उत्तर  प्रवेश)  में
 सीमट  की  कमी

 *258.  श्री  गोविंद  स॒ुण्डझा  !  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  सीमेंट  की
 अत्यधिक  कमी  है  ;

 (ख)  क्‍या  मकानों  की  मरम्ण्त  के  लिए
 सोमेंट  की  सप्लाई  हेत  लोगों  के,  विशेष
 रूप  से  बागपत  तहसील,  जिला  मेरठ  के  लोगों
 केग्रावे  पत्रों  पर  कोई  महीनों  के
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 (०)  whethr  ‘aby  survey  as  to  the
 power  requirements  cf  irdustrics  in  the
 country  has  been  made  recently;  and
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 ाद  कार्य बाशी की जती लाती  है  भौर  प्रावेदकों
 को  सीमेंट  की  मात्रा  नियमों  के  श्रनुसार
 नहीं  दी  जीती  है  ;भोर

 (ग)  उत्तर  प्रदेश  को  सीमेंट  की
 बर्याप्त  मात्ना सप्लाई  करने  भौर  वहां  THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 &  सीमेंट  के  कारखानों  को  स्थापना  करने  Be  eae  ERNE)
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  कि  का  रण  पा
 'चठाये  गये  हैं  भ्रौर  यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाये  idnsutries  and  those  that  are  power:  inten-
 गये  हैं  तो  उस  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 (०)  the  steps  taken  by  Government
 to  meet  the  requirements  of  Industrial-
 ists  in  this  regar

 sive.  While  industry  can,  by  an
 large,  absorb  power  cuts  of  smal]  magni-
 tude,  there  have  been  a  few  complaints
 about  non-availability  of  adequate
 power  from  power  intensive  industria}

 उद्योग  मंत्री  (श्री  जाजज  फर्नास्ड्स  )  :  units.
 (क)  से  (ग):  थर्ष  1977-78  के  दौरान

 सीमेंट  का  रिकार्ड  उत्पादन  होने  के  बाघ-
 बन्द  भी  कृषि  सिंचाई,  गृह  निर्माण
 भौर  विद्युत्‌  आदि  के  क्षेत्रों  में  श्रघिक
 निर्माण  गतिविधियों  के  परिणाम  स्वरूप
 उपलब्धता  से  अ्रधिक  मांग  होने  के  कारण
 कमियां  उपपन्न  हुई  हैं।  अतएव  उत्तर
 प्रदेश  के  मेरठ  जिले  में  बागपत  तहसील  में
 सीमेंट  की  कमी  देश  भर  में  कमी  का

 हो  एकअंश  है  ॥  260,  SHRID.B  PATIL:  Will  the
 Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (b)  and  (c)  :  The  Central  Electricity
 Authoirty  undertake  an  annual  survey  of
 power  requirements  of  various  States,  in-
 cluding  industries.  On  this  basis,  the  anti-
 cipated  requirements  of  pewer  fcr  the  next
 4-5  years  is  worked  cut,  The  Jast  annual
 survey  wascompleted  in  977.  The  power
 surveys  are  taken  as  a  basisfor  plan  for  mu-
 lation  in  the  power  sector.

 Contruction  of  Nhava-Sheva  Port
 as  a  Satellite  to  Bombay  Port

 उत्तर  प्रदेश  को  गत  5  धर्षों  में  प्रेषित
 सीमेंट  का  तिमाही  सत  4  33  लाख
 मी०  टन  है  :  ्प्रैल,  977  से जून,
 978  की  श्रवधि  में  औसतन  4°65  (b)  whether  because  of  the  then  con-
 ara  मी०  टन  सीमेंट  प्रतितिमाही  ston  as  ll  as conan  ip  fone it struct  Nhava-Sheva  port  as  a  satellite  port to  Be  mbay  Port:  and

 (a)  whether  Government  are  aware
 ofcongestion  problem  at  Bemlay  Part
 round  the  year  ;

 हिसाब  से  भेजा  गया  ।  जुलाई  से
 सितम्बर,  i978  की श्रवधि  के  लिये  राज्य
 को  5.i5  लाख  मी०  टन  का  प्रावंटन
 किया  गया  है  4

 (९)  whether  Government  have  taken
 any  decision  to  set  up  Nhava-Sheva  Port
 in  view  of  the  fact  that  ccngesticn  at  Pc  m-
 bay  Port  has  reached  an  unbearable  state
 for  all  concerned  ?

 Lerk  of  adequate  Pewer  fupply to  Industries  THE  MINISTFR  QF  STATE  in-
 charge  of  the  Minisny  cf  SHIPPING

 SHRI  RAJENDER  KUMAR  ay)  a  even  Si
 (SHRI  CHAND Pon,

 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleased  to  state  ;

 (b)  and  (c).
 oh

 In  s9f0,  Geverrmene
 (a)  whether  a  number  of  industries  in

 the  country  are  facing  crisis  due  to  fre-
 quent  power  breakdcwn  and  lack  of
 adequate  power  supply  to  them  fcr  pro-
 duction  purposes  ;

 of  India  through  the  United  Naticns
 Technica)  Assistance  Operaticns,  inviud
 an  expert  to  visit  India  and  advite,  smcrg other  matters,  07  the  mcdernisaticn  ef
 Bombay  Docks,  One  of  his  rece  mmenda-
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 tions  related  to  the  preparation  ofa  Master
 Plan  for  the  efficient  future  development of  Bombay  Port.  The  Master  Plan  for the  Port  prepared  by  their  Consultants
 in  970  recammmended  construction  of  an
 ancillary  port  at  Nhava-Sheva.  A  High
 level  Working  Group  has  recently  been
 constituted  by  Planning  Commission  to
 study  the  proposéd  Nhava-Sheva  scheme
 from  all  angles.

 Holding  upD.T.C.by  Armed
 Robbers

 9262,  SHRI  C.  K.  JAFFER
 SHARIEF  :  Will  the  Minister  of  SHIPP-
 ING  AND  TRANSPORT  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  three
 armed  robbers  who  were  in  the  Am-
 bassador  car  held  up  a  Delhi  Transport
 Corporation  bus  in  broad  daylight  on  the
 Ring  Road  near  the  dumping  lot  on  4th
 July,  1978,  and  looted  the  belongings  of
 (passengers  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  steps  Government  have  taken
 in  thisrezirl  for  the  safety  of  passengers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE-IN-
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT.
 (SHRICHAND  RAM):  (a)  and  (9)  :
 No  bus  of  D-lhi  Transport  Corporation
 -was  held  uv  by  armed  robbers  on  4°7-78.
 However,  Delhi  Police  have  reported  that
 a  private  bus  operating  in  Delhi  was
 returning  from  Ballabgarh  to  Delhi  and
 have  reached  a  place  near  Kilokri  dumping
 ground,  New  Delhi  when  a  Car  overtook
 the  bus  and  made  it  tostop.  Acommuter,
 who  was  travelling  in  the  bus,  came  out
 to  ascertain  as  to  what  had  made  the  bus
 stop  there,  At  that  stage,  all  the  three
 occupants  camc  out  of  the  car  and  at  the
 point  of  pistol,  forcibly  deprived  the
 commuter  of  his  gold  ring  and  purse  con-
 taining  Rs.  400-500  and  then  sped  away.

 (c)  The  fcllowing  measures  have ‘been  taken  to  prevent  such  crimes  :—

 (i)  Intensive  foot  and  mobile  patroll-
 ing  both  during  day  and  night  is  being done  to  intcrcept  rebbers  etc,

 (ii)  Armed  pickets  are  being  often
 detailed  at  strategic  points  to  check  the
 Movement  of  criminals.

 (iii)  Surveillance  over  known  rebbers
 is  being  strengthened.

 tiv)
 Special  watch  is  being  kept  oa

 celeased  criminals,
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 (२)  A  special  centralised  squad  has

 been  ‘set  up  to  collect  intéligence  about
 criminals  and  gangs  operating  in  Delhi.

 vi)  Externment  proceedings  against
 ais  are  being  speeded  up:

 (vii)  Two  police  personnel  in  uniform
 have  been  permitted  by  DTC  authorities
 to  travel  in  any  DTC  bus  at  a  time  free
 of  charge,  with  a  view  to  prevent  crime  in
 buses,

 Mem  rad  from  G  eral
 Convener,Alleppey  Town  Byepass

 Peeditha  Sengham
 2369.  SHRI  V.M.  SUDHEERAN:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  ro

 (a)  whether  Governmen  have  re-
 ceived  any  memorandum  from  the  General
 Convener,  Alleppey  Town  Byepass  Pee-
 ditha  Sangham  ;

 (b)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  Govern-
 ment  of  Kerala  for  the  earlier  sanction
 of  the  land  acquisition  estimate  for  the
 Alleppey  Byepass  ;  and

 (c)  the  action  taken  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATB
 INCHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM)  :  (a)  and  (b)  :  Yes,  Sir.

 (c)  The  question  of  sanctioning  the
 land  acqusition  estimate  for  the  contruc-
 tion  of  Alleppey  byepass  on  National
 Highway  47  in  Kerala  was  considered,
 but  in  view  of  the  prevailing  financial
 stringency,  it  has  not  been  possible  to
 sanction  this  estimate.  However,  it  is
 Proposed  to  consider  the  inclusion  of  this
 work  in  the  1978-83,  Five  Year  Plax
 depending  upon  the  overall  allocations  for
 that  Plan.  Replies  to  this  effect  have
 already  bcen  sent  ont

 io
 to  the  General

 Convener,  Alleppey  Town  Byepass  Pee-
 ditha  bea

 ham  as  well  as  to  the  Govern-
 ment  of  Kerala.

 Closure  of  Paharpur  Kulik  Power
 Co.  under  D.V.C,.

 2370.  SHRI  ROBIN  SEN:  Will
 the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  are  aware about  the  illegal  closure  of
 bt

 ur
 Kulik  Power  Co.  under  4th  unit  of  D.V.C.

 throwing
 a  number  of  employees  out  of

 job.
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 (c)  if  not,  what  action  has  been  taken
 or  is  to  be

 —
 the  management who  have  flouted  normal  rules  ;  and

 (d)  what  steps  have  been  taken  for  the
 re-employment  of  affected  employees  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a) and  (b).  The  Government  are  aware
 of  the  closure  of  the  site  office  of  M/s.
 Paharpur  Cooling  Tower  due  to  abandon-
 ing  of  the  work  by  their  sub-contractors
 M/s.  A.  R..  Construction,  —  It  is  reported
 that  in  the  circumstances  of  this  case,  prior
 Rotice  was  not  requircd  before  closure.

 (९)  and  (d).  The  matter  is  under
 eonsideration  of  the  Deputy  Labour  Com-
 missioner,  Durgapur.

 महिलाझों  को  रोजगार

 237).  श्री  युवराज  :  क्या  योजना  मंत्री
 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  a

 (क)  क्‍या  प्राथमिकता  के  आधार  ए"

 महिलाओ्रों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए
 स्वीडिश  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेंसी  के
 सहयोग  से  भ!रत  में बहुत  ी  योजनाएं
 चलाई  जा  रहो  हैं;  भ्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  राज्यवार  योज-
 नाएं  बया- कया  हैं  शौर  उन  के  झभ्तगंत
 कितनी  महिलाधों  को  रोजगार  प्रदान  फिया
 बया  है?

 were  मंत्री  (शी  समोरारजी  देसाई)  :

 (क)  भौर  (ख).  स्वीडिश  इटरनेशनल
 डेबेलपमेंट  झयारिटी  के  सहयोग  से  देश
 के  विभिन्न  भागों  में झनेक  परियोजनाए/
 स्कीमें  चलाई  जा  रही  हैं,  परन्तु  उन
 में  से  कोई  भी  पिशेष  रूप  से  महिलांधों
 के  लिए.  रोजगार  #ी  व्यवस्था  करने  के
 लिए  नहीं  हैं।  तथापि  स्वीडिश  इंटर-
 नेशनल  डेवेलपमेट  पभ्रथारिटी  /प्रंतर्राष्टुय
 शम  रुंगठन  द्वारा  सहायता  प्राप्त  “महिः
 लाभों  के  लिए  व्याण्सायिक  प्रशिक्षण
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 कायक्षम”  भमामक  एक  परियोजना  है  जो
 शोजगार  धौर  प्रशिक्षण  महानिदैशालय
 श्रम  कंल्रालय,  भारत  सरकार  द्वारा
 कार्यान्षित  की  जा  रह  है  |  इस  परियोजना
 का  ब्योरा  स्लन  विवरण  में  ष्यि
 ग्या  है  |

 जिघधरण

 स्वोडिचा  इंटरनेशनल  डेवेलपमेंट  पश्रथारिटी
 को  सहायता  से  महिलाप्ों  के  लिए  व्यावसायिक

 प्रिधिक्षण  कार्यक्रम

 स्वीडिश  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  भ्रथारिटी'

 (एस०  श्राई०  डी०  ए०  )  की  सहायता  से
 महिलाओं  के  लिए  व्यावसायिक  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिये  परियोजना
 करार  पर  31 मार्च,  977  8 हस्ताक्षर
 किए  गए  थे  जिसके  लिए  प्रंतर्राप्ट्रय  श्रम
 संगढन  निष्पादन  'श्रभिकरण  है  ।

 2.  इस  परियोजना  में  मूल  कुशलता,
 उच्च  कुशलता  और  बहुत  भ्रधिक  रोजगार
 की  क्षमता  घाले  कछ  चुने  हुए  व्यषसायों  में
 जैसे  पहनने  के  कपड़े  तैयार  करना,  सुई
 का  काम,  कपड़े  बुनना  ग्रौर  हौजरी  के  काम  में
 जिनकी  धिदेशों  के  बाजारों  में  काफी  मांग  है,
 शिक्षणात्मक  प्रशिक्षण  पाठयक्षमों  की  परि-
 कल्पना  है  भौर  इलैवट्रानिकवस,  सचिधा-
 लयीन  पदतियों  प्रादि  ज॑से  कुछ  प्रन्य
 व्यधसायों  में  भी  प्रशिक्षण  की  परिफल्पना
 है  ।  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  कुशलता  के  उच्चयन
 शर  पुनःप्रशक्षण  के  लिए  भल्पकालिक
 विशेषज्ञता  पाठयक्रमों  को  चलाने  का  भी  प्रस्ताथ
 है ।

 3.  वर्तमान  महिला  दिक्षकों  के  सिए
 केन्द्रीय.  प्रशिक्षण  संस्थान,  नई  दिल्लो
 को  प्रोन्नन  करके  महिलाश्रों  क ेलिए  राष्ट्रीय
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  संस्थान  कर
 दिया  गया  है  ।  इसने  मई,  977

 से काम  फरना  शुरू  कर  दिया  है  ।इस
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 संस्थान  में  जो  नियमित  पाद्यक्रम  चलाए
 खाते  हैं  वे  है--पोशाक  तैया  र  करना,  कशीदा-
 कारी  शरीर  सुई  की  दस्तकारी  के  उच्च

 कुशलता  वाले  पाठ्यक्रम  |  इसके  श्रलाधा
 इस  में  कपड़ों  की  कटाई  ब्रौर  सिलाई  के
 व्यक्षसायों  में  शिक्षणात्मक  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  है  |

 4.  इस  संस्थान  में  उच्च  कुशलता  के

 पाद्यक्रपों  क ेलिए  ४0  स्थान  और  शिक्ष-
 णात्मक  प्रशिक्षण  केलिए  40स्थान  हैं।

 5.  दो  क्षेत्रोय  व्यावसायिक  प्रक्षिक्षण
 संस्थान  भी,  एक  बंबई  में  श्रौर  दूसरा
 बंगलौर  में  क्रमश:  भ्रगस्त,  द्रौर  प्रवधूबर,
 9774  खोले  गए  हैं।  इन  दोनों  संस्थानों

 में  पोशाक  तैयार  करने,  सचिघालयीन
 वद्धति  श्लौर  इलैक्ट्रानिक्स  के  व्यघसायों
 में  मूल  कुशलता  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाए
 जाते  है  ।  इन  संस्थानों  में  उच्चकुशलता
 वाले  पशठयक्रमों  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 है

 इन  दोनों  संस्थानों  में  हरेक  संस्थान
 में  मूल  कुशलता  प्रशिक्षण  के  तीन
 ब्यवसायों  के  लिए  कुल  44  स्थान  हैं।
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 faa  :  स्तीडिश  इंटरनेशनल  डेवेलप-
 मैंट  झया रिटी।  पंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए,  2,607,  644
 झमेरिकी  डालर  निवेश  किए  जाएंगे  श्लौर
 उस  के  साथ  ही  भारत  सरकार  का  प्ंंश-
 दान  0.00  लाख  रुपए  होगा।
 इस  परियोजना  की  प्रधधि  3वर्ष  की  है  ।

 Indian  Enterpreneurs  ०७००३
 toring  Bicycles  Abroad

 2373.  SHRI  AHMED  HUSSAIN  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  name  the  countries  where  Indian
 entrepreneurs  are  manufacturing  bi-
 cylces  of  their  own  under  various  agree-
 ments,  manufacturing  on  joint  ventures
 with  other  countries  in  the  II]  rd  countries
 or  providing  technical  know-how  with
 name  of  such  companies,  production
 capacity

 and  foreign  exchanged  earned  ;
 an

 (b)  number  and  value  of  _  bicycles
 exported  to  the  other  countries  during
 1977-78  and  name  of  exporting  companies
 and  the  countries  to  which  exported  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 KUMARI  ABHA  MAITI)  :  (a) 8  Indian  entrepreneur  is  manufacturing

 bicycles  abroad  either  on  his  own  or  in  a
 joint  venture.  M/s.  Atlas  Cycle  Indus-
 tries  Limited,  Sonepat  has,  however,
 been  permitted  to  provide  technical
 know-how  for  the  manufacture  of  bicycles and  bicycle  parts.  Details  are  given
 below  :—

 5.  No.  Name  of  the  Country  Name  of  the  Com-  Producticn  Foreign
 pany  capacity  Exchange

 earned
 5  2  3  4  5

 bicycles  Rs.  lacs. ITean  M/s.  TaheriMfg.Co.  60,000  16-40.

 3  Zambia

 4  Guyana

 5  Sudan

 6  Bungaladesh

 M/s.  National  Bi-  150,000  9700
 cycle  Company

 M/s.  Kafubu  Eagle  !  1,00,000°  2°00
 Industries  Limited

 M/s.  Small  In-  30,000  4°52
 dustries  Corpora- tion

 M/s.  Ahmed  Moh-  25,000  NIL
 ammed  El
 Gabbani:

 Mjs.  New  Cycle  1,00,000_  NIL
 Industries‘
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 Information  about  export

 ies
 eee

 1977-78  is  available  for
 7977  wi  ob

 under

 (Figures  in  Lakhs)

 April-December,  977

 Quantity  Value

 Export  of  bicycles  2.51  Rs.  608-00

 Exports  were  made  to  fifty  two  countries,
 the  major  ones  being  Iran,  Nigeria,  Tan-
 zania,  Afghanistan  and  Uganda.  The
 major  Indian  exporters  are  :  M/s.
 Hero  Cycles  Pvt.  Ltd.,  Ludhiana,  M/s.
 Atlas  Cycle  Industries  Ltd.,  Sonepat,  M/s.
 Hind  Cycles,  Bombay,  M/s.  Avon  Cycles,
 Ludhiana,  M/s.  Road  Master  Industries,
 Rajpura  and  M/s.  T.  I.  Cycles,  Madras.

 Grant  of  i  to  Freed
 Fighters  from  West  Bengal

 2374.  PROF.  DILIP  CHAKRA-
 VARTY  :  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  ३

 (a)  the  number  of  freedom  fighters cases  recommended  by  the  West  Bengal
 State  Advisory  Board  pending  decisions
 ofthe  Central  Government  since  July  1977 to  date  ;

 (b)  number  of  cases  out  of  them  be-
 longing  to  district  of  24-Parganas  ;

 (०)  the  reasons  for  delay  with  outlmes
 of  the  measurcs  taken/proposed  to  be  takem
 to  expedite  the  same  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIKLAL  MANDAL)

 (a)  83
 (b)  38

 (c)  These  cases  have  been  referred
 back  to  the  State  Government  for  obtain-
 ing  additional  information/clarification. Final  decisions  will  be  taken  on  receipt  of
 their  report;.

 Appointment  af  New  Chief  of  Air
 Staff

 2375.  SHRI  T.  A.  PAI
 SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  has  it  been  brought  to  the  notice
 of  Government  that  unusual  procedures

 were  adopted  in  the  recent  appointmcmt of  Air  Mazghal  Latif

 (०)  why  was  this  done;  aad

 (c)  has  it  created  unhappiness  ia  the
 ranks  of  the  Air  Force  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  It  is  not
 true  that  unusual  procedures  were  ad

 opted in  the  recent  appointment  of  Air  Mar
 Latif  as  the  next  Chief  of  Air  Staff.

 (b)  Does  not  arise.

 (०)  Nothing  has  come  to  Govt.  notice
 which  may  lead  one  to  believe  that  the
 appointment  has  created  unhappiness  im
 the  ranks  of  the  Air  Force.  Air  Mrashal
 Latif  is  the  senior  most,  an  outstanding
 and  popular  officer  of  the  I.A.F.  and  his
 appointment  as  the  next  Chief  of  Air
 Staff  has  generally,  been  well  received.

 Tribal  Development  Plaa  for
 7  oa.

 2976.  SHRI  MADHAVRAO
 SCINDIA  :  Will  the  Minister  of  PLAN-
 NING  be  pleased  to  state  :

 (a)  salient  features  of  the  Tribal  De-
 velopment  Plan  for  1978-83  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  while
 formulating  the  Draft,  all  proposals  of  the
 Government  of  Madhya  Pradesh  were  not
 considered  for  inclusion  ;

 (c)  if  so,  details  of  the  proposal  sub-
 mitted  by  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  ;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  im
 this  regard

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  The  attention
 of  the  Hon’ble  member  is  invited  to  the
 Draft  Plan  for  978-83  which  contains  the
 desired  information.

 (b)  to
 ¢

 Madhya  Pradesh’s  Five
 Year  Plan  Draft,  including  proposals  for
 tribal  areas,  are  still  awai
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 af,  by.  i. Betorn  Garhing  by
 hy.  Retiriag

 TaN:
 SHRI  RAMACHANDRAN

 KADANNAPPALLI  :  Will  the  Minister
 of  DEFENCE  be  pleased  to  state  ६४

 2)
 whether  the  retiring  personnel.  of

 tthe  Defence  forces  are  required  to  retura
 aheir  public  clothing  in  category  ‘B’
 ‘condition;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  con-
 ttemplate  to  issue  suitable  instructions  to
 ‘waive  off  such  meaningless  regulations,
 satleast  for  those  personnel  going  out  of  the
 ‘service  with  pensionable  service  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  The

 wetiring  Army  &  Navy  personnel  are
 -allowed  to  retain  only  the  following  items—

 Durrie  I  T  ह

 Blanket  Barrack  7

 Net  Mosquito  ०  a.  डर  I

 Retiring  Air-men  in  addition  cas
 retain  Sheet  Barrack—i.  Remaining
 tems  of  public  clothing  are  recoverable
 at  the  time  of  discharge/release.

 (b)  There  is  no  proposal  under  con-
 sideration  of  the  Government  to  amend

 ‘the  existing  regulations  as  re-utilisation  of
 ‘terviceable  clothing  is  in  the  interest  of
 ‘State.

 नागालेंड  में  क्षांति  बाता,

 2378.  डा०  रामजी  सिह  :

 शदों  जित  बसु

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंबे
 कि  :

 (कफ)  क्या  सरकार  को  न्पयास्ड
 में  हाल  में  हुई  शांति  बार्ता  का  पता  है
 श्रौर  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  इसे  नागालैंड
 समस्या  हल  करने  में  सहायक  समझती
 है;

 (@)  क्‍या  नागालेंड  की  ाजादी  के  लिये
 चहले  नागा  नेताओं  की  बैठक  में  मांग
 की  गई  थी  और  यदि  हां,  तो  उसके.
 क्या  फारण  हैं  ;

 (मं)  क्‍या  जिदोह  लागों  को  झाबी
 भी  चीन  से  प्रशिक्षण  झौंर  फ्स्त्र  फ्राप्द
 होते  हैं;  भ्रौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  इसे  रोक़ते  के  लिए
 श्रब॒  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं.  था.
 द्ाणे  कया  कदम  उठाये  जाते  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (जो  afew
 लाल  मण्डल  )  :  (=)  नदया-
 लैंड  में  हाल  में  कोई  “शांति  वार्ता  ”

 बहीं
 हुई  है  1

 (ख)  जी  नहीं,  श्रीमान  t

 (ग)  जौर  (घ),  नागालैंड  पे
 चीन  से  प्रशिक्षण  तथा  शस्त्र  प्राप्त  करणे
 के  लिए  किसी  नये  गिरोह  की  सूचल्य
 नहीं  है

 Formation  of  a  new  Trading  Compasy
 by  Mis.  Singer  Sewing  Machize

 Company

 2379.  SHRI  SURENDBA  BIKRAM:¢
 ill  the  Minister  of  INDUSTRY

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 ef

 “snare
 from  Singer  Sewing  Ma-

 chine  Company  for  formation  of  a  trading
 Company  under  the  name  of  ‘  Singere India’  with  40  per  cent  equity  ;  if  ‘so,
 the  details  of  the  same  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  with
 the  formation  of  this  new  company,
 the  indigenous  sewing  machine  industry. will  be  adversely  affected  ;  as  being  con-
 trolled  by  a  multi-national  ‘Singer-India  है
 will  stifle  the  export  efforts  of  indigenous
 manufacturers  by  offering  stiff  competition
 etc.  5

 (c)  whether  with  multinational’s  con-
 trol  over  this  industry,  existing  indi-
 genous  units  and  ancillary  suppliers
 will  be  ruined  ;  and

 (d)  the  steps  Government  propose  te
 take  indigenous  units  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  M/s.
 Singer  Sewing  Machine  Company,  Bom-
 bay  is  a  wholly  owned  subsidiary  com-
 pany  of  Mjs.  Singer  of  U.S.A.  Under
 the  provisions  of  Section  29  (2)  of
 Foreign  Exchange  Regulation  Act,  1973,
 the  Company  was  directed  by  the  Reserve
 Bank  of  India  to  convert  its  branch  in
 India  into  an  Indian  Company  with
 non-resident  interest  at  a  level  not
 exceeding  40%,  by  2nd  December,  1977+
 In  April,  .978  the  company  submitted  a
 proposal  for  Indianisation  to  the  Ministry
 of  Finance  (Department  of  Economic
 Affairs)  indicating  the  manner  in  which
 it  proposes  to  comply  with  the  R.B.I.’s.
 directives.

 (9)  and  (c).  It  is  difficult  at  this
 stage  to  express  any  view  on  the  likely
 impact  of  the  future  operations  of  Singer
 Sewing  Machine  Company  in  India  _  on
 indigenous  manufacturers  of  domestic
 sewing  machines.

 (d)  Under  the  Industrial  Licensing
 Policy  Statement  of  23rd  December,
 977  the  Industry,  ‘‘  Sewing  Machines—
 domestic,  hand  operated  and  —  conven-
 tional  type’’  has  been  reserved  for  ex-
 clusive  development  in  the  small  scale
 sector.

 Go:  ६  Advertis  t  to
 Rengali  Newspapers.

 2380.  SHRI  RAJ  KRISHNA
 DAWN:  Will  the  Minister  of  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  ४८
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  widely  circulated  papers  like  Ananda
 Bazar  etc.,  in  Bengali  are  not  getting Government  advertisements,  circulars,
 other  notifications  as  4  result  of  which  a
 major  portion  of  our  population  are
 remaining  deprived  of  the  necessary  in-
 formations  ;

 {b)  whether  Government’s  objectives
 are  greatly  being  hampered  for  not  allow-
 ing  their  circulations  to  widely  published
 dailies  ;  and

 (c)  whether  Government  are  recon-
 sidering  the  existing  policy  ;  if  not,  the
 effective  steps  so  far  taken  to  cover
 wider  population  range  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMA-
 TION  AND  BROADCASTING  (SHRI
 L.  K.  ADVANI  :  No  _  eligible
 newspaper,  which  qualifies  for  release  of
 advertisements  under  the  advertising

 AUGUBT  2  978  Written  Anmrers  §2

 Hees
 by  virtue  of  its  circulation  and  by

 Ifilling  the  conditions  of  regularity  of
 publication  and  minimum  standards  of
 production,  has  been  denied  Government
 advertisements  by  the  DAVP.  No  ad-
 vertisement  have  been  withheld  from release  to  the  Ananda  Bazar  Patrika, but  the  paper  itself  has  decided  not  to
 accept  advertisements  because  it  insists on  payment  of  a  much  higher  rate. The  paper  has  also  gone  to  the  court  to.
 enforce  these  rates.  The  matter  is
 sub-judice,

 (b)  No,  Sir.  A  large  number  of
 Bengali  newspapers  are  publishing Government  advertisements.

 (c)  Does  not  arise.

 Attack  on  Indian  Captain  of  Bangla- desh  Registered  Cargo  Ship
 2381.  SHRI  SARAT  KAR  :  Will

 the  Minister  of SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to’  Indian  Express dated  the  23rd  May,  1978  that  an  Indian
 captain  of  a  Bangladesh  registered  cargo.
 ship  was  attacked  and  wounded  by  its
 mutinying  crew  members  while  the  ship
 was  on  the  High  Seas  (London)  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 reaction  of  Indian  Government  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN-
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF:
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  (a)  and  (०).  No
 official  information  is  available  in  this.
 regard.  However,  the  captain  appears
 to  have  signed  on  Bangladesh  registered vessel  of  his  own  accord  and  not  under  the
 provisions  of  Merchant  Shipping  Act,
 1958.

 Complaints  received  by  Shah  Com-
 mission  pertaining  to  Excesses  in

 Haryana
 2382.  SHRI  OM  PRAKASH

 TYAGI  :  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  eomplaints  76-
 ceived  by  the  Shah  Commission  per-
 taining  to  ‘Judicial  excesses’  committed
 in  the  State  of  Haryana  ;

 (b)  how  many  of  the  said  complaints
 have  been  referred  to  the  Government
 of  Haryana  ;  and



 (०)  the,  brief  details  of  the  seme,  along
 with  the  result  of  the  enquiry/enquiries, if  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)
 (a)  The  term  “  judicial  excesses”  is
 vague.  The  Shah  Commission  did  not
 classify  the  complaints  in  the  category
 of  “  judicial  excesses  It  is  not  there-
 fore  possible  to  give  the  number  of  such
 eascs  pertaining  to  Haryana.

 (0)  ard  (c).  Do  not  arise.

 Nembe:  of  Cement  Factories,  Capa-
 eity  Production,  Demand  and  dis-

 tribution  of  Cement

 a8,
 SHRI  F.  P.  GAEKWAD  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total]  number  of  cement  fac-
 tories  in  the  country,  total  preducticn
 during  the  last  three  years  as  against their  installed  capacity  and  total  in-
 crease  cr  decrease  in  preducticn  ;

 (b)  if  decrease,  reasons  for  fall  in
 production  and  how  was  the  demand
 met  ;

 (c)  the  estimated  demand  during  the
 pext  thrice  years  ;

 (d)  what  is  the  gap  between  the  esti-
 mated  «demand  and  production  and
 how  is  it  proposed  to  be  bridged  ;  and

 (e)  in  view  of  acute  shortage  and
 black-market  of  cement  whether  the
 steps  proposed  to  be  taken  are  adequate
 enough  to  ease  the  situation  in  the  near

 future  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MaAITI)  (a)’ The  total  number  of  cement  factories
 in  the  country  is  55.  The  installed
 capacity  and  the  total  production  of
 cement  during  the  last  three  years  are  as
 follows

 (in  million  tonnes)

 Year  Capacity  Production

 1975-76  aiei4g  7  99
 1976-77  23°63  18-84
 1977-98  2i°87  i9°28
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 an
 and  (d).  The  demand,  prcducticn the  next  three  years  as

 estimated  rp  |  €  preliminary  report  of
 the  Working  Group  Report  are  as
 follows  :—

 (In  million  tonnes)

 (b)  Dues  not  arise

 Year  Demand  Production  Gap

 1979-80,  24°I9  20°00  477

 1980-81  26°  3  22°47  4°26
 1981-82  28-  22  24°30  3°92

 Government  has  taken  the  following
 steps  to  bridge  this  gap  and  increase  the
 availability  of  the  cement  in  the  ccur-
 try  :—

 (i)  The  export  of  cement  outside  the
 country  has  been  totally  banned  ;

 (it)  A  quantity  of  78  lakb  tonnes  of
 cement  has  been  imported  into  the
 country  during  the  pericd  January  to
 June  978  and  the  import  of  a  further
 quantity  of  one  million  tonnes  has  been
 contracted  ;

 (iit)  A  cash  incentive  of  Rs.  30/-  per tonne  for  every  tonne  of  additional
 production  over  the  best  production  of
 each  unit  during  the  last  three  financial
 years  or  85%  of  its  licensed  capacity,
 whichever  is  higher  ;  has  been  anncunced

 (iv)  Existing  rules  relating  to  fie‘ght
 reimbursement  for  road  movement  of
 cement  have  been  liberalised  ;

 (०)  Government  have  also  a  propcsal to  agaist  the  cement  industry  for  use  of
 captive  "igaed

 for  preducticn  of  cement
 during  the  period  of  power  cuts;

 (ei)  Government  are  also  exem  iritg  »
 sal  to  assist  the  cement  irdustry

 |  the  use  of  furnace  oil  for  production
 of  cement  due  to  inadequate  supplics  of
 coal  ;

 (vit)  The  preduction  of  the  existing
 units  is  coy  monitored  to  ensurc
 maximum  capacity  utilisation  ;

 (vitt)  The  import  of  pre-calcinated
 technology  has  been  permitted  to  enable
 theincrease  of  production;

 (ix)  The  construction  of  on-going  pro-
 jects  is  being  expedited  and  approvals or  new  cement  units  are  liberally  given

 (x)  Government  have  also  decided  to
 encourage  the  setting  up  of  cement
 plants  at  the  site  of  or  near  steel  plants  to
 utilise  the  slag  ;
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 (*i)  Government  have  decided  to
 encouruge  the  setting  up  of  a  large number  of  mini  cement  plants;

 (xif)  State  Governments  have  been
 requested  to  be  vigilant  against  the
 activities  of  unsocial  elements  and  also
 take  over  distribution  through  coopera- tives  and  other  public  outlets  to  the
 extent  possible;

 (xité)  Government  have  also  appointed
 a  High  Level  Committee  to  make  a

 -comprehensive  study  of  the  cement
 industry  with  a  view  to  removing  the
 constraints  in  the  way  of  optimum  pro-
 duction;

 (९)  The  above  measures  are  expected ‘to  iMprove  considerably  production  and
 and  distribution  of  cement;

 Relay  Centre  in  Sangli
 2384.  SHRI  रे.  K.  MHALGI:  Will

 ‘the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  representation  request-
 ing  to  set  up  arelay  Centre  in  the  sur-
 foundings  of  Sagavoba  in  Sangli  District
 of  Maharashtra  has  been  received  by
 Government  recently  ;

 (b)  whether  the  said  demand  is  bein
 supported  by  various  educational,  specia
 institutions  and  loca]  bodies  in  the  said
 region  and  also  the  forest  department  of
 State  Government  have  agreed  to  allot
 free  of  cost  a  piece  of  four  acres  of  land
 for’  the  purpose  ;  and

 (c)  if  so,  what  is  the  reaction  of  the
 Government  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMA-
 TION  AND  BROADCASTING  (SHRI
 L.  K.  ADVANI)  :  (a)  and  (b).  No,  Sir,
 No  such  representation  appears  to  have
 been  -  received  by  Government  are
 also  not  aware  of  any  offer  of
 land  free  of  cost  by  the  State  Govern-
 ment.

 (c)  Does  not  arise

 Import  of  Power  Equipment  from
 Romania

 2385.  SHRI  D.  AMAT  :  Will  the
 Minister  of  ENERGY  be  pleased  to
 state  ३

 (a)  whether  discussions  to  import ower  equipments  from  Romania  were
 Bela  with  Romanian  Delegation  in

 July,  7978  ;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof.
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 MINISTER  OF  ZNERGY
 ( oat  P,  RAMACHANDRAN):  (a) and  (b).  Yes,  Sir,  Discussions  were
 held  recenetly  with  a  Romanian  dele-
 gation  regarding  the  availability  of
 techinically  suitable  power  plants  ma-
 nufactured  in  Romania  with  a  view  to
 consider  these  for  use  in  India  against
 export  of  iron  ore.

 Since  the  technical  information  avail-
 able  was  inadequate,  the  RoManiam
 delegation  have  been  asked  to  furnish
 further  detailed  technical  information.

 Rajasthan  Scheme  Re.  Helping  Poor
 Families

 2386.  SHRI  S.  5.  SOMANI  :  Will
 the  Minister  of  PLANNING  be  pleased tn  state:

 (a)  whether  any  scheme  was  sent  by the  State  of  Rajasthan  for  the  approval  of
 the  Central  Government  to  held  poor familie:  stan.  on  their  ow  legs  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  this
 scheme  and  the  reaction  of  Central
 Government  in  respect  of  granting  some
 financial  help  to  the  State  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI_  DESAI):  (a)  A_  project
 report  entitled  ‘Antyodaya—A  Five
 Year  Perspective  and  the  Plan  of  Action’
 has  been  received  from  the  Rajasthan Government  by  the  Planning  Com-
 mission;

 (b)  The  project  report  is  under  exa-
 mination  in  the  Planning  Commission.
 A  final  view  in  this  matter  will  be  taken
 in.  the  light  of  the  results  of  this  examina-
 tion.

 It  may,  however,  be  added  that  an
 allocation  of  Rs.  2  crores,  as  proposed
 by  the  Rajasthan  Government  for  Antoyo-
 daya  Scheme,  has  been  included  in  their
 Annual  Plan—1  978-79.

 Regional  Developmen:  in  J.  &  K

 2387.  SHRIMATI  PARVATI
 DEVI:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 the  difference  in  the  regional  develop-
 ment  in  the  State  of  Jammu  and  Kashmir;
 and

 (b)  What  steps  Government  propose to  take  to  remove  the  wide  lifference  ?

 THE  MINISTER  OF  STAT?  IN  THE
 MINISTRY  OFINDUSTRY_  (KU- MARI  ABHA  MAITI)  :  (a)  Yes,  Sir.
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 fb)  AM  te  0  distriow
 ot  J

 én  and
 Kashmir  have  been  dec!  a  indu-

 ह
 backward  to  qntalffy  for  corcers-

 finance  from  financial  institutions.
 6  छेका  of  the  State  viz,  Jammu.

 pole,
 ,  Anantnag,  Doda,  Baramulla

 and  Poonch  have  also  been  selected  to
 ify  for  the  Central  Subsidy  Scheme.

 The  whole  State  of  J.  &  K.  is  also
 q@evered  under  the

 Tenaga
 Subsidy

 Scheme.  The  districts  of  Doda  and
 Udhampur  are  covered  under  Drought Prone  Areas  Programme.  The  districts
 of  Anantnag,  Baramulla,  Jammu,
 Kathua,  Rajouri  and  Poonch  are  covered
 wnder  the  Small  Farmers  Development
 Agency.

 With  a  view  to  shifting  the  focal
 point  of  development  for  small  scale  and
 cottage  industries  from  big  cities  and
 State  capitals  to  the  districts  headquar-
 ters,  District  Industries  Centres  are
 being  set  up  in  all  the  t0  districts  of
 Jammu  and  Kashmir  to  attend  to  all
 the  requirements  of  small  and  village
 industries  under  one  roof.  In_  addition
 to  the  scheme  of  concessional  finance
 and  investment  subsidy,  the  following
 incentives  are  given  by  the  Central
 Government  for  setting  up  industries  in
 all  the  to  districts  of  Jammu  and  Kashmir  :

 (i)  Deduction  in  Income-tax.

 (ii)  Consultancy  for  Technical  Ser-
 vices.

 (iii)  Registration  of  new  units  and
 expansion  of  existing  units  in
 respect  of  items,  the  production of  which  is  otherwise  banned  in
 the  country.

 (iv)  Interest  Subsidy.

 (v)  Supply  of  machinery  on_conces-
 sional  terms  by  the  National
 Small  Industries  Corporation Limited.

 (vi)  Special  facilities  for  importing raw  materials.

 I.  B.  Report  on  activities  -of
 individuals

 2988.  SHRI  B.  C.  KAMBLE  :  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased to  state  :

 (a)  what  steps  Government  have  taken
 or  puropose  to  take,  to  ensure  that  every I.B.  (Intelligence  Bureau)  report  on  the
 activities  and  the  material  particulars  of
 individuals  is  correct;

 (b)  whether  Government  have  taken
 steps  or  propose  to  take  in  the  matter  of
 surveillance  or  tapping  of  telephones  by

 I.  B.  either  ‘by  fsaming  rules  (statutory) or  enacting  a  ptstute  to  prevent  the  misuse
 of  authority;  and

 (c)  if  answer  to  (a)  and  (b)  isin  the
 affir  .ive,  the  nature  thereof;  if  not,
 way  D0¢:

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SH-
 RI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)
 Intelligence  Bureau  form  a  part  of  the
 security  set  up  of  the  Government.  It  is.
 not  in  the  public  interest  to  disclose  how  the
 varacity  of  information  furnished  by  that
 Organisation  is  judged.

 (b)  and  (c).  Under  Sub-Section  2  of
 Section  5  of  the  Indian  Telegraph  Act,
 1885,  the  Central  Government  or  a  State
 Government  or  any  officer  specially  autho-
 rised  in  this  behalf  by  the  Central  or  a
 State  Government  may,  under  certain
 specified  circumstances,  by  order  direct
 that  any  message  to  and  from  any  person shall  be  intercepted  or  shall  ke  disclesed
 to  the  Government  making  the  order  or  an
 officer  thereof  mentioned  in  the  order.
 In  view  of  this  position,  it  is  not  felt  neces-
 sary  to  frame  any  other  statutory  rules  to
 regulate  surveillance  or  tapping  of  telepho- nes  by  Intelligence  Bureau.

 SC/ST  Employees  in  M/s.  Inetrumenta-
 tions  Ltd.,  Palghat

 2389.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state:

 (a)  the  total  number  of  employces  in
 Instrumentations  Ltd.  Palghat  and  num-
 ber  of  Scheduled  Castes  and  Schedulcd
 Tribes  employees;

 (b)  whether  the  number  of  Scheduled
 Castes/Scheduled  Tribes  employees  are
 enough  of  the  percentage  directed  by
 Government;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  fulfilling  the
 quota  of  Scheduled  Castes/Scheduled
 Tribes  employees  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI):  (a)  As  on  goth
 Jahe,  7978  the  Palghat  Plant  of  Instru-
 mentation  Limited,  Keta,  had  205  em-

 posses
 on  its  rolls.  Of  this,

 5
 and  2

 longed  to  Scheduled  Castes  and  Schedu--
 led  Tribes,  respectively-

 (b)  No,  Sir

 (c)  The  shortfall  which  is  mostly  im
 reapect  of  skilled  categories  of  workmen
 and  technical  officers  is  due  to  non-availa--
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 bility  of  psrsonnel  with  requisite  quali-
 fications  and  experience.  owever,  the
 Managment  has  been  making  all  possible

 .efforts  to  make  good  the  shortfall.

 Posting  of  officers  in  Delhi

 239०.  SHRI  KISHORE  LAL  3
 SHRI  RAGHAVJI  t

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 ‘be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Central  Government  have
 taken  a  decision  that  an  I.A.S.  officer
 should  not  remain  in  Delhi,  whether  on
 Central  or  a  State  Government  post,  for

 -a  long  time  ;
 (b)  if  so,  whether  a  similar  decision  has

 ‘been  taken  in  respect  of  other  All  India
 and  Central  Services  also;  and

 (c)  if  other  All  India  and  Central
 Services  are  not  covered  by  this  decision,
 ~what  are  the  reasons?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  It  has

 been  a  long  standing  _  policy
 that  officers  of  the  IAS  and  other  All
 India  Services  &  other  Central  Group
 *A’  Services  hold  posts  and  above  the  level
 of  Under  Secretary  in  the  Central  Govern-
 ment  whether  at  Delhi  or  elsewhere  for
 specific  tenures  at  the  expiry  of  which
 they  ordinarily  revert  to  their  respective
 cadres.

 (b)  The  policy  applies  to  officers  of  All
 India  and  Central  Services  also.  How-
 ever,  posts  which  do  not  fall  within  the
 category  mentioned  at  (a)  are  managed  by
 the  cadre  authorities  in  the  different
 Departments  who  are  concerned  with  the
 postings/transfers  and  other  day-to-day matters  of  officers  of  their  respective  Ser-
 vices.

 (2)  In  view  of  at  &  (b)  above,  this
 does  not  arise

 महाक्ोशल  वाणिज्य  मण्डल  47,  जबलपुर  से
 प्राप्त  पत्र

 239i.  श्री  शरद  यादव  :  क्‍या  ऊर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  उउठहें  महाक्नौशल  वाणिज्य
 मंडल  संघ,  जबलपुर  का  दिनांक  6जुलाई,
 978  का  एक  प्त  प्राप्त  हया

 है;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  चिषय
 सामग्री  क्‍या  है  ;  प्रौर

 (ग)  सरकार  ने  उस  पर  कया  कार्यवाही
 की  है  ?

 उर्जा  मंत्री  (  श्री  पी०  रामखन्दन  )  :

 (क)  जी,  हां

 (ख)  महाकौशल  चैम्बर  ग्राफ  कामर्स
 के  प्रध्यक्ष  ने  प्रनुरोध  किया  है  कि  वेस्टर्न
 कोल  फील्ड्स  लि०  के  उत्पादन  और
 प्रौद्योगिकी  विग  जिनको  बिलासपुर  ले  जाने
 की  बात  चल  रही  है,  उन्हें  जबलपुर
 ले  जाया  जाए  ।  उन्होंने  यह  अनुरोध
 भी  किया  है  कि  उपधुक्‍त  समय  प्राने  पर
 कंपनी  का  मुझ्यालय  भी  जबलपुर  ले
 भाया  जाए।

 (ग)  प्रशासत  अथवा  कार्य  संचालब
 की  दृष्टि  से  वेस्टर्न  कोल  फील्ड्स  लि०  के
 उत्पादन  ब्रौर  प्रौद्योगिकी  थिगों  को  श्रयवा
 कम्पती  के  मुखालय  को  जबलपुर  जे
 जाना  सुविधाजनक  नहीं  समझ।  जा  रहा  है  ।

 Period  spent  by  LA.S.  Officers  as
 State  Representatives  in  Delhi

 2392.  SHRI.  RAGHAVJI:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased to  state  :

 (a)  is  it  a  fact  that  the  Central  Govern-
 ment  have  taken  a  decision  that  _  the  per-
 iod  spent  by  I.A.S.  Officers  on  reversion
 from  Central  Government  as_  State
 representatives  in  Delhi  will  not  count
 for  ‘cooling  off’;

 (b)  whether  the  Chief  Minister  of  West
 Bengal  and  Bihar  have  written  to  the
 Central  Government  for  reconsideration
 of  this  decision;  if  so,  what  are  the  specific
 grounds  given  by  the  Chief  Ministers  and
 Central  Government's  reaction  on  each
 of  these;

 (c)  whether  this  decision  is  being  app- lied  retrospectively  or  from  a  prospective
 date;  and

 (d)  if  it  is  being  applied  retrospectively, the  reasons  for  this  unusual  step  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.D.  PATIL):  (a)  ४७  Sir.

 (b)  to  (d).  Yes  Sir.  The  Chief  Ministers
 of  West  Bengal  and  Bihar  had  requested for  reconsideration  of  this  decision  on  the
 ground  that  such  principles  should  be  for-
 mulated  in  consultation  with  the  State
 Governments.  However,  since  the  ques-
 tion  relates  to  suitability  of  officers  for
 -holding  posts  at  the  Centre  and  the  type
 of  experience  they  should  possess,  they
 were  informed  that  the  Central  Govern-

 ‘ment  were  of  the  view  that  the  officers
 posted  in  the  State  Liaison  Offices  at  Delhi
 ‘did  not  get  the  type  of  fresh  experience  of
 -administration  and  contract  with  the  peo-
 ple  in  the  State  which  may  be  of  use  of  the
 ‘Central  Government.

 Congestion  Levy  for  Indian  ports

 2393.  SHRI  G.  S.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  congestion  levy  for  Indian
 ports  has  been  raised  by  liners  from  July
 7

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;

 (c)  whether  this  will  raise  cost  of  im-
 port/export;  and

 (d)  if  so,  what  steps  are  proposed  to
 get  shipping  companies  to  abandon  this
 Proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  (a)  Out  of  the  to
 major  ports  only  Bombay  port  is  subject
 to  congestion  surcharge.

 (b)  As  a  result  of  increase  in  costs
 ‘resulting  from  delay  in  berthing.

 (c)  Yes  Sir.

 (d)  Director  General,  Shipping  has
 been  trying  to  persuade  various  Conferen-
 ces  not  to  levy  or  withdraw  congestion
 surcharges.  However,  the  real  solution
 lies  in  reducing/removing  congestion. A  standing  Committee  has  been  looking
 into  the  distribution  of  cargo  among  the
 pre

 diversion  of  traffic  to  ports  from
 mbay  is  one  of  the  measures  that  has

 been  taken.

 Tours  by  Chairman-cum-Managing Director  of  NIDC

 2394.  SHRI  S.  G.  MURUGAIYAN:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  how  many  times  the  Chairman-
 cum-Managing  Director  of  the  National
 Industrial  Development  Corporation
 Ltd.  undertook  tours  abroad  during  the
 last  five  years  as  Chief  Consultant  and
 CMD  ;

 (b)  the  countries  visited  and  the  pur-
 pose  at  cach  place  of  visit  ;

 (c)  how  much  expenditure  was  in-
 volved  on  cach  tour  to  the  NI{DC
 and  other  parties,  if  any;  and

 (ad)  whether  the  tours  are  considered
 justified  in  view  of  the  recent  report  of
 the  CPU  on  forcign  tours  by  officers  of
 the  Public  Undertakings ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  te
 (c).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  |  Placed  in  Library.  See  No. LT  2546/78).

 (d)  These  visits  were  in  pursuance  of
 the  activities  undertaken  by  the  Corpora- tion  and/or  the  Government,  and  after
 obtaining  the  due  approval  of  the  com-
 petent  authority.

 प्रककाद  वणो  में  रजर्यात्रित  श्रविक्तारियों  je
 तदर्थ  नियुक्तियां

 2395.  श्री  टो०  एस०  नेगो:  क्‍या

 सूचना  र,  प्रस।रण  मंत्र।  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  निकट  भविष्य
 में  श्राकाशवाणीआरर  दूरदर्शन  में  राजपत्रित
 प्रधिकारियों  की  तदर्थ  नियुक्तिथां  की  जा
 रही  हैं  ;

 (@)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसो  तदर्थ:
 नियुक्तियों  के लिए  कुछ  चरग  के  चयन  के
 नियमों  श्र्यात ,  विभागीय  पदोन्नति  के
 नियमों  में  भीढ़ील  दीजा  रही  है  ;

 (ग)  यदि  हां,  ती  पदों  के  ऐसे  कोन
 कौन  से  वर्ग  हैं  प्रौर  तदर्थ  नियुक्तियां  करने
 के  क्‍या  फारण  हैं;  प्रोर
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 (घ)  क्या  सरकार  न्यास  बनाने  से  पहले
 डी  इस  प्रफार  की  तदर्थ  मियुकतियां  करके

 गछ  वर्गों  की  पदोन्मति  करना  चाहती  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  (ओ  लाल
 =  साइवानो )  (क)  से  (घ).
 क्रांकाशवाणी  ब्रौर  दूरदर्शन  तदर्थ  नियुक्षित्तयों
 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  जारी
 किए  जाने  घाले  सामान्य  अनुदेशों  द्वारा
 घिनियमित  होते  हैं,  जिन  में  ,  श्रौर  बातों  के
 साथ  साथ  ,  यह  निर्धारित  है  कि  जहां  तक
 संभव  हो  तदर्थ  नियुकवितियां  न  की  जाएं  और
 जहां  भ्रपरिहायें  हो,  ये  कम  से  कम  की  जाएं
 और  इनको  लम्बी  श्रचधि  के  लिए  जारी  न
 रखा  जाए  ।  तदनुसार,  तदर्थ  नियुकित्तयां
 लभी  की  जाती  हैं  जब  वे  श्रपरिहार्य  हों  और
 ऐसा  करना  जन  हित  में  हो।  इस  प्रकार  की
 तदर्थ  नियुकित्तयों  के  लिए  किन्‍्हीं  भी  श्रेणियों
 के  पद  अलग  से  निश्चित  नहीं  किए  गए  हैं  V

 प्राकाशवा्णी  अ्रोर  दूरदर्शन  के  लिए
 स्वायत्तता  सम्बन्धी  कार्यदल  ने  Ts  श्राकाश
 भारती”  के  गठन  की  जा  सिफारिश  की  है
 उस  के बारे में  सरक,र  ने  ग्रभी  कोई  निर्णय
 नहीं  लिया  है  ।  जब  तक  इस  बारे  में
 कोई  ्न्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  जाता
 तब  तक  रिक्तियां,  तदर्थ  या  श्रन्यथा,
 भरने  के  लिए  वतंमान  प्रक्रियाएं  जारी

 रहेंगी  ।

 मारत  झाने  वाले  विदेशी

 239  6.  श्री  केदावराद  घोंडने :  क्‍या
 छह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  धर्ष
 कितने  विदेशी  भारत  श्राए  थे  ?

 बह  संज्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  (६8  धतिक
 लाल  मण्डल)  :  उपलब्ध  सुचना  के  प्रतुसार
 धर्ष  977  में  §,87,732  घिदेशियों  ने
 भारत  का  दोरा  किया  |  इन  श्रांकड़ों  में
 नेपाली  तथा  भूटानी  राष्षद्रिकों  जिन्होंने
 भारत  में  प्रवेग  केघल  धिमान  द्वारा  किया
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 था,  क्षो  संख्या  तथा  पाकिस्तामिथों  को
 संख्या  जिन्होंने  केचल  बंम्बई  हवाई  1. अ
 से  प्रवेश  किया  था  शामिल  हैं।

 Lecter  of  Intent  to  the  Titanium
 Complex,  Chavara

 2397.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN=
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Tita~
 nium  complex  in  Chavara  hed  received
 letter  of  intent  frem  Geverrment  of
 India  and  necessary  technical  collabora-
 tion  agreements  with  the  fcreigr  com-
 panics  have  been  drawn  by  the  Kerala
 State  Government  ;

 (b)  in  view  of  this  is  it  a  fact  that
 Government  has  refused  to  give  firercial
 assistance  te  this  project;  zrd

 (c)  if  so,  the  reasons  and  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (KUMARI  ABHA  MAITI)  :  (a)  Yes..
 Sir.  A  letter  of  intent  was  issved  to  M/s
 Kerala  Mincrals  &  Metals  cn  156-1074
 for  manufacture  of  48.0c0  ternes  cf  Tite-
 niurn  Dioxide  at  Chavara  in  the  District
 of  Quilon  in  Kerala  State.  The  proposal of  the  company  fer  securing  fercign collaboration  with—

 (i)  M/s.  Benilite  Corporaticn  of
 America,  New  York,

 (ii)  M/s.  Woodall  Duckham  Ltd.,
 England  and

 (ili)  M/s.  Kerr  McGee  =  Chemical
 Corporation,  USA  was  also  approved.
 on  4-9-1976.
 (0)  and  (c),  The  capital  gocds  im-

 port  application  of  the  company  was
 approved  on  6-4-1978  and  they  were  ad-
 vised  to  approach  the  Financial  Institu-
 tions  for  foreign  exchange  lcan  and  to
 file  formal  loan  application  with  the  In-
 stitution(s)  within  a  pericd  cf  three
 months  from  the  date  of  the  appreval letter.  Their  application  for  financial  assis-
 tance  is  still  under  consideraticn  of  the
 Financial  Institutions.

 Filling  of  charge  sheet  against  Con-
 grese  Leadersfor  misappropriation

 of  Election  Funds

 2398.  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA:  Will  the  Minister  of
 HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Charge-Sheet  against
 the  Congress  Leaders  and  other  business.
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 people  who  were  arrested  for  misappro-
 priation  of  Congress  Election  Funds  in
 August  1977,  has  been  filed  in  the  Court; and

 (b)  if  not,  the  steps  taken  to  expedite
 the  case?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :
 (a)  and  (b).  No  Congress  leaders  or  busi-
 ness  men  was  arrested  for  misappropria- tion  of  Congress  election  funds  as  such
 during  the  relevant  period.

 The  C.B.I.  had,  however,  registered a  case  on  the  :4th  August,  1977),  and
 taken  up  investigation  into  the  alleged abuse  of  office  by  certain  public  servants
 fur  securing  contibutions  to  the  funds
 of  the  Congress  Party  from  Companies, firms  and  business  men  and  the  subse-
 quent  alleged  mis-conduct  of  some  of  the
 Public  servants  in  utilising  the  funds  so
 collected  fur  their  own  ‘benami’  firms.
 The  investigations  of  this  case  are  likely
 to  be  completed  early.

 Taking  over  of  Gwalior  Rayons
 Factory,  Mavoor

 2399.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  in  view  of  the  Kerala  High  Court’s
 juidg-m  cnt  invalidating  ordinance  of  May,
 tI,  1978  taking  over  the  management  of
 the  pulp  division  of  the  Gwalior  Rayons
 Factory  in  Mavoor;  whether  Government
 have  any  proposal  under  consideration
 to  take  over  its  management  under  IDR
 Act,  TQS  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI):  (a)  and  (b).
 Government  have  no  proposal  at  present to  take  over  the  management  of  the  pulp division  of  the  Gwalior  Rayons  Factory at  Mavoor,  under  the  provisions  of  the
 Industries  (Development  and  Regulatians)
 Act,  ‘1951.

 भारतीय  सेतिक  श्रकादमी,  वेहराबून  में
 प्रशिक्षण

 2400.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  भारतीय  सैतिक  अकादमी,
 देहरादूत,  जहां  सैनिक  शिक्षा  दी  जाती  है,
 विश्व  में  एक  अद्धितोय  संस्थान  है;
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 (ख)  क्‍या यह  सच  है,  कि  यहां  प्रशिक्षण
 प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्न  देशों  से  प्रशि-
 क्षणार्थी  प्राते  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  यहां  का
 प्रशिक्ष  बहुत  उच्च  स्तरका  है  प्रीर
 उसकी  विदेशों  में  सराहना  कीजाती  है;.

 (घ)  क्‍या  इस  संस्थान  की  कुछ  श्रपनी
 कुछ  समस्‍यायें  हैं  जिन्हें  हल  किया  जाना
 भ्रावश्यक  है;  और

 (=)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  और  उन्हें  हल  करने  के  लिये  वया
 कार्यवाही  की गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रों  (श्री  जगजोवन  राम)  =

 (क)  कमीशन  पूर्व  सैनिक  प्रा  शक्षण  देने  के
 लिए  इण्डियन  मिलिटरी  अकादमी,  देहर।दून
 देश  का  एक  प्रमुख  संस्था  है  और  सरूार  की
 इस  तरह  की  उत्कृष्ठ  संस्थात्रों  में  पना
 स्थान  रखती  है  ।

 (ख)  जी,  हां  i

 (ग)  इस  संस्था  में  दिए  जाने  वाले
 प्रशिक्षण  के  स्टैन्डडं  की  काफी  सराहना  की
 जाती  है  ।

 (घ)  से  (ड).  इस  संस्था  रे:  त्रधित
 कसी  विशेष  समस्या  की  सरकार  का  कोई
 जानकारी  नहीं  है  1  यदि  "नीय
 सदस्य  के  ध्यान  में  कोई  समस्या  ६  तो
 वे  इस  मामले  में  हमें  लिख  सकते  हैं  ,

 Reported  recruitment  of  Workers  by
 Mis.  Engineering  Projects  for  con-

 tracts  in  foreign  Countries

 2yor.  SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of  workers
 have  been  recruited  by  Engineering  pro-
 jects  India  for  the  contracts  obtained  in
 foreign  countries;
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 (b)  if  so,  the  number  of  workers  re-
 cruited  category-wise  during  the  last  four
 —

 and  wages  paid  to  each  category;
 an

 (c)  what  is  the  machinery  evolved  for
 checking  the  mal-practices  in  recruit-
 ment  of  personnel?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  Yes, Sir.

 (b)  During  the  last  four  years  6,000
 workers  (approximately)  have  been  re-
 cruited  by  Engineering  Projects  (India)
 Ltd.  and  its  associated  sub-contractors  for
 projects  in  Kuwait,  Saudi  Arabia  and  Iraq. These  workers  broadly  comprise  of  the
 following  categories:  (i)  Skilled;  (४)
 Se  ni-Skilled  ;  &  (iii)  Unskilled.  In  Kuwait, the  monthly  wages  being  paid  are  KD
 48.75  or  २८.  1,462.50  plus  free  food;
 KD  39  or  Rs.  70  plus  free  fogd  and
 KD  36  or  Rs.  r080  plus  free  food  for  the
 three  categories  respectively.

 (c)  Recruitment  is  done  by  Sub-con-
 tractors  through  agencies  duly  approved

 by  the  Ministry  of  Labour  or  through
 oven  market  alvertisements.  Thereafter
 Engineering  Proj.cts  (India)  screen
 the  bio-data  of  workers  proposed  to  be
 recruited  by  the  sub-contractors,  to  as-
 certain  their  suitability.  Exch  worker  is
 then  personally  interviewed  by  the  staff
 of  the  Engineering  Projects  (India)  Ltd.
 and  fully  informed  about  his  working
 conditions,  wages  and  other  facilities  pro- vided  and  affidavits  are  obtained  from
 the  worker  to  the  effect  that  he  is  aware
 of  the  terms  and  conditions  of  his  cm-
 ployment  abroad.

 Production  units  for  New  Uranium
 Deposits

 2402.  SHRI  P.  VENKTASUBAIAH  ¢
 wil  the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY
 be  pieascd  to  state:

 (a)  whether  p-cduction  units  have  been
 planned  for  the  newly  discovered  uranium
 deposi's  ;  and

 (b)  the  time  by  which  India  hopes  to
 be  self-sufficient  in  nuclear  energy  for
 peaceful  uses?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Production
 units  have  not  yet  been  planned  for  the
 newly  discovered  uranium  deposits  in
 parts  of

 Rajnandgson
 and  Sarguja  dis-

 tricts  of  Madhya  Pradesh,  which  are  still
 under  evaluation.  However,  production
 plans  are  under  technical  scrutiny  in
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 respect  of  Bodal  deposit  in  Madhya Pradesh.

 (b)  Nuclear  energy  is  one  of  the  three
 types  of  bulk  power  generating  plants.
 Power  generation  cannot  therefcre  icly on  the  capabilities  of  nuclear  creigy alone.  Experience  has  shown  that  hydio
 power  is  best  for  pcak  loads  and  nuclear
 power  is  best  for  base  loads.  The  policy
 of  Government  is  to  exploit  all  the  three
 types  to  meet  the  energy  demands  of  the
 country.

 ग्रामीण  जनता  को  सीमेंट  की  उपलब्धता

 2403.  श्री  यम्रता  प्रसाद  शास्त्री:
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  ब्र्पो  करेंगे
 किः

 (क)  कटा  ग्रर्मण  जनता  कोन्धिस्ति

 मुल्य  पर  सीमेंट  नहीं  मिलती  अा  यदि
 हां,  तो  ग्रममीण  जनता  का  उचित  द  पाए
 पर्याप्त  मात्रा  में  सीमेंट.  उपलब्ध  कानने
 के  लिये  सरवार  क्या  वार्यवाही  कर
 रही  है;  शौर

 (@)  क्या  सप्कार  वा  विचार  सीमेंट
 के  लिये  भी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 आरंभ  कब्लनेका  है  जंसा  किचीनी  ,ख  दय.न्न
 शोर  नियंत्रित  कपड़े  के  मामले  में  विया  जाता
 है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीमती
 शाना  मयती)  :  (क)  इस  समय
 सीमेंट  के  मुल्य  तथा  वित-ण  का  विनियमन
 उद्योग  (विकास  एवं  विनियमन  )  अ्रधिनियम,
 L95.  की  धरा  8  छ:  तथा  25  के  अधीन

 जारी  किये  गये  सं।मेंट  नियंत्रण  आदेश,
 967  %  अन्तर्गत  क्या  जाता  है  ॥

 इस श्रादेश  के  श्रधीन  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 गन्तव्य  स्थान  तक  रेल  भाड़ा  मुबत  एक
 समान  मूल्य  निश्चित  किया  जाता  है
 किन्तु  जैसा  कि  उस  ब्रादेश  वेः  खष्ड  0%
 विहित  है,  सीमेंट  के  थोक  अथवा  फुटकर
 बचे  जाने  का  मूल्य  शाज्य  सरकारों  द्वारा
 निश्चित  क्या  जाता  है  1  सीमेंट
 नियंत्रक  द्वारा  कसी  तिमाही  के  दोशन
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 सीमेंट  की  उपलब्धता  का  श्रनुमान  तत्काल
 पु  को  तिमाही  के  श्राघार  पर  लगाया
 जाता  है  तया  राज्यों  ब्रौर  केन्द्रीय  सरकार
 के  विभागों  के  बीच  उन  से  प्राप्त  मांगों  के
 आधार  पर  उनका  ब्ाबंटन  किया  जाता  है  V
 ग्रामीग  क्षेत्रों  सहित  विभिन्न  स्थानों  को
 भिन्न  स्थानों  को  जनता  को  बेचने
 के  लिए  संमेन्ट  का  वितरण  करना  राज्य
 सरकारों  पर  निर्भर  करता  ष्ह्  ।

 (ख)  केन्द्रीय  सरकार  oo  अक्तूबर,
 978  से  राज्य  को  एज़सिश्ों  के  माध्यम

 से  वितरण  किये  जाने  के  पश्चिम  बंगाल
 के  प्रस्ताव  पर  सहमत  होगई  है  ाज्य
 सरकारों  सं  अनुरोध  किया  गया  है  कि
 वे  इसयोजना  पर  उचित  ध्यान  दें  ताकि
 यह  देवा  जा  सके  कि  प्रत्येक  राज्य  में
 वितरण  पर  तिवंत्रण  करने  के  लिए  इसी
 प्रकार  की  पद्धति  या  किसी  अन्य  उचित
 माध्यप्त  के  लागू  करने  की  आवश्यकता
 है  ।  इस  के  दौटान  सीमेंट  उत्पादकों  की
 एपंशिएशन  तथा  केंद्ध  श्रौर  राज्य  सरकारों
 के  प्रतिनिधियों  की  बैठक  में  यह  निर्णय
 लिया  गया  है  कि  सीमेंट  के  उत्पादकों
 की  एसोशिएशन  द्वाश  लागू  की  गई
 ऐच्छिक  वितरण  प्रणार्ली  को  झाजमाया
 जाये  ।  यह  एऐच्छिक  वितरण  प्रणाली

 ]  अक्तूबर,  :9784  3  महीने  के  लिये  चालू
 की  जायगी।

 Rate  of  growth  of  India’s  National
 Product

 2404.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 ‘Will  the  Minister  of  PLANNING  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  rate  of  growth  of  India’s
 National  Product  during  1977-785  and

 (b)  the  growth  of  National  Product
 during  1976-77.

 4०

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORAN

 R.  DESAI):  (a)
 Quick  coe

 tima’  .national  jor  1977-78
 can  be  prepared  only  towards  the  end  of
 1978.  However,  according  to  the  advance
 estimates  published  in  the  Economic  Sur-
 vey,  the  rate  of  growth  of  gross  national
 product  at  constant  prices  during  1977-78,
 is  expected  to  be  about  5  per  cent.

 (b)  According  to  the  Quick  estimates
 of  national  income  for  the  year  1976-
 77  released  by  the  Central  Statistical
 Organisation,  the  net  national  product  at
 current  prices  was  Rs.  60,596  crores
 in  1975-76  and  Rs.  64,279  crores  in  1976-
 77  showing  an  increase  of  6a  per  cent.
 At  constant  prices  of  1970-71,  however,
 the  growth  of  national  product  during
 1976-77  was  3.4  per  cent.

 मध्य  प्रदेश  में  चुंगी  समाप्त  करना

 2405.  श्री  लक्ष्मीनारायण  नायक  :
 क्या  नोवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कपा  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश
 ने  ]  मई,  976  ये  चुंगी  समाप्त  कर  दी
 है  अं  अन्य  किन-विन  ज्यों  ने  चुंगी
 समाप्त  की  है  ;

 (ख)  यदि  उन्होंने  चुंगी  समाप्त  नहीं
 की  है,  तो  इस  के  क्य  काशण  हैं  ब्रौर
 क्या  ये  राज्य  अब  चुंगी  समाप्त  करने

 3
 जा रह  ह;

 (ग)  क्या  यह  सच  है  कि  चर्चा  के
 दोशन  यह  बताया  गयाथा  वि  राज्य  स*कारें

 चुंगी  समाप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  होने
 वाली  हानि  की  क्षतिपूर्ति  के  लिये  केन्द्रीय
 सरकार  &  सहायता  पाने  की  पात्र  होंगी
 ब्रौर  क्या  इस  हानि  की  क्षतिपूर्ति  कशने  के
 लिए  मध्य  प्रदेश  को  सहायता  दी  जा
 रही  है  ;  और

 (छ)  जिन  राज्यों  ने  जकाश्या
 समिति  और  सेन्द्रल  काउन्सिल  श्राफ
 लोकल  गवर्नमेंट  की  सिफारिशों  के  श्राधार
 पर  चुंगी  समाप्त  नहीं  की  है  उनके
 विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार  कया  कार्यवाही  कर
 रही  है  ?



 बा  Written  Answers

 eer  झौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारो  राज्य  संत्री  (श्री  चांद  राम)  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  श्रपने  क्षेत्र  में
 1.5.76  से  चुंगो  समाप्त  कर  दिया
 aa  किसी  भी  संबंधित  राज्य  या  संघ
 राज्य  क्षेत्न  ने  यह  कर  समाप्त  नहीं  किया
 है

 (@)  बौर  (ग).  चूंगो  को  समाप्त
 करने  के  संबंध  में  भारत  सरकार  की  नीति

 वित्त  मंत्रों  ने  अपने  978-79 के  वजट  भाषण
 में  घोषित  को ।  उस के  श्रनुसरण  में

 उन्होने  कुछ  संपंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्ियों
 से  विचार  विमर्श  किया  हैं  1  श्र्न्य
 चुंगी  कर  लगाने  वले  और  संघ  ाज्य  क्षेत्रों
 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  इथो  प्रकार  का
 विचार  विमर्श  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 चुंगी  समाप्त  करने  में मुख्य  कठिनाई  इसे
 समाप्त  करने  के  कारण  स्थातोय  निकायों
 को  जो  आय  का  घाटा  होगा  उसकी
 प्रति  पूति  करने  के  संबंध  में  है।
 इस  राशि  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिशिवत
 राजस्व  में  वृद्धि  करने  के  ऑ्रयोपाय  खो  जने  होंगे  ।
 राज्यों  के  मुख्य  मंव्ियों  के  साथ  इस  पहलू
 पर  भी  चर्चा  की  जा  रही  है  ।

 (घ)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ग्रथवा
 किती  अन्य  राज्य  सरकार  को  ऐसा
 कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  कि
 यदि  वे  चुंगी  समाप्त  करते  है  तो  केन्द्रीय
 सरका<  उनकी  प्रतिपूति  करेगी।  अतः

 चुंगी  को  समाप्त  करने  क ेबाद  आय  में

 (राज्य  में  स्थानीय  रूस्थाओं  को  )  घाटे  को

 पूरा  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को
 कोई  वित्तोय  सहायता  देने  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ॥

 Enquiry  into  fire  in  plant  of  National
 Metallurgical  Laboratory,  CSIR

 2406.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will  the
 Minister  of  SCIENCE  AND  TECHNO-
 LOGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  heavy  fire
 in  the  Plant  of  National  Metallurgical
 Laboratory,  CSIR  on  the  25th  April,
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 i978  causing  damage  of  about  Rs.  2
 lakhs  and  the  National  Metallurgical  Labo-
 ratory  Employees’  Association  has  de-
 manded  an  enquiry  into  the  cause  of  fire;

 (b)  if  so,  whether  there  has  been  any
 enquiry  about  this;  and

 (c)  if  so,  the  findings  thereof?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  There  was  a
 fire  in  the  corner  of  the  shed  for  storage of  raw  materials.  The  cstimated  loss  is
 about  Rs.  62,000.

 (b)  A  committce  has  been  appointed
 for  this  purpose.

 (c)  The  report  of  the  Ccmmittce
 awaited  and  in  the  light  of  the  findings
 of  the  Committce  Government  will  take
 appropriate  action,

 wa  होटल  से  जनकपुरो  तक  बस  रुट

 2407.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्‍या

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  मद्रास  होटल  से  जनकपुरी
 तक  केघल  एक  बस  रुट  854  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  रुट  पर  कितनी
 कितनी  देर  बाद  बस  चलती  है  तथा
 उस  की  समय  सारणी  क्‍या  हैं;
 श्रौर

 (ग)  क्‍या  यह  संभव  है  कि  इस  रुट  पर
 कुछ  नई  बसें  चलाई  जायें  प्रथवा
 केन्द्रीय  सचिवालय  पर  समाप्त  होंने  वाली
 बसों  को  रीगल  या  मद्रास  होटल  तक  बढ़ा
 दिया  जाये  जिस  से  दैनिक  बस  यात्रियों  को

 सुधिधा  मिल  सके  ?

 नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  में:
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (श्री  चांद  राम):  (क)
 शौर  (ख):  रुट  नं०  854  के  श्नलाघा,.
 जनकपुरी,  मद्रास  होटल  से  मिनी  बस
 सीधी  सेवा  से  जुड़ी  हुई  है,  जो  अझन्तर्रा-
 ज्यीय  बसर्टामननल  तक  चलती  है  |

 भीड़  भाड़  क ेसमय  में रुट  नं०  854  पर
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 क्मूनतम  समय  में 10 मिनट  शौर  गर-

 न्यूनतम  समय  में  20  मिनट  बस  की  सेवा  है  |
 मिनी  बस॒  पूरे  दिन  20  मिनट  की  सेचा
 रहती  है  ।

 (ग)  जनकपुरी  को  श्रौर  वहां  से  मौजूदी
 सेवाएं  पर्यात्त  समझी  गई  हैं  और  कुछ
 सेवाओं  को  जो  इस  समय  केन्द्रीय  सचि-
 थालय,  रीगल  या  मद्रास  होटल  तक
 चलती  हैं,  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है

 Licences  for  Mini  Cement  Plants

 2408.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 SHRI  AMARSINH  Vv.

 RATHAWA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  main  reasons  for  the
 short  fall  in  the  production  of  cement;

 (b)  the  measures  taken  to  boost  its
 production;

 (c)  whether  Government  have  issued
 licences  to  industrialists  for  sctting  up
 mini  cement  plants;

 (d)  the  critcria  adopted  for  issuing such  licences  ;  and

 (e)  the  names  of  States  where  such
 plants  are  likely  to  be  set  up  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  The
 production  of  cement  at  i9.28  million
 tonnes  during  the  year  1977-78  has  been
 the  highcst  achieved  so  far.  Shortage  has
 however,  developed  due  to  the  demand
 exceeding  the  availability  as  a_  result
 of  increased  activities  in  the  field  of
 agriculture,  house  construction,  _  irri-
 gation  &  power  etc.

 (b)  The  Government  have  been  taken
 the  following  steps  to  increase  the  pro-
 duction  of  cement  in  the  country:

 (i)  A  cash  incentive  of  Rs.  30
 per  tonne  for  every  tonne  of  additional
 production  over  the  best  production  of
 each  unit  during  the  last  three  financial
 years  or  85%,  of  its  licensed  capacity, whichever  is  higher  has  been  announced;

 i Written  Answers  SRAVANA  il,  900  (SAKA)  Written  Answers
 '

 (ii)  Existing  rules  relating  to  freight reimbursement  for  movement  of
 cement  have  been  Hberalised;

 (iii)  Government  is  also  consis
 dering  a  proposal  for  assist  the  industry
 for  use  of  captive  power  for  production
 of  cement  during  the  periods  of  power
 cuts;

 (iv)  Government  are  also  examining
 @  proposal]  to  assists  the  cement  industry
 or  the  use  of  furnace  oil  for  production, of  cement  due  to  inadequate  supplies of  coal;

 (v)  The  production  of  the  existing
 units  is  also  closely  monitored  to  ensure
 that  the  industry  maintain  maximum
 capacity  utilisation  ;

 (vi)  The  import  of  pre-calcinated
 technology  has  been  permitted  to  enable
 the  increase  of  production  ;

 (vii)  The  construction  of  on-going
 Projects  is  being  expedited;

 (viii)  Government  have  also  deci-
 ded  to  encourage  the  setting  up  of
 cement  plants  at  the  site  of  or  near
 steel  plants  to  utilise  the  slag;

 (ix)  Government  have  decided  to
 encourage  the  setting  up  of  a  large number  of  mini  cement  plants;

 (x)  Government  have  also  appointed
 a  high  Icvel  Committee  to  mal
 comprehensive  study  of  the  cement
 industry  with  a  view  to  removing  the
 constraints  in  the  way  of  optimum
 production,

 (c)  and  (d)  Yes,  Sir,  the  criteria  fol-
 lowed  for  granting  permission  for  setting
 up  mini  cement  plants  are  similar  to  that
 for  setting  up  large  plants  like  availability
 of  raw  materials,  and  other  infrastructural
 activities  like  coal,  power,  transport,  ex-
 perience  of  the  entrepreneur,  viability  of
 the  project  ete.

 (ce)  Potential  sites  suitable  for  setting
 up  mini  cement  plants  have  been  identi-
 fied  in  9  States.  Approvals  have  so  far
 been  granted  by  way  of  letters  of  intent
 of  registration  for  setting  up  mini  cement
 plants  in  the  States  of  Andhra  Pradesh
 Gujarat,  Himachal  Pradesh,  Karnataka
 Maharashtra  and  Rajasthan.

 Representations  from  the  Indian
 Services  League

 2409.  SHRI  SHAMBHU  NATH
 CHATURVEDI:  Will  the  Minister  of
 DEFENCE  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  Government  have  received
 representations  from  the  Indian  Service
 League  and  other  such  organisations  for
 the  consideration  of  the  conditions  of

 i
 personnel  of  the  Defence  Services;

 ani

 (b)  if  so,  what  action  has  been  or
 Proposed  to  be  taken  on  their  demands
 in  particular  about  (i)  continuous  alter-
 Native  employment  in  some  formor  other
 till  age  of  58  years  civilian  age  of  super-
 annuation  (ii)  equation  of  pension  of  all
 those  who  retired  before  ‘19735,  and  (iii)
 restoration  of  commuted  part  of  pension?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  attached.

 Statement

 (i)  Continuous  alternative  employment  in
 some  form  or  other  till  age  of  58  years  (civilian
 age  of  superannuation)

 Approximatcly  60,000  personncl  are
 released  from  the  Armed  Forces  cvery
 year.  Taking  into  account  the  overall  un-
 employment  position  in  the  country,  it  is  not
 considered  administratively  feasible  to
 organise  a  system  whereby  such  a  large
 number  could  be  provided  lateral  entry
 into  civil  services.  However,  vacancies

 ae
 been  reserved  for  released  Armed

 ‘orees  personnel  in  Central  and  State
 Government  Departments,  and  Public
 Sector  Undertakings.  Further,  training is  being  given  to  ex-servicemen  in  various
 trades  in  order  to  facilitate  their  re-settle-
 ment.  Similarly  training  is  also  arranged for  officers  to  enable  them  to  find  suitable
 employment  after  their  retirement.  Ex-
 servicemen  are  also  being  assisted  jn
 various  ways  to  settle  down  in  agriculture or  self-employment.

 (ii)  Equation  of  pension  of  all  those  who
 retired  before  973

 Revised  rates  of  pension  effective  from
 I-3-973  are  based  on  the  revised  rates
 of  pay  laid  down  hy  the  Third  Pay Commission.  As  the  individuals  who
 retired  prior  to  973  did  not  draw  revised
 rates  of  pay,  they  are  not  given  revised
 rates  of  pension,  They  have,  however,
 been  compensated  to  some  extent  by  the
 grant  of  ad  hoc  relicfs  ranging  from  Rs.
 a5 /-  to  Rs.  35[-  per  month.

 (iit)  Restoration  of  commuted  part  of  pension
 The  amount  of  commutation  of  pension

 represents  the  capitalised  value  of  pension and  is  based  on  acturial  calculations.  The
 commuted  value  is  not  an  advance  of
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 money  from  pension  but  represents  a
 I
 re  ary

 payment  in  lieu  of  pension  sur-
 ren  by  the  pensioner  for  life  and  not
 for  a  specific  period.  A  pensioner  at  the
 time  of  retirement  has  the  option  to  draw
 either  the  full  pension  for  life  or  to  ccm-
 mute  a  portion  thereof  and  draw  the  same
 as  a  lump-sum  amount.  If  the  pensioner
 lives  beyond  the  peried  for  which  the
 commutation  is  assessed,  the  pension  (९  m-
 muted  is  not  revived.  Thus  the  Govern=
 ment  also  takes  a  risk  inasmuch  as  no
 recovery  is  effected  if  the  pensicncr  dics
 early,  The  matter  was  also  recently  re-
 viewed  on  the  recommendaticns  of  the
 Committee  on  Petitions  of  the  Lck  Sabha.
 It  was  not  found  possible  by  Goveir  ment
 to  agree  to  the  demand  for  restoraticn  of
 commuted  portion  of  pensicn.

 Setting  up  of  a  New  Power  Plant  at
 Muzaffarpur  in  Bibar

 24i0.  SHRI  D.  N.  TIWARY:  Wilk
 the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  decision  t0  set_up  2
 new  unit  of  power  plant  at  Muzi  ffarpur in  Bihar  is  being  implemented;

 (b)  if  so,  when  the  werk  of  constive-
 tion  of  the  plant  will  start  and  when  it  is
 likely  to  be  completed;  and

 (c)  if  not,  the  reascns  for  the  s  me?
 THE  MINISTER  OF  FNFRGY

 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a)  to
 (c).  Preliminary  work  fer  design.  cngi-
 neering  and  finalisation  of  layouts  cte.,
 are  already  in  progress.  Civil  work  is)  ex-
 pected  to  be  taken  up  during  current
 financial  year.  First  unit  will  he  ce  mmis-
 sioned  in  42  months  and  the  seccnd  unit
 six  months  thereafter.

 हिन्दी  टाइप-राईटिग  तथा  स्टनोग्राफी  से
 पत्नाचार  पाठ्यक्रम

 2411.  श्री  मदना  तवारी  :

 श्री  नचाव  सिह  चोहान  :

 वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि  :

 (क)  क्या  o45  सहायक  निदेशक
 उपलब्ध  होने  पर  भी  हिन्दी  टाइपराइटिग
 श्रौर  स्टेनोग्राफी  विभाग  को  पत्नाचार  पाठय-
 क्रम  योजना  को  कसी  गैर-सरकारी
 व्यक्ति  को  सौंपा  गया  है  ;  शीर
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 (@)  यदि  हां,  तो  पत्नाचार  पाठ्यक्रम
 के  कार्यक्रम  लिये  उसे  किन  किन  तारीखों  को
 घन  दिया  गया  दोर  कितना  घन  दिया
 गया  शरीर  वह  राशि  किन-किन  विभिन्न
 शीर्षों  केगन्तगंत  दीगई  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (श्रो  घनिक
 लाल  मण्डल)  :  (क)  जी  नहीं,  श्रीमान  1

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  पत्तन  पर  भीड़-भाड़

 2412.  श्री  Po  डी०  देसाई  :  क्‍या
 नोवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  बम्बई  पत्तन  पर  भीड़-भाड़
 अ्रत्र तक  एक  समस्या  बनी  हुई  है  ;

 (ख)  क्या  ऐसा  पत्तन  का  उसकी
 क्षमता  सेअधिक  उपयोग  करने,  श्रमिकों
 के द्रान्दोलनों  के  कारग  ब्रौर  उनकी  अनु-
 पस्थ्रिति  के  कारण  काम  कमहोता  है;
 आर

 (ग)  भीड-भाइई  को  कम  करने  के
 लि।  कया  अल्यावधि  शरीर  दीर्धावधि
 उपवार/मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (श्री  चांद  राम)  :
 (क)  ्ीर  (ख).  बम्बई  की  स्थिति

 जानने  के  लिए  सही मूल्यांकन  आवश्यक  है  ।
 बम्बई  में  पिछले  कुछ  हफ्तों  के  दौरान  घाट

 की  प्रतोक्षा  करने  वाले  जहाजों  की

 स्थिति  निम्न  प्रकार  है.
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 बम्बई  पत्तन  में  बड़ी  संख्या  में  जहाजों  का

 ग्राता  और  श्रमिक  समस्याप्नरों  सहित

 कई  कारण  बम्बई  में  भीड़-भाड़  के  लिए
 जिम्मेदार  हैं।

 (ग)  भ्रन्य  पत्ततों  को  यातायात  मोंडना

 जहां  कहीं  व्यवहायं  है,  मध्य  घारा  में  बजरों

 में  माल  उतारना  गश्र।र  रेल  और  सड़क  से

 निकासी  सुघिधाओं  में  सुधार  सहित  बम्बई
 में  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए  अल्पकालीन

 उपचारी  कार्यवा्ह”  पहले  ही  की  गई

 है  ।  दीघंकालीन  कार्य  के  रूप  बड़े  पत्तनों

 में  भाव  के  युवित  युक्त  वितरण  के  लिये  एक
 स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ॥

 Rate  of  Industrial  Growth

 2413.  SHRI  HITENDRA  DESAI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  is  the  rate  of  growth  of  Indus-
 trial  production  for  1976-77  and  1977-78  ; and

 (b)  what  are  the  reasons  of  decline  in
 the  growth  rate?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  APBHA  MAITI):  (a)  The
 rate  of  growth  of  industrial  production
 in  1976-77  and  1977-78  was  0.4  per  cent
 and  5.5  per  cent  respectively.

 (b)  The  factors  which  are  responsible for  the  lower  rate  of  growth  in  1977-78,
 vary  from  industry  to  industry  (e.g.  power
 shortage,  lack  of  sufficient  capacity.  short-
 age  of  some  critical  inputs  like  explosives, industrial  action  and  insufficient  demand).
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 Qearance  to  Public  Men  eaquiriea
 Bill  of  Kerala

 .

 2३74.  SHRI  M.  N,  GOVINDAN
 NAIR:
 SHRI  K.  A.  RAJAN:

 Wil  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  leased  to  state:

 (a)  whether  the  Kerala  Government
 have  submitted  its  Public  Men  Enquiries
 Bill  to  the  Centre  for  its  clearance;

 (b)  whether  the  Chief  Minister  of  the
 Stat:  has  requested  him  recently  to  accord
 the  approval]  at  the  earliest  so  that  the

 June-July  assembly  may  be  able  to  pass
 the  same;  and

 (cy  if  so,  what  are  the  details  and
 Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  and  (b).  Yes,

 ir.

 (c)  Tae  approval  to  the  Kerala  Public
 Men  (Investigation  into  Misconduct)  Bill,
 977  has  been  conveyed  to  the  State
 Government.

 पटना-हाजापुर  गंगा  पुल

 2415.  श्रो  राम  बिलास  पासवान  :  क्या
 नौबहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  परता-हाजोपुर  गंगा  पुल  दरका
 निर्माण-करार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा;

 (ख)  उन  पर  अब  तक  कितना  व्यय
 हुआ  है  ऑर  उस  पर  कुल  कितना  व्यय
 किया  जायेगा;

 (ग)  क्पासरकार  का  विचार  हाजीपुर-
 मुजफ्फरपुर  सड़क  को  राज्य  के  राजमार्ग  के
 रूप  मेंमानने  का  है;  और

 (घ)  क्‍या  उपरोक्‍त  पुल  के  यातायात
 के  लिए  खुल  जाने  के  बाद  हाजीपुर-मुज-
 फ्करपुर  सड़क  यातायात  को  पूरा  करने
 में  समय  नहीं  हो  सकेगा  ?
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 'लौचहन  दौर  परिथहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  अंधी  भी  ाव  राम)  :

 (क)  30-6-980 जैसा  कि  राज्ये  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  जो  पुल  से  संबंधित
 है  बयोंकि  यह  राज्य  सड़क  पर  पड़ता  है  1

 रुपए
 करोड़

 (2)  जून  978  तक  किया
 गया  व्यय  32.39

 कुल  स्वीकृत  व्यय  36  53

 (ग)  राज्य  सड़क  मानचिक्ष  के

 अनुसर  यह  पहले  ही  राजमार्ग  है  !

 (घ)  जी  हां.  जैता  कि  राय  सरकार
 ने  सृचित  किया  है  1

 First  Annual  Session  of  Textile
 ter  (U.K.) in  India

 2416.  SHRI  DHARMA  ‘VIR:  VA-
 SISHT  :  Will  the  Minister  of  INDUSRY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Textile  Institute  based
 at  Manchester  (U.K.)  would  hold  _  its
 first  annual  session  in  India  in  January,
 1979),  and  if  so,  the  theme  of  the  con-
 ference  together  with  the  detailed  /Pro-
 gramme  and  the  organisation  formed  to
 convene  the  Conference;  and

 (b)  the  role  of  Textiles  Association
 (India),  the  papers  to  be  read  and  _  the
 names  of  countries  participating  in  the
 conference  and  other  details  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)
 (a)  and  (b).  The  Textile  Institute,
 Manchester  (U.K.)  has  decided  to  holda
 Conference  from  igth  to  23rd  January,
 979  for  the  first  time  in  India  The  Con-
 ference  will  be  held  at  the  Indian  Institute
 of  Technology,  Delhi.  The  title  of  the
 Conference  is  “Cotton  in  a  Competitive
 World  oe

 A  National  Committee  headed  by  Dr.
 Bharat  Ram,  Managing  Director,  Delhi
 Cloth  Mills,  has  been  formed  to  organise the  Conference.  The  Conference  is
 being  organised  by  the  Institute  of  colla-
 boration  with  the  Textile  Association
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 of  Indis.  The  Textile  Association  of  India
 ia  a  professional  body,  of

 tentile
 technolo-

 gists  in  the  country.  The  details  of  parti-
 cipation  and  the  papers  to  be  lead  at  the

 Conference  have  not  been  finalised  yet.

 इंजीनिर्यारण  बस्तों  का  उत्पादन  करने  वालो
 कंक्टरियों  का  रूग्ण  होना

 2417.  श्री  झनन्त  राम  जायसवास  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि
 इंजीनियरिंग  धस्तुझ्नों  का उःप।दन  फरने  वाली
 अनेक  फैक्टरियां  रुग्ण  हो  गयी  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनकी  राज्यवार,
 संख्या  क्‍या  है  तथा  उन  के  रुग्ण  हाने  के
 क्या  कारण  हैं;

 (ग)  इन  क।रखानों  को  पुनरुज्जीवित
 करने  के  लिए  30  जून,  978  तक  क्या  कार्य-
 वार्हाी  की  गई  है;  शौर

 (ध)  क्या  सरकार  का  विचार  उनको
 अपने  निय्रत्रण  में  लेने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (श्रीमतो
 श्राभा  मयती  )  :  (क)  शौर  (ख).  रुग्ण
 एकक  की  कोई  सात्रेभोमिक  ६  से  स्वीकृत  कोई
 मानक  परिमाया  नहीं  है  |  श्रतएव  किसी
 विगेष  उद्योग  क्षेत्र  में  रग्ण  श्रौद्योगिक  एककों
 की  पंखा  बता  सकना  काठन  है  ।  इसके
 अलावा  भी  इं्ज।नियरी  के  अधिकांश  एकक
 लयू  क्षेत्र  में  हैं  जं  सर्वत्र  फैले  हुए  हैं।  फिर  भी
 रिजर्व  बैंक  जो  उन  रुग्ण  ग्रोद्योगिक  एककों
 के  बारे  में  जिनकी  कुल  मिला  कर  बैंक  की
 उधारी  एक  करोड़  रुपये  या  उस  से  भ्रधिक
 है  के  सम्बन्ध  में  वाणिज्यिक  बैकों  से  लिये

 जाने  धाले  निर्धारित  तिमाही  घिवरण  में
 उपलब्ध  प्रांकड़ों  के  प्रनुसारे  रुणण  इंजीनियरी
 'एंकंकी की  संख्या  76  है  ।  इसी  तरह
 इन्डस्ट्रियल  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट
 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  संविभाग

 (पोर्टफोलियों)  में  7  रुग्ण  इंजीनियरिण
 एकक हैं।  भ्रप्रैल,  977  में  प्रारम्भ  किये  जाने
 के  समय  से  ही  भारतीय  अ्रौद्योगिक  पुन-
 निर्माण  निगम  (इन्डस्ट्रियल  रिकान्‍्स्ट्रक्शन
 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  )  ने  45
 इंजोनियरी  उपकर्षों  को  चित्तोयः  सहायता
 प्रदान  की  है  |  वित्तीय  कठिनाई,
 प्रबंधवों  की  उदासीनता  प्रथघा  गैर-
 इमानदारी  ,  महत्वपूर्ण  कज्चे  माल  अथवा

 विद्युत्‌ की  अपर्थाप्त  उपलब्धि,  घिप्णन  की

 प्रतिकूल  स्थितियां  श्रादि  श्रौद्योगिक
 रुग्णता  के  कारण  हेतु

 (ग)  शौर  (घ).  सरक।र  ने  548,
 L978  को  रुग्ण  एकफों  के  सम्बन्ध  में  नीति  की

 घोषगा  की  है।  इस  नीति  के  श्रंतर्गत  उद्योग

 (विकास  तथा  विनियमन)  अधिनियम  के
 अधीन  रुग्ण  एकक  के  प्रबन्ध  को  हाथ  में  ले
 लेना  ही  एक  बिकह-,  सरकार  के  पास  मौजूद
 है  ।  अन्य  विकल्प  जैसे  स्वस्थ  उपक्रम  के
 साथ  रुग्ण  ग्रोद्योगिक  उपक्रम  का  विलय,
 प्रबंधकों  का  पुनर्गठन,  'घित्तीय  संस्थानों
 द्वारा  दिर  गये  ऋणों  को  पॉर्डित्तिकर  तथापूं जी
 का  पुननिर्माण  कर  उसे  इत्तिक्व्टी  में  बदलने
 ग्रादि  का  परीक्षण  भी  प्रबन्ध  में  हस्तक्षेप
 करने  के  पहले  ही  कर  लिया  जायगा  ।  साफ्ट
 लोन  स्कीम  नवम्बर,  976  में  प्रारम्भ
 की  गई  थी  श्रौर  यह  इन्डस्ट्रियल  डेवलप-
 मेंट  बैंक  आफ  इंडिया  इन्डॉस्ट्रिल  फाइ-
 नेस  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  तथा
 इंडस्ट्रि..  क्रेडिट.  एण्ड  इन्वेरटमेंट
 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  चलायी  जा  रही  है  तथा  इस
 योजना  के ्रन्तगंत  कुछ  इंजीनियरी  उद्योग
 भी  रियायती  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता
 पाने  के  पात्र  हैं।
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 Installatim  of  two  250  KW  Short
 Wave  Transmitters

 24i8.  SHRI  K.  RAMA  MURTHY:
 Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  decided
 to  install  two  250  KW  short  wave  Trans-
 mitters  for  the  External  Services  of  the
 A.I.R.  and  also  two  500  KW  transmitters
 for  A.I.R.  External  services;

 (b)  if  so,  whether  these  transmitters
 will  be  manufactured  indigenously  or  the
 government  will  give  it  for  global  tenders;
 and

 (c)  if  so,  total  financial  commitment  for
 these  four  transmitters

 THE  MINISTER  OF  INFORMA-
 TION  AND  BROADCASTING
 (SHRI  L.K.  ADVANI):  (a)  It  has

 been  decided  to  instal  two  additional
 250  KW  _  short  wave  _  transmitters
 at  Aligarh  for  External  Services  of  A.IL.R
 There  is  at  present  no  proposal  for  the
 installation  of  two  500  KW  transmitters
 for  the  External  Services.

 (b)  These  transmitters  are  presently  not
 being  manufactured  in  India.  On  the
 basis  of  global  tenders  which  have  already been  received  and  are  under  scrutiny;
 oe  equipment  is  proposed  to  be  import-

 (c)  The  estimated  cost  of  the  Project
 (for  two  250  KW  short  wave  transmitters
 only)  is  Rs  6°68  crores.

 Naxalite  Activities

 2419.  SHRI  R.  MOHANARANGAM:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Naxalite  activitics  have
 been  traced  in  recent  years  in  the  Coun-
 try;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  areas  where
 they  are  active  now;  and

 (०)  the  steps  taken  to  keep  a  watch
 over  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAI.  MANDAL)  :
 (a)  Yes,  Sin

 (b)  Naxalites  are  _  active  in
 Andhra  Pradesh,  Bihar  and  West  Bengal.
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 (c)  The  State  authorities  are  alive  to
 the  situation  and  maintain  a  watch  on  the
 activities  of  extremist  groups.

 हिन्दी  की  कक्षाप्रों  में  प्रवेश

 2420.  श्री  नवाब  सिह  चोहान  :

 गृह  मंत्री  यह  बत,ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राजभाषा  विभाग  की  हिन्दी
 शिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  इस  ष  दिल्ली
 में  हिन्दी  शिक्षण  केन्द्रों  द्वारा  चलाई  जा  रही
 प्रबोध,  प्रवीण  भ्रोर  प्राज्ञ  की  कक्षात्रों  में
 कितने  घिद्या्रियों  को  दाखिला  दिया  गया
 है;

 (@)  क्‍या  गत  वर्षो  की  तुलना  में  इस
 वर्ष  दाखिला  लेने  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या
 कम  हुई  हैं;

 (ग)  क्‍या  दाखिला  लेने  घाले  विद्या-
 थियों  को  संख्या  में  कमी  होने  का  कारण
 राजभाषा  विभाग  द्वारा  धपिकेन्द्रीवःरण  की
 नीति  के  स्‍थान  पर  केन्द्रीयकरण  किया
 जाना  है  ;  झौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  सभी  प्रभारी  ग्रधि-
 कारियों  को  प्रशिक्षण  संस्थानों  की
 जिम्मेदारी  पुनः  न  सौंपने  के  क्या  कारण  हैं?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (क्री  धनिक
 लाल  मण्डल )  (क)  और  (ख).
 राजभाषा  विभाग  क्री  हिन्दी  शिक्षण  योजना
 के  ग्न्तगंत  प्रशिक्षण  के  लिये  वर्ष  में  दो
 सत्र  होते  हैं  ।  एक  जनवरी  में  शुरू  होता
 है.  ओर  दूसरा  जुलाई  में  -  इस वर्ष  के

 जुलाई  सत्र  के  दाखिले  ््भी  चल  रः  हैं।
 ग्रत:  निश्चयात्मक  रूप  में  यह  नहीं  कहा
 जा  सकता  कि  इस  वर्ष  के  दाखिले
 गत  धर्षो  कीतुलना  में  कम  हैं।

 (ग)  झर(घ),  प्रश्न  नहीं  उठता  i
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 Renewal  of  Licences  of  Multinationals

 2421.  SHRI  ANAND  DAVE :  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  details  of  foreign  companies  of
 sterling  area  functioning  in  India  whose
 industrial  licences  are  to  expire  in  9793

 (b)  how  many  such  companies  have
 applied  for  renewal  of  their  industrial
 Hence

 after  979  and  what  are  the  details; an

 (c)  the  decision  taken  by  Government
 in  each  case?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  to  (०)  The
 Industrial  licences,  once  they  are  imple-
 mented,  do  not  expire  and  as  such,  the
 question  of  their  renewal  does  not  arise.

 Centralisation  of  Marketing  and
 Distribution  of  Coal

 2422.  SHRIJANARDHANA  POOJA- RY:
 SHRI  S.G.  MURUGAIYAN:

 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  centrali-
 zed  the  marketing  and  distribution  of  coal
 in  the  country;  and eo

 (b)  if  so,  the  details  of  new  system
 adopted  by  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a)
 The  Coal  India  T.td.  have  reorganised their  existing  marketing  sect  up  and  have
 constituted  a  Central  Marketing  Division.

 (b)  Reorganised  Marketing  Division  of
 Coal  India  Ltd.  has  started  functioning
 from  ist  June,  1978.  This  rearrangement
 in  marketing  sphere  has  been  done  with
 the  idca  of  serving  the  consumers  with
 greater  cfficiency  by  removing  bottlenecks
 in  the  system  and  at  the  same  time  ensuring maximum  economy.  The  Central  Market-
 ing  Division  will  be  responsible  for  matters
 like  sales  planning  and  distribution  policy,
 booking  of  orders,  quality  audit,  financial
 arrangements,  rail  transporatation,  collec-
 tion  of  market  intelligence  etc.

 District  Industrial  Centres  in  Taluk
 Head  quarters

 te
 SHRI  M.  ARUNACHALAM  :

 Willthe  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state:

 (a)  how  many  District  Industrial  Cen-
 tres  have  so  far  been  opened;  and

 (b)  whether  Government  consider  a
 suggestion  to  house  the  centres  in  a  Taluk
 Headquarters  of  a  district  more  suitable
 for  the  Industry  than  a  rigid  rule  of  ‘‘A
 District  capital  An  Industrial  Centre”  Pp

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  So  far  25
 District  Inditries  Centres  have  been

 "Pp proved  by  the  Central  Government  for
 being  set  up  in  different  States  and  Union
 Territories.

 (b)  In  accordance  with  the  industrial
 policy  announced  in  Parliament  on  23rd
 December,  1977,  the  focal  point  of
 development  of  small  scale  and  cottage industries  will  shift  from  the  cities  and
 State  Capitals  to  the  District  Headquar-
 ters.  The  District  Headquarters  is  the
 appropriate  location  for  the  District  Indus-
 tries  Centre  in  view  of  the  necessity  for
 effecting  greatcr  coordination  between
 different  government  agencies  opcrating  at:
 the  district  level.

 Road  for  Badrinath

 2424.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  is  it  a  fact  that  the  road  for  Badri-
 nath,  which  is  a  cultural  centre  of  the
 whole  country  is  in  a  very  bad  shape  and
 narrow  at  many  points  ;

 (b)  is  it  also  a  fact  that  many  accidents
 have  occurred  on  that  road,  Icading  to
 loss  of  life  and  property  ;

 (०)  what  specific  steps  government
 propose  to  take  to  widen  that  road  and
 make  neecssary  improvement  on  it  ;  and

 (d)  what  is  the  programme  of  Govern-
 ment  to  improve  the  roads  for  such  impor- tant  cultural  and  religious  places  in  the
 country  in  this  current  year  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  The  road
 to  Badrinath  is  a  Single  Lane  Highway
 constructed,  to  the  prescribed  width  of
 6  i0  metres  except  at  a  few  locations.
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 -The  road  is  being  maintained  in  a  traffica-
 ,ble.  condition.

 (०)  to  (d).  There  have  been  a  few  un-
 fortunate  accidents  on  this  road,  resulting ,in
 aa  Jos

 of  life  and  property.  Every  effort  is
 being  made  to  maintain  the  existing  road

 to  its  sanctioned  spcifications  by
 Periodic renewals,  restoration.  of  monsoon  ages

 and  construction  of  protective  works.
 Additional  passing  places,  parapet  walls

 and  breast  walls  will  be  constructed  where-
 ver  necessary  to  further  ensure  traffic
 safety.  As  regards  improvements  to  other
 roads  to  important  cultural  and  religious
 places  in  the  country,  it  is  for  the  Sate

 Governments  to  take  steps  in  the  matter.

 Post  of  Chief  of  the  C.B.I.

 2425.  SHRI  CHITTA  BASU  :  Will the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 make  the  post  of  the  Chief  of  the  CBI
 statutorily  independent  of  the  Executive,

 _as  suggested  by  Shah  Commission  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  and  (b).
 Having  regard  to  the  observations  contained
 in  the  reports  of  the  Shah  Com-
 mission,  Government  propose  to  set  up  a
 Committce  to  review  the  working,  amongst other  agencies,  of  the  Central  Bureau  of
 Investigation,  Further  action  will  be
 considered  in  the  light  of  the  results  of
 the  review  by  the  proposed  Committee.

 Trading  in  Sewing  Machines  by M's.  Singer  Sewing  Machine  Co.

 ae
 SHRI  RAMJI  LAL  SUMAN  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  small  scale
 industry  is  doing  very  well  in  regard  to
 manufacture  of  domestic  sewing  machines;

 (b)  whether  the  activities  of  M/s,  Sing  प
 Sewing  Machine  Co.  trading  in  sewing
 machines  work  against  the  interests  of
 small-scale  manufacturers  vis-a-vis  their
 development  ;  and

 (c)  if  so  how  Government  propose  to
 eal

 yeah
 them  regard  to  FERA  applica-

 ction
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  STRY  I-
 MATT  ABHA  ATO  aie,  Soe

 (b)  and  (c).  The  Singer  Sewing
 Machine  Company  also  markets  the
 products  of  some  small  scale  units  under
 its  brand  name.  This  enables  them  to
 sell  their  products  also  and  to

 pw effective  after-sale  service.  Under  the

 seca
 of  Section  29  of  the  Foreign

 change  Regulaton  Act,  973  M/s.
 Singer  Sewing  Company  has  been  directed
 to  convert  itself  into  an  Indian  Company

 “and  reduce  its  non-resident  holding  to  a
 level  not  exceeding  0%  Their  applica-
 tion  is  under  consideration.

 Training  of  Persons  by  _  S.C.I.

 2427.  SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 wil  the  Minister  of  SHIPPIN  G  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  trained  by
 the  Shipping  Corporation  of  India  as
 second  mates  during  the  last  three  years  ;

 (b)  the  number  of  trainees  who  have
 passed  the  second)  mates  examination  5
 and

 (c)  how  many  of  these  have  joined  the
 छा?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM)  :  (a)  During  January
 3975  to  June  1978.  556  Cadets,  who  com-
 pleted  Sea-training,  were  trained  —  for
 Second  Mate  Examination  by  the  S.C.I.
 This  figure  include  cadets  from  batches
 recruited  by  them  much  prior  to  January,
 975  also,

 (b)  354  Cadets  have  passed  the  second
 mates  examination.

 (c)  All  the  354  cadets,  who  passed  the
 second  mate  examination  during  January,
 975  to  June,  1978,  have  joined  SCI.

 Decentralisation  of  D.G.T.D.  Cenares

 2428.  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL  :  Willthe  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  consider-
 ing  to  decentralise  the  D.G.T.D.  Centres;
 and
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 (b)  ‘if  so,  will  the  Government  give  full

 authority  to  the  regional  centers  for  dis-
 posing  off  all  the  cases  and  in  that  event
 what  will  be  the  function  of  the  D.G.T.D.
 Office  at  New  Delhi  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :

 (a)  and
 OE

 Government  _  intends
 toestablish  DGTD  offices  in  various  regions.
 These  offices  would  be  given  full  authority for  disposing  of  cases  qualifying  auto-
 matic  registration,  renderadvice  and
 assistance  to  customs  and  Joint  Chief  Con-
 trollers  of  Imports  and  Exports  in  prompt
 consideration  and  disposal  of  applications
 pertaining  to  capital  goods,  totroubleshoct
 on  problems  pertaining  to  capacity  utilisa-
 tion  of  DGTD  unit  in  the  region  and
 to  render  technical  advice  and  assistance
 to  entrepreneurs  through  such  arrange-
 ments  in  the  exercise  of  these  and  other

 functions.  ‘The  decentralised  officees  will
 work  under  the  functional  control  of  the
 DGTD  headquarters  at  Delhi  bearing in  mind  multi-disciplinary  and  diversified
 nature  of  industries.

 Central  Assistance  and  output  of
 Small  Scale  Industries  in

 Backward  Area

 2429.  SHRI  C.  VENUGOPAL  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  projects/schemes
 existing  already  or  in  the  process  of  for-
 mulation  for  development  of  industrics
 in  the  backward  areas  ;

 (b)  the  probable  money  valuc  of  the
 output  of  such  industries  during  the  last
 three  years  ;  and  the  anticipated  output
 during  the  next  three  years  ;  and

 (c)  the  qualifiction  of  the  central  as-
 sistance  given  during  the  last  three  ycars and  proposed  to  be  given  during  next
 three  years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 SHRIMATI  ABHA  MAIT])

 §  For  the  development  of  Industries  in
 backward  areas,  Government  have  an-
 nounced  a  number  ef  concessions  and
 facilities  from  time  to  timc.  A  number  of
 schemes  have  been  drawn-up  for  this
 purpose.  These  include  :

 t.  Concessional  finance  extended  by the  all  India  Term  Lending  In-
 stitutes.

 2.  Outright  subsidy  on  fixed  capital
 investment,

 3  Income-tax  reliefs.

 4.  Preferential  treatment  in  regard  to:
 hire  purchase  of  machinery  by’ small  scale  units-

 5-  Interest  subsidy  for  small  scale’
 units.

 6.  Consultancy  for  technical  ser--
 vices.

 7.  Special  facilities  for  importing.
 machihery,  raw  materials  and.
 components  etc.

 8.  Transport  Subsidy.
 (b)  The  information  is  not  available.

 (c)  During  the  last  three  years.  the
 Central  assistance  released  tothe  \varicus
 States/Union  Territories  under  the  earst--
 while  Rural  Industries  Projects  and  Rural
 Artisen  Programmes  which  were  in  opera- tion  in  LIZ,  and  45  districts  respectively,
 including  95  backward  districts,  are  as
 under  :—

 (Rs.  in  crores)
 Central  Assistance  released

 Rural  Rural
 Year  Industries  Artisans

 Projects  Progran.me
 Programme

 1975-76  4°00  o  8

 1976-77  3°96  o  8

 1977-78  5°70  o  30

 The  amount  of  subsidy  reimbursed  to
 the  various  State  Governments/Union
 Territory  Administraticns  unda  ike
 Central  Investment  Subsidy  and  Trens-
 port  Subsidy  Schemes  during  the  last  three
 year  is  as  under  :—

 Amount
 Year  (Rs.  in  crores)

 1975-76  6:00

 1976-77  WT

 1977-78  i9°  96

 A  sum  of  Rs.  5  crores  has  been  provid- ed  for  the  current  year  (:978-79)fer  these
 two  Schemes.
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 Encroschmenton  Harijan  lands
 ०.  PROF.P.G.MAVALANKAR  :

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 whether  Government  have  in  a
 Qs  communication  asked  the  Chief

 Ministers  of  States  to  take  stern  action
 against  encroachment  on  Harijan  lands
 and  appoint  special  public  prosecutors
 to  institute  cases  against  those  who
 disposses  Harijans  of  their  lands  or  do  not
 pay  them  their  due  minimum  wages  ;

 (b)  if  so,  the  main  contents  of  the  said
 communication  ;

 (c)  response  so  far  of  the  State  Govern-
 ments  to  the  said  communication  ;  and

 (d)  the  steps  taken  by,  Government  to
 ensure  the  implementation  of  the  said

 roposals  ? a  THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFIARS
 (SHRI  DHANIK,  LAL  MANDAL)
 (a)  to  (9).  Minister  of  State  in  the
 Ministry  of  Home  Affairs  wrote  recently
 to  the  Chief  Ministers  of  States/  Union
 Territories  suggesting  a  number  of
 measuresfor  economic  and  social  upl  ift-
 ment  of  the  members  of  Scheduled  Castes,
 Scheduled  Tribes  and  the  weaker  sections.
 Measures  to  provide  adequate  protection
 to  these  categories  in  order  to  instil  a
 sense  of  security  amongst  them  were  also
 suggested.  It  had  been  stressed,  inter-
 alia,  that  prompt  action  should  be  taken
 to  cnsure  restoration  of  land  in  cases
 where  people  belonging  to  the  weaker
 sections  were  dispossessed  or  forcibly
 rejected.  Also,  payment  of  minimum
 wages  should  be  ensured  to  agricultural
 labourers,  most  of  whom  belong  to  the
 scheduled  castes.  The  existing  machinery
 should  be  suitably  strengthened  for  this
 purpose  and  a  new  machinery  should  be
 created,  if  considered  necessary.  Special
 Public  Prosecutors  should  be  appointed  for
 prosecuting  the  offenders  in  cases  of  dis-
 possession  of  land  or  non-payment  of
 minimum  wages  and  the  States  should
 consider  it  their  responsibility  to  pursue such  cases  right  upto  the  end.  From
 the  replies  received  so  far,  it  seems  that
 the  suggestions  have  been  generally  wel-
 comed.  Nodetails  of  concrete  action
 een  have,  however,  been  received  so

 ar.
 Inadeq  rel  of  C  t  by the  Regional  Cement  Office,

 Calcutta

 2431.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Ministerof  INDUSTRY  be
 pleased  tostate:

 (a)  whether  itisa  fact  that  inadequate
 release  of  cement  by  the  Regional  Cement
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 Office  in  Calcutta,  despite  allotment  by
 the  Central  Government,  has  caused  the
 pont  shortage  of  the  commodity  in

 orth-East  India  ;

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  Railways
 and  the  cement  manufacturing  companies are  also  responsible  for  delay  in  supply  of
 cement  and  had  worried  the  State  Govern-
 ments  for  quite  some  time  ;  and

 (c)  if  80,  the  reaction  of  Government
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY

 (ag  ala
 ABHA  MaAITI)  :  (a)

 o,  Sir.

 (b)  The  Cement  factories  have  not
 been  able  to  despatch  cement  to  various
 States  in  North-Eastern  Region  to  the
 full  extent  of  allocation  on  account  of
 inadequate  availability  of  wagons  and
 restrictions  on  the  movement  beyond Farakka  and  via  the  transhipment  point
 at  New  Bongaigaon.

 (c)  The  matter  is  constantly  under
 review  with  the  railway  authorities  and
 the  position  of  movement  has  recently
 shown  some  improvement.  Arrangements
 have  further  becn  made  with  the  Central
 Inland  Waterways  Corporation,  Calcutta
 to  move  cement  to  Gauhati  and  Karim
 Ganj  by  the  river  route.  Road  Freight
 subsidy  has  also  been  liberalised  to
 ensourage  movement  of  cement  by  road.

 State  Bills  pending  with  Central
 Government

 2432.  SHRI  VASANT  SATHE  :
 PROF.  P.G.  MAVALANKAR  :
 SHRIM.  RAMGOPAL  REDDY:
 SHRIMATI  MRINALGORE  :

 Willthe  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  the  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news  report
 appearing  in  ‘Times  of  India’  dated
 26-6-78  under  the  caption  ‘No  Clearance
 for  72  State  Bills’;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of  the
 Government  to  the  various  observations
 made  therein  and  latest  position—Bill- wise  in  regard  to  clearance  of  these
 bills  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL)  :  (a)  and  (b)
 The  Government  have  seen  the  news
 report  appearing  in  the  ‘Times
 of  India”  dated  26-6-1978.  Since
 ‘1-4°1977,  the  Presidential  assent  has  been
 withheld  from  5  State  Bills.  The  particau-
 lars  of  these  Bills  may  be  seen  in  the
 Statement-I  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  2547/78]

 The  position  of  the  5  Bills  specifically mentioned  in  the  press  report  is  indicated
 in  the  Statement-II  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library  See.  No.
 LT-2547/78]

 Setting  up  of  a  Committee  of
 Consultants  of  Publicity  Affairs

 by  R.E.C,

 2433.  DR.  BALDEV  PRAKASH  :
 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  Rural  —  Electrification
 Corporation  has  set  up  a  Committee  of
 consultants  to  advise  the  Corporation on  publicity  affairs  ;

 (b)  if  so,  the  details  of  persons  taken
 on  the  Committee;  and

 (c)  the  criteria  adopted  to  appoint the  members  ?
 THE  MINISTER  OF  ENERGY

 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Implementation  of  Report  on
 Reorganistaion  of  S.C.I.

 2434.  SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA:

 SIIRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK  :

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA8
 Will  the  Minister  of  SHIPPING

 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  so  far  made  by  Go-
 vernment  in  the  implementation  of  the
 Report  on  the  reorganisation  of  the  Shipp-
 ing  Corporation  of  India  submitted  by the  consultant’s  team  from  the  Institute
 of  Management,  Ahmedabad  ;  and

 (b)  whether  Government  propose to  re-group  the  Shipping  Corporation  of
 India  and  if  so,  the  details  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM)  :  (a)  and  (b).  On  the
 basis  ofrecommendations  made  in  report,
 it  was  decided  to  divide  the  Corporation’s work  into  the  following  five  divisions  each
 under  the  charge  of  a  Functional  Director:

 (a)  Liner  and  Passenger  Services;

 (b)  Technical  Services;

 (c)  Bulk  Carriers  and  Tankers  ;

 (d)  Finance;  and

 (९)  Personne]  &  Administration.
 Tt  was  felt  that  with  the  above  re-

 groupirg  the  Corporation  would  be  fully
 equipped  to  discharge  the  current  re-
 quirements,  meet  new  demands  and  easily
 adapt  itself  to  meet  immediate  and  Long
 term  objectives  of  the  Company.
 Accordingly,  five  posts  of  Executive  Direc-
 tors  were  created  and  appointment  to  these
 posts  has  since  heen  made.

 Procedure  for  Placing  Orders  for
 Motor  Parts

 2435.  SHRI  R.L.P.  VERMA:
 SHRI  K.  LAKKAPPA  :

 Will  the  Minister  of  DIFFNCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  what  is  the  normal  procedure
 follewed  by  Defence  authoritics  for  place- ment  of  orders  in  respect  of  motor  spare
 parts  ctc.  on  various  manufacturers  5

 (b)  whether  this  prescribed  procedure was  not  followed  by  Defence  authorities
 in  placing  bulk  orders  on  M/s.  Sirraco
 Auto  and  its  allicd  concern  ;

 (c)  if  so,  reasons  therefor  ;  and

 (d)  whether  Government  will  get  this
 whole  matter  investigated  and  if  not,
 reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Army
 procures  motor  spare  parts  to  meet  the
 requirements  of  the  entire  Defence  Services.
 The  methods  of  procurement  are  as
 follows  :—

 (i)  Direct.  by  Central  Ordnance
 Depots  on  open  tender  system,  limited
 tender  system,  loca]  purchase  and  cash
 purchase  depending  upon  the  value  of  the
 order,

 (ii)  By  DGS&D  as  a  result  of  de-
 mands  projected  by  Army  Head  quarters
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 (ili)  Direct  by  Commandants  of
 depots  for  items  of  rate  contract.

 In  the  case  Of  MT  Spares,  normally
 bulk  purchases  are  made  through  DGS&D
 and  from  sources  approved  by  Inspections authorities  and  the  Ministry  of  Defence.

 (b)  In  the  absence  of  firm  particulars
 regarding  orders  placed  on  M/s.  Sirraco
 Auto  and  its  allied  concerns,  no  comments
 can  be  offered.  No  supply  order  has,  how-
 ever,  been  placed  on  M/s.  Sirraco  since
 1976.

 (c)  and  (d).  00  not  arise.

 Reservation  in  Major  Field  of
 Production  for  Internal  Consump- tion  in  Handloom  Sector

 2436.SHRI  K.  MAYATHEVAR
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state-  :

 (a)  the  precise  and  pragmatic
 policy  evolved  for  translating  the  concepts of  Government  for  reserving  major  ficlds
 of  production  for  internal  consumption to  the  handloom  sector;  and

 (b)  the  extent  to  which  handloom
 industry  has  achieved  accelerated  develop-
 ment  under  the  Government  wit’:  its  em-
 phasis  on  encouraging  small  industries
 with  possibilities  of  additional  employment
 generation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 SHRINE?!

 ABHA  MAITI)  :  (a) ¢  new  Industrial  Policy  announced  by the  Government  on  23rd  December,
 I977  states  that  the  clothing  needs  of  the
 masses  can  be  progressively  met  through
 development  of  the  handloom  —  sector, which  provides  employment  to  the  bulk  of
 People  engaged  in  the  production  —  of
 textiles,  Government  will  not  permit  any
 expansion  in  the  weaving  capacity in  the  organised  mill  and  powcrloom sector  and  the  Government  will  ensure  that
 the  handloom  sector  has  priority  in  the
 allocation  of  yarn  spun  in  the  organised sector.  In  case  there  is  any  shortage, Government  will  ensure  that  steps  are
 taken  to  increase  spinning  capacity. Further,  in  order  to  provide  a  ready  mar-
 ket  for  handloom  products,  it  will  be
 ensured  that  the  organised  mill  sector  does
 Not  provide  unfair  compctition  to  the
 handloom  sector,  However,  such  reserv-
 ation  has  not  been  very  effective.  Go-
 vernment  will  enforce  the  existing  reserva-
 ation  and  further  extend  it  to  other  items,

 Certain  lines  of  production  are  at
 present  exclusively  for  the  handloom
 sector  under  the  Cotton  Textile  (Control)
 Order,  948.  The  list  of  items  reserved

 AUGUST  2,  978  Written  Answers  96-

 for  production  in  the  handloom  sector
 is  as  follows  :—

 (i)  Dhoties  (of  specified  width,  etc.)

 (ii)  Sarees  (coloured,  etc.)
 (iii)  Lungies  and  Gamchas,

 (iv)  Chadhars,  Bed-sheets,  Bed
 covers  &  counter  pane.

 (v)  Low  reed  pick  cloth.

 (vi)  Table  cloth  and  napkins.
 (vii)  Dusters  or  duster  cloth  or  wiper

 cloth  or  glass  cloth.

 (viii)  Cloth  of  plain  weave  of  warp
 and  weft  counts  85  and  bclow
 and  with  width  exceeding  :0:°60  cm.

 (ix)  Towels,

 (x)  Mashru  cloth,

 (xi)  Cotton  crops  fabrics.

 (b)  With  the  commencement  of  the
 Central  Plan  schemes  for  handloom  deve-
 lopment  in  976-77  and  with  the  gradual
 stepping  of  financial  outlays  for  the  various
 schemes,  tempo  of  activities  in  the  field  of
 handloom  production  is  going  up  all  over
 the  country.  Besides  reducing  periods  of
 unemployment  cf  the  weavers  it  is  expected to  create  employment  opportunities  for
 those  engaged  in  allied  activities.

 Some  of  the  concrete  measures  ini-
 ated  are  :—

 (a)  Central  Plan  outlays  on  the
 handloom  sector  were  increased  from  Rs.
 0  crores  in  1976-77,  to  Rs.  :7°2  Crores  in
 1977-78,  (actual  expenditure)  to  Rs.  27°80

 crores  in  1978-79  (Budget).
 b)  The  handloom  cooperative  sector

 is  being  strengthened  by  providing  share
 capital  assistance  to  the  handlcom  weavers
 and  bringing  into  cooperative  fcld  4  lakhs
 of  weavers  during  1977-78.  The  target
 of  coverage  in  978-79  is  8  lakh  weavers.
 This  programme  has  also  been  simul-
 tancously  linked  with  the  gradual  stepping
 up  of  credit  flow  to  the  handloc  m  ९०९  pera- tive  sector  under  the  Reserve  Bank  of
 India  Scheme  of  Handloom  Finance.

 (c)  More  than  47,000  weavers  covered
 under  the  25  Intensive  Development  Pro-
 jects  and  2i  Export  Producticn  Projects under  the  umbrella  of  the  |  Handloom
 Development  Corporations  are  getting
 regular  employment.

 (d)  Nearly  4  lakh  looms  are  under-
 taking  production  of  Janata  cloth  and  are
 getting  round-the-year  employment.  So
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 far,  82  million  metres  of  cloth  has  been
 produced  and  it  is  proposed  to  reach  an
 annual  rated  production  of  २००  million
 metres  by  the  end  of  1978-79.

 The  addition  to  the  above  measures,
 funds  are  being  provided  for  strengthening research  and  development,  training,  and
 extension  activities  for  handloom  weavers
 and  handloom  development  personnel
 through  the  Institutes  of  Handloom
 Technology  and  Weavers’  Service  Centres
 located  in  different  parts  of  the  country.
 A  massive  publicity  and  marketing  cam-
 paign  has  also  been  launched  and  fairs  and
 exhibitions  athome  and  abroad  are  being
 organised  to  build  up  the  image  of  the
 handloom  products  and  _  increase  their
 sales.

 Complaints  against  Shri  Kantibhai
 Desai

 2437.  SHRI  AMAR  ROYPRA-
 DHAN  :  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  his  Ministry
 had  received  some  complaints  against  Shri
 Kantibhai  Desai,  son  of  the  Prime  Minister
 of  India;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 steps  taken  so  far  by  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL)  :  (a)  and  (b).
 Copies  of  two  letters,  containing  some  allc-
 gations  of  a  general  nature  against  Shri
 Kantibhai  Desai,  were  received  in  the
 Ministry  of  Home  Affairs.  Having  regard fo  the  nature  of  the  allegations,  these  did
 not  call  for  any  action  from  this  Ministry.

 Cases  against  Officials  of  Public
 Sector  Enterprises

 2438.  SHRI  DINEN  BHATTA-
 CHARYA  :  Will  the  Minister  of
 HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  cases  pending  in  the
 Central  Bureau  of  Investigation  /Vigilance Office  at  Calcutta  against  the  officials  of
 the  public  sector  enterprises  ;  and

 (b)  the  action  proposed  by  Govern-
 ment  for  expeditious  disposal  of  each
 case  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 SHRI  5.  D.  PATIL)  :  (a)  In  Calcutta
 Branch  of  the  Central  Bureau  of  Investi-
 Zation,  in  28  cases  investigation  is  pend-
 ing  against  officers  of  Public  Sector
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 Enterprises.  Out  of  these  28  cases,  in
 I4  cases,  investigation  is  in  progress  ;
 in  g  cases  investigation  is  complete  or
 almost  complete  and  reports  are  under
 preparation  ;  in  2  cases  investigation  is
 complete  but  sanction  for  prosecution  is
 awaited  ;  2  cases  are  pending  investi-
 gation  and  in  one  case  the  charge  sheet,
 etc.,  are  ready  but  the  case  could  not  be
 filed  due  to  injunction  of  the  Calcutta
 High  Court  obtained  by  the  accused.

 The  allegations  in  these  cases  relate
 to  claiming  of  false  travelling  allowance,
 obtaining  pecuniary  dvantage  ०५
 irregular  purchases,  acquiring  dispro-
 portionate  assets,  |  misappropriating
 public  money,  cheating  the  employer, etc.

 (b)  every  effort  is  being  made  to
 dispose  of  all  these  cases  at  the  earliest.
 The  supervisory  officers  are  keeping constant  watch  on  the  progress  of  these
 cases.

 Inquiry  into  working  of  Electronics
 Commission

 2439.  DR.  BAPU  KALDATE  :  Will
 the  Minister  of  ELECTRONICS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Chair-
 man  of  the  National  Committee  on
 Science  ancl  Technology  has  demanded
 a  thorough  enquiry  into  the  working  of
 the  Electronics  Commission;

 (0)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  whether  Government  have  taken
 any  action  on  the  suggestion  of  the
 Chairman  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  (a)  and  (b).
 Chairman,  National  Committee  on
 Science  and  Technology  has  (in  his
 personal  capacity),  while  inaugurating a  Symposium  in  Madras  on  July  6,  1978
 suggested  ‘“‘a  review  of  the  functions,
 responsibilities  and  organisational  struc-
 ture  of  the  Electronics  |  Commission/
 Department  of  Electronics  to  make  them
 more  cffective  in  promoting  the  elec-
 tronic  industry  in  this  country.”

 (c)  The  Electronics  Commission
 will  take  note  of  the  suggestions  of  the
 Chairman,  National  Committee  on
 Science  and  Technology  for  such  action
 as  is  considered  appropriate.  The  Com-
 mittee  on  Science  and  Technology  is
 also  being  asked  to  revicw  the  progress in  the  development  of  electronics  in
 India  and  make  such  suggestions  for
 improvement  as  it  considers  necessary.
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 Ferry  Service

 ह
 o.  SHRIMATI  AHILYA  Pp

 RANGNEKAR  :_  Will  the  Minister
 of  SHIPPING  AND  TRANSPORT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  starting  of  ferry  service
 between  Dahej  (South  Gujarat)  and
 Bhavnagar  (Saurashtra)  and  _  between
 Calcutta  to  Durgapur  are  under  Govern-
 ment’s  consideration  ;  and

 (b)  if  so,  when  the  services  are  likely
 to  start  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT
 (SHRI  CHAND  RAM):  (a)  The  Cen-
 tral  Government  has  no  proposal  under
 consideration  for  starting  of  a  ferry
 service  between  Dahej  and  Bhavnagar.
 The  question  of  a  ferry  service  between
 Calcutta  and  Durgapur  is  under  con-
 sideration  by  an  Expert  Committee,
 whose  recommendations  are  awaited.

 (b)  Does  not  arise.’

 wafers  दूरो  तक  मार  फरने  वाले  विमानों  का
 निर्माण

 244i.  श्री  सुखद  सिह  :  क्‍या  रक्षा
 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  हमारे  तकनीकी
 विशेषज्ञ  अधिक  दूरी  तक  मार  करने  धाले
 विमानों  का  निर्माण  कर  सकते  हैं,  यदि
 सरकार  देश  में  ऐसे  विमानों  का  निर्माण
 करना  चाहती  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरफार  इस
 मामले  में  कोई  निर्णय  करने  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शेर
 सिह) :  (क)  और  (ख).  जीहां।  मंशा

 यह  है  कि  जिस  कैनबरा श्रौर  हंटरों  के

 पुराने  बेड़े  को  निकट  भविष्य  में  समाप्त  किया
 जाना  है  उसके  स्थान  पर  जो  भी  घिमान
 श्रस्तिम  रूप  से  चुना  जाए  उसका  निर्माण
 देश  में  लाइसेंस  देकर  किया  जाए।
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 Chargee  levelled  against  Shri  Kanti-
 bhai  Desai

 2442.  SHRIC.R.MAHATA:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 constitute  an  enquiry  for  the  investiga- tion  of  charges  levelled  against  Shri
 Kantibhai  Desai  son  of  the  Prime  Minister
 by  the  former  Home  Minister  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS:
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 Shortage  of  Coal  and  Cement

 2443.  SHRI  A.  MURUGESAN  :
 SHRI  P.  S.  RAMALINGAM  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  the  extent  to  which  slackness
 in  supply  of  coal  has  affected  cement
 production  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  Supply of  coal  to  cement  plants  was  4°85  Bich tonnes  during  April-June,  978  as
 against  the  normal  quarterly  require-
 ments  of  15"  7  lakh  tonnes.  It  is  not
 possible  to  estimate  the  loss  of  pro- duction  in  cement  due  to  shortage  of  coal
 alone,  as  there  are  also  other  factors
 affecting  production  including  power- cuts,  shortage  of  railway  wagons, labour  disputes  etc.  On  account  of
 all  these  factors  including  shortage  of
 coal,  there  was  an  estimated  shortfall  of
 about  4°8  lakh  tonnes  in  cement  pro- duction  during  April-June,  1978.

 Involvement  of  Shri  Ishwar  Chand
 Bansal  in  Espionage  Work

 2444.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  {

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Shri
 Ishwar  Chand  Bansal,  Deputy  Secretary in  Defence  Ministry  who  was  dealing with  future  strategic  plans  was  involved
 in  espionage  work  ;

 (b)  is  it  also  a  fact  that  Shri  Bansal
 is  living  much  beyond  his  means  and  in
 Gwalior  hotel  where  he  has  been  found
 Rs.  34,000  has  also  been  found  in  his
 Possession  ;  and

 (c)  if  so,  fullest  details  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  to  (c) Shri  I.  0.  Bansal,  Deputy  Secretary  in
 the  Ministry  of  Defence,  who  had  sud-
 denly  disappeared  in  July,  79779  was
 located  in  Gwalior  on  the  rth  July,

 “i978.  A  sum  of  Rs.  19,961" 40  in  cash
 and  Rs  +1500/-  in  travellers  cheques was  found  in  his  possession  which  is
 claimed  by  him  to  be  out  of  withdrawal
 of  a  larger  sum  from  his  accounts  in  the
 bank/post  office/Thrift  Society  and
 withdrawals  from  G.P.  Fund  Account.
 Evidence  available  so  far  does  not  con-
 nect  Shri  Bansal  with  any  espionage
 activity.  Investigation  is  still  continu-
 ing.

 Central  Projects  in  Rajasthan
 2445.  SHRI  CHATURBHUJ:  Will

 the  Minister  of  PLANNING  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Central  Pro-
 jects  in  Rajasthan  and  total  outlay thereon  ;
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 (b)  whether  Government  propose  to
 put  more  Central  projects  in  Rajasthan in  future  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  A  number
 of  Central  projects  in  different  sectors  of
 development  have  been  located  in
 Rajasthan  in  successive  plan  periods.
 The  necessary  information  can  be  col-
 lected  if  the  Hon’ble  Member  would
 indicate  the  sectors  and  the  period  for
 which  the  information  is  required.

 (0)  and  (c)  The  location  of
 Central  projects  is  determined  on  the
 basis  of  economic  criteria.  The  Five
 Year  Plan  :978—83  is  still  to  be  finalised
 it  is  not  possible  at  present,  to  indicate
 allthe  specific  projects  in  different  sectors
 of  the  Central  Plan  which  may  be
 located  in  Rajasthan.  However,  a
 Statement  showing

 Proj
 ects  currently

 under  execution  in  Rajasthan  is  annexed
 Statement

 Sl.  Name  of  the  Projects
 No.  Total  Remarks

 (Rs.  crores)
 a  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.  ,  Ajmer  I0°  50

 2  Instrumentatfon  Ltd.,  Kota  4°50
 3  Heavy  Water  Plant,  Kota  54°92
 4  KhetriCopper  Project  .  न  ‘195°  96

 5  KhetriCopper  Complex  (New  projects)
 (a)  Electrolytic  refinery  7°00
 (b)  Smelter  Expansion  2°00
 (c)  Aluminium  Floride  Plan  4°00

 6  Zinc  &  Lead  Existing  Projects  :
 (a)  Balsaira  Mines  22°03
 (b)  Rajpura  Dariba  Mines  45°48
 (०)  Maton  (Rock  phosphate  Project)  6°r2
 (d)  Debari  Zinc  Smelter  29°93
 New  Projects  :

 (९)  Leach  Residne  Treatment  facilities  at  Debari  6:00
 7  Gauge  Conversion  of  Bhatinda,  Hanumangarh,  Surat  73°68  Project  already  com-

 metre  gauge  line  into  broad  gauge  (142.33  kms)  (estimat-  _  pleted.
 ed).

 Conversion  of  Delhi-Sabarmati  metre  gauge  section
 into  broad  gauge  (934  kms  )

 8  Rajasthan  Atomic  Power  Station

 108° 00  An  approved  work.
 In  1978-79,  how-
 ever,  only  a  token
 provision  was  made
 because  of  paucity of  funds.

 165°  53
 (estimat-

 ed)
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 Rate  of  Industrial  Growth

 2446.  SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN  :

 DR.  LAXMINARAYAN
 PANDEYA  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  indus-
 trial  growth  rate  during  1977-78,  dece-
 lerated  to  just  3°5  per  cent  against  tar-
 geted  growth  rate  of  5  to  6  per  cent  ;

 (b)  if  so,  what  are  the  details  and
 reasons  therefor  ;

 (c)  in  the  light  of  this  deceleration
 in  the  rate  of  industrial  growth  whether
 Government  expect  to  attain  the  target
 fixed  for  the  year  1978-79  ;  and

 (d)  if  so,  on  what  basis  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  The  rate  of
 growth  during  1977-78  was  3°5  per  cent.
 No  specific  target  was  fixed  for  the  last
 year.

 (b)  The  lower  rate  of  growth  in
 1977-78  was  the  result  of  slower  growth
 in  power,  coal  and  textile  industries
 and  decline  in  the  production  of  basic
 metals  and  transport  equipment.  The
 factors  for  the  above  vary  from  industry to  industry  (e.g.  shortage  of  power, lack  of  sufficient  capacity,  shortage  of
 some  critical  inputs  like  explosives, industrial  relations  and  insufficient
 demand,  etc.).

 (०)  and  (d).  Given  adequate  _  res-
 ponse  from  industry,  it  is  expected
 that  a  rate  of  growth  of  7-8  per  cent  in
 industry  will  be  achieved  in  1978-79.
 There  has  already  been  _  substantial
 improvement  during  April-June  978  in
 electricity  generation  and  production  of
 industries  like  aluminium,  commercial
 vehicles,  paper  and  paper  board,  che-
 micals  and  a  number  of  consumer  in-
 dustries,  including  textiles.  A  pro-
 gramme  has  been  drawn  up  for  meeting
 targets  in  respect  of  sclected  industries, for  ensuring  adequate  supplies  of  raw
 materials  and  other  inputs  and  for
 monitoring  of  industrial  production.
 Setting  up  of  Cement  Factories  in

 Rajuna  District,  Chandrapur
 2447.  SHRI  RAJE  VISHVESHVAR

 RAO  :  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  this  Govern-
 ment  has  given  licences  to  start  3  cement
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 factories  in  Rajuna  7४ ‘chai. district  ih  Maharashere

 of  Chandrapur

 (b)  whether  they  all  are  goin :  t in  public  sector  or  private  sectors
 pe

 ene?  whether  Government  will  force .management  to  give  er  cent services  and  work  to  the  pores  of  the the  Chandrapur  district  as  per  Govern- ment  decision;  and

 (d)  since  when  they  all  are  starting  the
 work  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  and
 (b).  Two  licences  were  issued  for  setting
 up  of  new  cement  plants  in  the  Rajuna Tchsil  of  Chandrapur  District  of  Maha-
 rashtra  in  the  year  973  and  1974.  As
 these  schemes  did  not  make  any  pro-
 gress,  these  licences  were  revoked  in
 1977+

 Five  new  schemes  for  the  manufacture
 of  cement  in  Rajuna  have  been  received.
 The  Government  of  Maharashtra  have
 recommended  the  approval  of  only  two
 of  these  schemes.  These  are  being
 Processed.  All  the  schemes  are  proposed to  be  set  up  in  the  private  sector.

 (c)  There  are  instructions  about  the
 employment  of  local  people  which  have
 to  be  followed  by  the  managements  con-
 cerned.

 (d)  The  enterpreneurs  will  start  the
 work  after  their  schemes  are  approved
 by  the  Government.

 बड़े  ग्रौद्योगिक्त  गहों  को  पूंजी

 2448.  श्री  भारत  सिह  चौहान  :

 श्री  सुभाष  ्ाहजा  :

 श्री  यम  दत्त  शर्मा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 (क  )  क्या  बड़  श्रौद्योगिक  गृहों  की  पूजी
 में  पिठछले  कुछ  धर्षो  में  वृद्धि  हुई  है  ;
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 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है;

 (ग)  क्या  इन  वर्षों  के  दौरान  लधु
 उद्योगों  को  पूंजी  उसी  श्रनुपात  में  नहीं  बढ़ी

 है  ;  बौर

 (ध)  यदिहां,  तो  इस  बारे  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (पोमती
 दाभा  सयती  ):  (क)  से(घ).  एकाधिकार
 प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  श्रधिनियम
 की  धारा  26  केगधीन  30-6-  78  तक

 पूंजीयित  बड़े  श्रौद्योगिक  गृहों  के  उपक्रमों  की
 परिभ्षम्पत्तिथों  के  मूल्यों  में  वर्ष  972%
 975  %  ब्रीच  हुई  वृद्धि  को  दर्शाने  वाले
 विवरण  के  अतुसार  जिसका  संकलन
 कम्पतो  क्य:  विभाग  द्वारा  किया  गया  है।
 इन  उनपक्रतों  की  परिसम्पत्तियां  वर्ष  i972
 के  5,570.37  करोड़  रुपए  से  बढ़  कर
 975H%  8,364.  49  करोड़  रुपए की  हो

 गई  थी।  इसमंत्रालथ  द्वारा  तैयार  किए  गए
 प्रनुमानों  के  अनुसार  इसी  ग्रवधि  में  लघु
 उद्योगों  द्वारा  किया  गया  अचल-निवेश
 1,055  करोड़  रुपएु  से  बढ़कर  1,673

 करोड़  रुपए  हो  गया  था  ।  एकाधिकार
 प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिप्रा  के  अंतगगंत
 जाने  वाले  उपक्रमों  के  मामले  में  50  प्रतिशत

 बृद्धि  हुई,  जब  कि  लु  उद्योगों  में  यह  वृद्धि
 58.  5  प्रतिशत  तक  रही.  है  1

 ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  छोटे  नगरों  में  दूर-
 दूर  तक  छितरे लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  को
 प्रभावी  ढंग  से  बड़ावा  देना  ही  नई  बश्रौद्योगिक
 नोति  कामुरुष  उद्देश्य  है  ।  इसनीति  के

 ब्रनुसरण  में  सरकार  चांछित  क्षेत्रों में  लघु
 उद्योगों  के घिकास  को  सुनिश्चित  फरने

 हेतु  कदम  उठा  रही  है  ।
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 (ख)  यदिहां,  तो  इस  में  प्रतिषर्ष  कितने  Traasport
 ery

 in  Backward areas  of  Country.

 2449.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH MALIK  :
 SHRI  SHYAM  SUNDER

 GUPTA:
 SHRIG.M.  BANATWALLA  :

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  A
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is
 no  well  co-ordinated  National  Transport
 Policy  for  providing  transportation  fa-
 cilities  in  backward  areas  of  the  country  ;

 (b)  whether  in  the  absence  of  a  well
 defined  National  Transport  Policy  there
 is  wasteful  competition  |  among  the
 various  means  of  transport  ;  and

 (c)  if  so,  what  steps  Government  have
 taken  for  a  more  co-ordinated  and effective  utilization  of  all  available means  of  transport  in  the  country  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  (a)  to  (c).  It  would
 not  be  correct  to  say  that  there  is  no
 National  Transport  Policy  in  the  coun-
 try  at  present.  The  report  of  the
 Committee  on  Transport  Policy  and  Co-
 ordination,  which  has  been  broadly  ac-
 cepted  by  Government,  lays  down  the
 approach  to  the  problem  of  co-ordina-
 tion  of  transport  and  the  roles  of  different
 modes  of  transport.  Thus,  the  ingre- dients  of  a  national  transport  policy  are
 already  there,  although,  there  has  been
 no  formal  enunciation  of  the  policy. The  objective  of  Government  is  to
 develop  the  various  modes  of  transport as  complementary  services  in  such  a
 manner  that  the  total  needs  of  the
 community  at  each  given  stage  are  met
 at  minimum  cost.  Co-ordination  is
 sought  to  be  achieved  by  regulations of  road  transport  under  the  Motor
 Vehicles  Act  1939,  and  the  rules  framed
 by  the  State  Governments  thereon  and
 by  control  over  investment  in  the  various
 modes  of  transport  through  Planning Commission.

 The  Planning  Commission  have  re-
 cently  set  up  a  National  Transportation
 Policy  Committee  to  formulate  a  na-
 tional  transport  policy,  in  the  context  of
 the  new  plan  priorities  and  to  serve  as
 the  basis  for  developing  a  transportation
 system  for  meeting  the  total  requirements
 of  the  country  at  minimum  social  cost.
 Further  action  will  be  taken  after  the  re-
 commendations  of  the  Committee  are
 received  and  examined.
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 माल  हौर  यात्रो  सेवायें

 2450.  श्री  राम  सेवक  हजारो  :  क्‍या

 नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 (क)  सरकारी  नौवहन  एजेंसियों  की

 तुलना  में  गैरसरकारी  नौवहन  एजेंसियों
 की  माल  और  यात्री  सेवाओं  काफायंकरण

 कैपा  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में

 नौवहन  को  बढ़ावा  देने  के  प्रश्न  पर  विचार

 कर  रही  है,  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  तन्‍्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या  है?

 नोवहन  प्लोर  परिवहन  मंत्रालय  सें

 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (क्रो  चांद  रास):

 (क)  इस  समय  निजी  नौवहन  कंपनियों

 द्वारा  कित्ती  यात्री  सेवा  की  व्यवस्था

 नहों  को  जा  रही  है,  इस.लए  तुलना  का

 प्रश्श  ही  नहों  उठता  ।  जहां  तकमाल

 सवाया  के  संबत  है,  लाइनर  सेवाओं में  भाड़ा
 दरें  सम्मेलनों  द्वारा  निश्चित  को  जाती  हैं
 प्रोर  इपलिए  वे  मिजो  झ्र  तथा  सरकारी

 जेत  को  ऊंयनियों  के  लिए  एक  समान  लागू
 होती  हैं।  अनेपो  सेवाओं  में  माडा  स्थानीय

 ब।जार  द्वारा  निश्चित  किया  जाता  है  ।

 शत  दोतों  निजी  तया  सरका री  क्षेत्र  में  प्रवसर

 एक  समान  ही  है  |

 (ब)  इस  समय  सरकःरी  क्षेत्र  में

 मारो)!  टतभार  का  हिस्सा  54%
 है ब्रौर  इप  हिस्से  को  फाफी  बढ़ाने  के

 लिए  कोई  विष  प्रत्तार  नहीं  है  ।

 (ग)  प्रश्न  हीनहों  उठता  ।
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 Sanction  of  Freedom  Fighter’s Pension  to  Ex-l.N.A.  Personnel

 (2451.  SHRI  SAMAR  GUHA  ;  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  revicw-
 ing  the  matter  concerning  freedom  fightsers’
 pension  ;

 (b)  if'so,  the  main  issues  which  are
 being  reviewed  ;

 (c)  whether  the  advisery  con  mittce
 that  was  dealing  with  the  question  of  pen- sion  of  INA  freedom  fighters  has  yet  to  be
 reconstituted  ;

 (d)  whether  many  applicaticns  fcr
 pensions  from  ex-INA  personnel  belcng-
 ing  to  civilian  category  are  awaiting  Gcx-
 ernment’s  approval  for  several  years  :

 (e)  if  so,  the  reasons  for  such  delay  ;
 and

 (f)  when  the  review  will  be  completed and  the  advisory  committee  on  INA  will  te
 reconstituted  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAI.)
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Whether  the  scheme  for  the  grant
 of  pension  to  freedom  fighters  shou  ii  be
 continued,  and  if  so,  in  what  form.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  About  3,000  cases  are  pending  final
 decision.

 (e)  The  above-mentioned  cases  per-
 taining  to  the  Civilian  category  of  ex-INA
 personnel  are  pending  because  no  official
 records  are  available  in  support  of  their
 claims  of  suffering.  Decisions  have,  there-
 fore,  to  be  taken  on  the  basis  of  circums-
 tantial  evidence  such  as  (1)  co-prisoners’ certificates  from  two  ex-INA_  personnel who  have  already  been  granted  Central
 freedom  fighters  pension.

 (2)  Information  furnished  in  the  pres- cribed  proforma  intended  to  elicit  vital
 data  relating  to  the  INA  activities  such  as
 zone  of  operations,  names  of  commanders
 under  whom  they  served,  date  of  their
 surrender  etc.  It  has  been  noticed  that  in
 a  majority  of  cases  co-prisoner  certificates
 have  either  not  been  produced  or  where
 produced,  have  been  found  to  be  defective.
 The  detailed  scrutiny  and  cross-check
 of  circumstantial  evidence  produced  ac-
 ounts  for  the  delay  in  the  disposal  of  pending
 cases.  All  efforts  are,  however,  being made  to  expedite  scrutiny  once  the  co-
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 prisoner  certificates  and  other  relevant  data
 are  furnished  by  the  applicants.

 (Cf)  Decision  is  expected  to  be  taken
 shortly.

 Losseo  suffered  by  M/s.  Jessop
 and  Co.  Ltd.

 BER  SHRI  DHIRENDRA  NATH
 BASU:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  want  to
 take  any  action  with  regard  to  Jessop  and
 G.  Utd.  waich  has  accumulated  a  loss  of
 परि.  2  crores  and  which  apprehends  further
 heavy  loss  in  1977/78  so  as  to  wipe  out  the
 entire  paid  up  share  capital  of  Rs.  ar
 crores  and  part  of  Government  loan  causing
 aixicty  to  I2,000  employees;

 (b)  whether  the  numerous  complaints made  to  the  Governmentin  the  past  few
 years  by  the  trade  unions  and  other  regard-
 inz  corruption  and  mismanagement  in  the
 company  were  not  looked  into  by  Govern-
 ment  ;  and

 (c)  whether  the  ex-Chairman  and
 Managing  Director  of  the  Company,  Shri
 R.  J.  Shahaney  who  is  answerable  for  the
 colowsa!  lo3s  and  against  whom  there  are
 serivas  alle  zations  of  corruption  hasleft  the
 conoany  in  March  978  with  the  per-
 missioa  of  the  Government  to  join  another
 company  in  the  private  sector  when  an
 enquiry  has  been  called  for  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  _IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI

 ABHA  MAITI)
 a

 (a)  Le essop  &  Ompany  earne  a  profit
 Js  Re.  i2  lakhs  in  1975-76  and  Rs.  65
 lakhs  in  976-77.  ‘The  accumulated  losses
 of  the  company,  however,  amounted  to  Rs.
 2°90  crores  upto  gist  March,!977-
 Government  has  undertaken  a  study  for
 optimising  production  and  increasing  the
 profitability  of  the  company.

 (b)  The  numerous  complaints  made
 to  the  Government  in  the  past  few  years-by
 the  trade  unions  and  others

 gee tion  and  mismanagement  in  Jessop
 &  Co.  Ltd.,  were  duly  examined  by  Go-
 vernment,  A  detailed  Memorial  submitted
 by  the  employees  of  the  company  is  at  pre-
 sent  under  consideration.

 (c)  ShriR.  J.  Shahaney,  ex-Chairman
 and  Managing  Director,  Jessop  &  Co.
 sought  retirement  from  the  company  for

 ersonal  reasons  and  was  relieved  of  his
 charge  on  the  6th  March,  |  1978.  The
 employees  union  memorial  also  contains
 some  charges  against  Shri  Shahaney,  and
 these  are  under  examination.
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 Setting  up  of  cement  plant  in  Kutch  ~
 2453.  SHRIy  F.  P.  GAEKWAD  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  ०८
 pleased  to  state  :  iu

 ९
 whether  Government  are  aware

 that  Kutch  in  Gujarat  has  the  potentials for  wiping  out  shortage  of  cement  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  basic  raw
 material  for  the  manufacture  of  cement-
 lime  stone  and  gypsum  are  in  abundance
 in  Kutch;  and

 (c)  whether  in  view  of  (b)  above,  Go-
 vernment  would  take  steps  to  tap  abundant
 mineral  wealth  of  Kutch  for  setting  up cement  plant  based  on  lignite  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE;  IN
 THE  MINISTRY  OF  _  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  and
 and(b).  Governmentdonot  have  speci-
 fic  information  about  the  proved  fime- stone  deposits  in  the  Kutch  area  of  Gujarat State.  As  per  earlier  reports  of  limestone
 deposits  by  the  Indian  Bureau  of  Mines
 in  t970,  there  was  no  indication  of
 availability  of  cement  grade  limestone  in
 this  area.  However,  subsequently,  scme
 cement  grade  limestor  e  deposits  appeir  to
 have  been  proved  by  the  State  Mining  and
 Geological  Department.

 (c)  On  the  basis  of  reported  avail-
 ability  of  cement  grade  limestone  one
 application  for  a  mini  cement  plant with  a  capacity  of  go  tonnes  per  day  at
 Bhuj  has  been  registered  with  Directorate
 General  of  Technical  Development.  Further
 applications  for  setting  up  ccment
 plants  in  the  Kutch  area  of  Gujarat  State, if  and  when  received,  will  be  considered
 on  merits,

 Constitution  of
 ८

 Western  Ghats
 ]  ite P’

 2454.  SHRI  A.  R.  BADRI  NARA-
 YAN  :  Will  the  Minister  of  PLANNING
 be  pleased  to  state[

 (a)  when  was  the  Western  Ghats  De-
 velopment  Committee  constituted  and  with
 what  object;

 (b)  the  work  so  far  achieved;  and

 9
 the  norms  under  which  the  area  is

 identified  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  ;  (a)  A  High  Level
 Committee  for  the  development  of  the
 Western  Ghats  was  set  up  in  1973.  The
 object  of  the  Committee  was  to  formulate
 a  regional  development  programme.
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 (b)  The  Committee  made  certain  re-
 commentations  for  the  development  of  the
 region.  Subsequently,  a  number  of  pro-
 grammes/schemes  have  been  formulated
 and  implemented  by  the  States  concerned.
 A  Techno-Economic  Survey  of  the  region is  at  present  heing  conducted.  Special
 Central  Assistance  of  Rs.  20  crores  was
 earmarked  during  the  Fifth  Five  Year  Plan
 to  implement  the  approved  schemes/pro-
 grammes.  Against  this  amount,  the  ex-
 penditure  incurred  during  1974-78  and
 outlay  proposed  for  1978-79  are  as  follows  :

 (Rs.  Crores)

 1974-75,  0°  84

 1975-76  I*  42
 1976-77  4°23

 1977-78  (Anticipated
 expenditure),  5°76

 1978-79  (proposed)  726

 (८)  The  area  has  been  identified  on
 the  basis  of  the  delineation  of  the  Western
 Ghats  area  by  the  Irrigation  Commission’

 Closure  of  the  j'assenger  Line
 between  Bombay  and  Ga

 2455-DR.  VASANT  KUMAR
 PANDIT  :

 SHRIMATI  MRINAL  GORE:

 Will  the  Minister  of  SHPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 '  (a)  whether  it  isa  fact  that  the  Union
 Government  have  clecided  to  close  down
 the  passenger  line  operating  between
 Bombay  and  Goa  on  the  Western  Coast;

 (b)  what  are  the  reasons  for  this
 decision.

 (c)  whether  Government  have  asked
 the  Government  of  Maharashtra  and  Go-
 vernment  of  Goa  to  subsidise  this  utility
 transport  and  if  so,  what  are  the  reactions
 and  views  of  those  Government  ;  and

 (a)  will  Government  reconsider  the
 decision  in  view  of  the  non-availability  of
 the  pussenger  line  operating  between
 Bombay  and  Goa  on  the  Western  coast  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM)  :  (a)  to  (d)  Konkan
 Coastal  Service  entrusted  to  Mogul  Line
 Limited  in  November,  3973  was  to  be
 operated  on  a  ‘No-profit-no-loss  basis.

 The  lower  deck  passenger  fare  from
 Bombay  to  Panaji,  which  was  Rs.  27°10 was  increased  to  Rs.  46°80  irom  4th
 November,  ‘1974.  As  this  escalation  re-
 sulted  in  immediate  drop  in  pasenger
 traffic,  the  fare  was  lowered  to  Rs.  35°00 with  effect  from  Ist  May  975  and  later  to
 Rs.  33°00.  The  bus  fare  on  this  route  was
 Rs.  34°80.  Despite  the  implementaticn
 of  the  package  of  measures  recommended
 by  a  Working  Group  specifically  appointed in  October,  1976,  there  wasno  apprecia- ble  improvement.

 The  Mogul  Line  has  been  incurring losses  on  this  service  which  increased  frcm
 Rs.  6  lakhs  in  1973-74  to  Rs.  60  lakhs  in
 1977-78  (estimated).  The  passenger
 traffic  had  also  declined  steadily  from
 5.64  lakhs  in  1968-69,  to  2°08  lakks  in
 1979-78.

 The  competition  offered  by  a  well-
 developed  road  transport  net  work  on  the
 Konkan  Coast,  the  passenger  preference  for
 road  transport  reficcted  in  the  decline  in
 passenger  traffic  and  the  inability  to  —  in-
 crease  the  fare  beyond  a  limit  in  vicw  of  the
 competition  offercd  by  road  trarspoit
 services  clea'ly  indicate  that  the  coastal
 passenger  service  will  have  to  be
 subsidised  on  a  perpetual  basis.  Since  an
 alternative  mode  of  transport  is  available,
 such  perpetual  subsidy  does  not  seem  to
 be  justified.

 N
 The  Governmert  of  India  have,  there-

 fore  suggested  to  the  Government  of  Maha-
 rashtra_  that  if  that  Government  are  pre-
 pared  to  bear  100%,  losses  on  this  service.
 with  the  option  to  negotiate  with  the  Gov-
 ernment  of  Goa  to  share  part  of  these  Icsses,
 Mogul  Line  can  ie  asked  to  continve
 this  service.  The  reaction  of  that  Govern-
 ment  is  awaited:

 Acquiring  of  Ships  by  the  Public
 Sectors

 2456.  SHRI  C.N.  VISVANATHAN:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  shops  together  with
 their  tonnage  and  value  acquired  by  the
 public  sector  during  each  of  the  last
 three  years  and  the  countries  from  whom
 purchased  ;

 (b)  the  comparative  prices  in  other
 countries  ;  and
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 (c)  the  number  proposed  to  be  pur-
 chased  in  current  year  and  the  prices  at
 which  proposed  to  be  purchased  ?

 (a)  975—76

 No.  of  Ships  acquired  20

 Total  D.W.T.  (In  lakh  tonnes)  It°29

 Total  contract  price  (Rs.  in  crores)  228-22,

 Countries  from  where  pur-  GDR,  Ro-
 chased,  mania,

 Yugoslavia
 U.S.S.R
 U.K
 Japan
 Spain Poland
 West  Germany Taiwan

 (b)  These  ships  were  acquired  after
 obtaining  valuation  from  international
 valuers.  These  provided  guidelines  for
 negotiating  purchases  of  ships.  The  price would  depend  not  only  on  the  size  of  a
 vessel  but  on  the  gear  provided  on  board
 as  also  any  special  requirement  to  be  met.
 Generally,  the  price  of  vessels  obtainable
 from  Far  Eastern  Yards  are  cheaper  than
 those  obtainable  from  West  and  East
 European  Yards.

 (c)  There  are  26  ships  on  order  by Public  Sector  Shipping  Companies  at
 various  Shipyards  in  India  and  abroad.
 Out  of  g  ships  scheduled  for  delivery
 during  1978-79,  at  a  total  contract  price of  about  Rs.  54°7!  crores,  two  ships
 have  already  been  delivered  and  the
 remaining  7  ships  are  scheduled  to  be
 delivered  by  35  March,  ‘1979.

 Decentralisation  in  Planning
 2457.  SHRI  A.  BALA  PAJANOR  :

 Will  the  Minister  of  PLANNING  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  evolved
 a  clear  and  foolproof  policy  regarding  de-
 centralisation  in  Planning  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ;
 and

 (c)  the  scope  and  extent  of  the  powers of  the  Panchayat  under  the  policy  and  the
 time-limit  by  which  this  will  be  fully
 implemented  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  The  Plannin;
 Commission  is  considering  the  poasib!  ie

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT
 (SHRI  CHAND  RAM)  :

 976—77  977—78

 8  8

 2°46  2°  62

 6r-go  700°94

 Yugoslavia  GDR
 U.K.  Yugoslavia Liberia  Japan Romania

 decentralisation  of  planning  decisions  in
 relation  to  the  Five  Year  Plan,  1978-83.

 (b)  The  most  important  aspect  of  de-
 centralisation  will  be  the  preparation  of
 comperehensive  plans  for  economic
 d-velopment  at  the  Block  level.  Reports of  Working  Groups  dealing  with  b locks level  planning  and  the  role  of  voluntary bodies  in  the  preparation  and  implemen-
 tation  of  such  plans  are  at  present,  being examined.

 (c)  The  question  of  revitalisation  of
 Panchayati  Raj  Bodies  and  their  effective
 involvement  in  the  process  of  plan  formu-
 lation  and  implementation  is  being  looked
 into  by  a  Committee  headed  by  Shri
 Asoka  Mehta.  The  Committee  is  likely
 to  submit  its  report  by  the  end  of  August,
 1978.  Concrete  policy  proposals  _re-
 garding  the  scope  and  extent  of  powers of  the  Panchayats  will  be  formulated
 after  the  Committee’s  recommendations
 become  available.

 छोटे  समाचार  पत्रों  को  प्रोत्साहन

 2458.  थी  यज्ञ  दल  शर्मा:  क्या
 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  गत  तीन  ब्वॉँ के  दौरान  बड़े
 सभाचार  पत्रों  की  तुलना  में  छोटे  समाचार
 पत्नों  को  श्रौर  अधिक  सुविधाएं  देने  के  लिए
 कया  संवर्वेनात्मक  कार्यवाही  की  गई  है;
 झौर
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 (ख)  इस  सम्बन्ध  में  आग।मी  वर्ष  के
 लिए  सरकार  की  क्या  योजना  है  ?

 सुचना  और  प्रतारण  मंत्रो  (श्री  लाल
 कृष्ण  प्लाडबाणो)  :  (क)  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 (@)  वर्तमान  प्रोत्साहनों  को  चालू
 बनते  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त,
 अखबारों  कागज  झ्रावंटन  सम्बन्धों  वाधिक
 नोति  तैयार  करते  समय  छोटे  समाचार-
 प्रो  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 विवरण

 पिठले  तोन  वॉ  के  दोरान  बड़े
 समाचारपत्नों  की  तुलना  में  छोटे  समाचार-
 पत्नों  का  प्रोत्साहित  करने  हेतु  उठाए  गए  कुछ
 मह्त्वपुर्ण  प्रेरक  कदम  :--

 lL  300  टन  तक  को  हकदारी  वाले  छोट
 आर  मझौले  दर्जे  के  समाचा  रपत्नों  को
 अपने  कोट  का  कितना  भी  हिस्सा
 नेपा  अ्रखबारों  कागज,  जो  श्राया-
 तित.  अबबारी  कागज  सं  सस्ता  है,
 में  लेने  को  अनुमति  है  V

 2.  कनाडा  से  हाई  सी  विक्री  पर  अ्रखबारी
 कागज  के  आयात  के  लिए  एक  बार

 में  25  पोट्रिक  टन  की  सोमा  धटा  कर
 lo  मीट्रिक  टनकर  दी  गई  है  ।

 इस  से  काफो  संख्या,  में  छोट  समाचार
 पत्र  हाई  सी  बिक्रो की  सुविधा  (का
 लाभ  उठा  सकते  हैं  |

 3.  नई  विज्ञापन  नोति  में,  विज्ञापन  दरों
 में,  छोटे  ब्रौर  मझौले  दर्जे  के  समा-
 चार  पत्रों  को  उपलक्ष  धन  (वेटेज)
 दिया  जाता  है  ।  भाषाथो  समा-

 चार-पत्नो ंको  5  प्रतिशत  का

 अतिरिकत  उपलक्ष  धन  (वेटेज)
 विया  जाता  है  |
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 4.  सरकारी  विज्ञापनों  को  जारी  करने
 में  छोटे  समाचा  रपत्नों  के  प्रति  विशेष
 उदारता  बरती  जाती  है  ;
 सरकारी  विज्ञापन  प्राप्त  करने  वाले
 समाचारपत्नों  में  छोटे  दर्जे  के  समा-
 चारपत्नों  का  बाहुल्‍य  है  ।

 5.  छोटे  समाचारपत्नों  को  यथा  मूल्य
 एक  प्रतिशत  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  से  छूट  दीगई  है  ।

 6.  छोटे  समाचा  रपत्नों  क ेलिए  समाचार
 सामग्रो  उपलब्ध  करने  की  दृष्टि  से
 हिन्दी  में  "ग्रामीण  पत्र  सेवा”  नामक
 एक  साप्ताहिक  सेवा  977  8
 आरंभ  की  गई  थी  ।

 7.  हिन्दी  और  उदुं  में  'यूनेस्कों  फीचर
 सेवा '  नामक  एक  अन्य  समाचार
 सेवा  977  4  प्रारंभ  की  गई  थी  I

 यह  सेवा  इन  शाषाझों  के  पत्रों  को
 यनेस्को  के  लेखों  के  हिन्दी  और
 उदुँ  के  मानक  रूपान्तर  उपलब्ध
 करती  है  जो  छोटे  समाचा  रत्नों
 के  लिए  बहुत  लाभदायक  है  |

 Setting  up  of  Ancillary  Industries  in
 Rural  Areas

 2459.  SHRI  P.  KANNAN  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state;

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 the  moves  of  industrialists  to  set  up
 ancillary  industries  in  rural  areas  to
 promote  rural  development  ;

 (b)  whether  Government  have  made
 an  in  depth  study  projected  moves  of  the
 industrialists  and  given  a  sense  of  direc-
 tion  so  that  the  activities  may  be  co-
 ordinated  and  may  result  in  a  meaning-
 ful  impact  ;  and

 (c)  the  quantification  of  the  efforts of  the  industrialists  made  so  far  during
 last  two  years  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (BHRI  GEORGE  FERNANDES)  :  (a) to  (c).  The  proposals  of  industrialists
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 who  vet  up  ancillary  industries  are  nor-
 mally  made  to  the  State  Directors  of
 Inaustries.  Coordination.  of  these
 efforts  are  made  by  the  District  Indus-
 tries  Centres  which  have  been  established
 in  279  Districts.  It  is,  however,  pre-
 mature  to  quantify  the  activities  of  DICs
 in  this  regard.

 Application  of  Technology  in  Field  of
 Food  Production,  Clothing  Shelter

 and  Rural  Industries

 2461.  SHRI  P.  THIAGARAJAN  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  with  all  the  talks  about
 application  of  technology  relevant  to
 urgent  needs,  a  basic  programme  of
 application  has  been  evolved  for  instant
 and  comprehensive  application  in  the
 fields  of  food  production,  clothing,
 shelter  and  rural  industries  etc.,  and

 (b)  whether  a  final  model,  easy  of
 adoption  throughout  India  has  been
 evolved  for  streamlining  the  bullock
 cart  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  Different
 Government  departments  are  actively
 engaged  in  evolving  programmes  in
 different  sectors  to  meet  the  urgent
 needs  by  application  of  relevant  techno-
 logy.  Plamang  Commission,  in  the
 guidelines  for  the  new  development
 strategy,  has  outlined  the  principle
 objectives  of  planning,  which  are  re-
 moval  of  unemployment  and.  under-
 employment  appreciable  rise  in  the
 standard  of  living  of  the  poorer  sections
 of  the  population  and  provisions  by  the
 State  to  meet  the  basic  needs  of  the
 people  in  the  lower  income

 ‘ar
 3s  like

 clean  drinking  water,  adult  literacy,
 elementary  education,  health  care,  rural
 roads,  rural  housing,  etc.  Similarly,
 top  priority  has  been  given  to  food  pro-
 duction  programmes  by  the  Department
 of  Agriculture  and  Indian  Council  of
 Agricultural  Research.  A  National  Save
 Grain  campaign  has  been  launched  by
 the  Department  of  Food,  which  is  a
 country-wide  programme  involving  ap-
 plication  of  science  and  technology  for  a
 steady  increase  in  the  production  fo
 food-grains  in  the  country.  440  Selected
 centres  for  implementation  of  the  pro-

 foam
 and  100°  farmer  training  centres

 ave  been  established  all  over  the  coun-
 try.
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 In  order  to  meet  the  clothing  needs of  the  masses,  under  the  new  industrial
 policy,  emphasis  has  been  given  to  the
 development  of  handloom  sector  which
 provides  employment  to  a  bulk  of people and  would  increase  the  earnings  of  ihe weavers.  A  number  of  intensive  develop- ment  projects,  which  cover  about  10,000
 handlooms  and  export  oriented  produc- tion  projects  covering  about  ‘1,000
 handlooms,  have  been  developed.  Full
 employment  in  this  sector  is  expected
 to  increase  from  57  lakhs  in  1977-78  to
 99  lakhs  in  1982-83.

 The  Department  of  Industrial  Develop-
 ment  has  established  an  Appropriate
 Technology  Unit  to  clarify  thoughts  on
 the  relevance  of  appropriate  technology.
 to  rural  development  with  special  re-
 ference  to  the  small  scale  industries
 sector  The  establishment  of  District
 Industries.  Centre  (DIC)  would
 provide  facilities  to  entrepreneurs  for
 setting  up  of  small  and  village  industries.
 The  DIC  would  survey  the  existing  tra-
 ditional  and  new  industries,  raw-materials
 and  human  resources,  would  arrange
 training  courses  and  organise  marketing facilities  for  the  village  entrepreneurs.

 A  large  number  of  DICs  would  _  be  estab-
 lished  throughout  the  country  during  the
 current  plan.

 The  National  Building  Organisation
 has  been  operating  an  experimental
 housing  scheme  and  the  Housing  and
 Urban  Development  Corporation
 (HUDCO)  is  propagating  the  research
 conducted  by  Central  Building  Research
 Institute,  Roorkee  for  encouraging  the
 reduction  in  cost  of  dwelling  units.  The
 new  building  materials  and  techni

 anes are  being  propagated  through  the  Re-
 search  and  Advisory  Committee,  consti-
 tuted  by  HUDCO.  Similarly,  other
 scientific  departments  like  CSIR,  DST
 etc.  have  also  sponsored  projects  which
 are  relevant  to  the  basic  need  programme
 for  the  rural  population.

 (b)  No,  Sir.  The  final  model,  easy of  adoption  throughout  India,  has  not  80
 far  been  evolved  for  streamlinging  the
 bullock-cart.  However,  several  proto-
 types  designed  to  suit  varying  road  condi-
 tions  animal  size,  load  levels  etc.,  have
 been  evolved  by  Indian  Institute  of
 Management,  Bangalore  and  some  pri- vate  manufacturers.  These  are

 ba
 to  be

 tested  under  field  conditions.  The  cost
 of  these  designs  ee

 3  from  Rs.  3200  to 2800  and  both  wi  and  steel  are  used.
 Improved  harvesting  and  yoking  systems
 have  been

 developed
 and  the  tradi-

 tional  wheel  has  preserved.  The
 work  is  under  progress.
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 Licences  to  Large  Industrial
 Houses

 2462.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state  what  is  the  number  of  licences
 issued  to  each  large  industrial  house
 during  I975  to  1978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  The  num-
 ber  of  licences  issued  under  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,  1g51
 during  975  to  7979  (upto  June)  to
 undertakings  _  registered  under  the
 M.R.T.P.  Act  are  indicated  below:—

 pear  Number
 of  LL.

 3975  95
 976  87

 1977 +  77
 978  (upto  June)  at

 Data  about  industrial  licences  is  main-
 tained  by  the  Secretariat  for  Industrial
 Approvals  on  the  bassis  iof  list  ef  M.R.T.P.
 urdertakings  furnished  by  the  Department
 of  Co  npany  Affairs.  Industrial  house-wise
 data  is  not  mtintained  centrally  in  the
 Department  of  Industrial  Development.

 Census  of  Ex-Service  men

 2463.  SHRI  K.  B.  CHETTRI:  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  br  pleased lo  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  census
 of  ex-servicemen  and  their  dependence
 have  not  been  taken  for  a  long  time;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  by  when  Government  propose  to
 take  their  census?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  to  (c). In  January  19755  it  was  decided  tocollect
 information  regarding  ex-servicemen,
 through  StateGovernments.  The  States
 of  Haryana,  Assam,  West  Bengal,  Hima-
 chal  Pradesh  and  Gujarat  have  already
 completed  the  census  of  ex-servicemen.
 The  census  of  ex-servicemen  in  other
 States  is  in  progress.
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 Reaction  of  Lawyers  Association  to
 making  Preventive  Detention  a  part of  Central  Procedure

 2464.  SHRI  RAJKESHAR  SINGH:
 will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  United  Lawyers  Association
 in  a  resolution  passed  at  its  meeting
 recently  has  expressed  grave  cencein
 over  the  introduction  ofa  Billin  Parliament
 by  the  Central  Government  to  make
 preventive  detention  an  integia)  part  cf
 criminal  procedure;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  After  considering  the  misgivings
 expressed  both  inside  and  outside  the
 Parliament,  Government  decided  to  with-
 draw  ‘The  Code  of  Criminal  Procedure
 (Amendment)  Bill,  497  75  An  Announcc-
 ment  in  this  regard  was  made  in  the
 House  on  23rd  March.  978.

 Age  Limit  for  Government
 Services

 2465.  SHRI  PURNA  NARAYAN
 SINHA  :  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  $.Q.No.  599  on  574-1978  regard-
 ing  the  agelimit  for  Government  Servi-
 ces  and  State  ६

 (a)  whether  Central  =  Government
 proposes  to  issue  such  instructions  as
 are  necessary  to  ensure  that  no  candidate
 below  ३8  years  may  be  recruited  for  any
 post  under  the  State  Government  and  State
 Managed  Public  Sector  undertakings  and
 upper  age  limit  for  such  recruitment  be
 fixed  at  30  years  with  relaxation  of  5  years in  case  of  SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Phy-
 sically  handicapped/specialistsin  Technical/ Scientific  subjects  ;  and

 (b)  if  so,  when  and  if  not,  why  not  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  _  AFFAIRS
 (SHRI  S.D.  PATIL)  :  (a)  and  (b).  No,
 Sir.  The  matter  falls  exclusively  within
 the  purview  of  the  State  Gevernment.



 {2T

 पुलजार  बाग  में  गंगा  पुल

 24  66.  श्री  हुकम  देवनारायण  यादव:
 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  बिहार  में  गुलजार
 बाग  निर्माणाधीन  गंगा  पुल  का  कार्य  घत-
 राशि  के  अभाव  के  कारण  रुका  पड़ा  है

 शरीर  बिहार  सरकार  द्वारा  अपनी  शोचनीय
 स्थिति  बता  देने  के  बावजूद  केन्द्र  सरकार
 इस  के  निर्माण  को  अपने  भ्रधीन  क्‍यों  नहीं
 लेती  ग्रौरयदि  केन्द्र  सरकार  का  इसे  अपने
 ग्रधीन  लेने  का  है  तो  कब  तक  ?

 नोवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  धी  चांद  राम)  :
 प्रश्न  गत  पुल  एक  राज्य  'पींयोजन  है  ब्रौर
 राज्य  सरकार  ने  काम  के  रोकने  की  कोई
 सूचना  नहीं  दी  है  ।  वे  केवल  पटना-

 हाजीपुर--मुजफरपुर  सोनावर्सा  सड़क
 (पटना  में  गंगा  के  ऊपर  पुल  सहित  )  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  पद्धति  में  शामिल  करने  का  प्रनु-
 रोध  कर  रहे  है।  परन्तु  संसाधनों  पर  दबाव
 तथा  अन्य  प्राथमिकताप्रों  के  कारण  मौजूदा
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  कोई  नई  सड़क
 शामिल  करता  सम्भव  नहीं  ।

 Reservations  forS.C.  &  S.T.  in
 Government  Services.

 2467.  SHRI  R.  L.  KUREEL:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  Ministries,  Depart- ments  of  the  Government  of  India,  Public
 Under  takings,  Subordinate  Offices  who
 have  failed  tosubmit  the  requisite  informa-
 tioa  regarding  reservations  for  schedukd
 castes  and  scheduled  tribes  in  Government
 serviccs  to  the  Commissioner  for  Schedul«  0
 castes  and  Scheduled  Tribes  appointed  by
 the  Government  of  India  during  the  last
 five  years  ;

 (७)  the  reasons  for  not  furnishing  the
 information  to  the  Commissioner's  Office
 and

 (c)  what  action  the  Commissioner,  for
 SC  and  ST  has  taken  against  the  Depart- ments  concerned  found  guilty  for  not  sup-
 plying  the  information  periairirg  6  $C
 and  ST  employees?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME_  AFFAIRS

 wed
 DHANIK  LAL  MANDAL)

 a)  According  to  the  information  fur-
 nished  by  the  Commissioner  for  S.C.  and
 S.T.  during  the  last  five  years  majority  of
 organisations  supplied  statistical  informa-
 tion  with  considerable  delay.  They  have
 especially  noted  the  cases  of  bureau  of
 Public  Enterprises,  Department  of
 Personnel  and  Ministry  of  Railways  for
 Persistent  default.

 (b)  No  reasons  have  been  given  for  the
 delays.

 (c)  The  Commissioner  for  S.C.  and  §.T.
 has  highlighted  this  mattcr  in  his  Annval
 Reports.

 Taking  Over  Electricity  Projects.

 2468.  SHRI  DRONAM  RAJU
 SATYANARAYANA

 SHRI  B.P.  KADAM  :
 SHRI  6.5.  REDDI  :

 Will  the  Minister  of  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  take
 over  bigelectricity  projectsin  the  country: and

 (b)  if  so,  the  details  therent;

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)

 and  (b).  Electriciity  is  g  concurrent  sutiert
 unter  the  Constit  steer.  The  organisa- tional  structure  of  the  electricity  industry  is
 governed  by  the  Electricity  (Supply)
 Act,  1948.  Under  the  Act,  State  E  pe
 city  Boards  have  been  constituted  for  the
 generation,  distribution  and  supply  of
 electricity  in  the  most  cfficient  and  economi-
 cal  manner.  The  private  electric  supply
 Companies  continue  to  functicn  in  cordi-
 nation  with  the  State  Electricity  Boards,
 but  their  role  is  only  marginal  and  several
 States  have  taken  over  the  assets  of  the  pri- vate  licences.  ‘he  Indian  Electricity  Act.
 Igio,  Prescribes  the  procedure  for  acquisi-
 tion  of  assets  of  the  private  licences  by  the
 State  Governments.  Under  the  Industrial
 Policy  Resolution,  1956,  the  generation and  supply  of  Electricity  is  the  exclusive
 responsibility  of  the  State.  However,  the
 policy  provides  for  the  expansion  of  the
 existing  privately  owned  units  of  the  possi-
 bility  of  the  State  securing  the  cooperation of  private  enterprise  in  the  establishment
 ofnew  units  when  the  national  interest  so
 require.
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 New  Big  &  Small  Industries

 2469.  SHRIMATI  V.  JEYALAKSHMI:
 SHRI  8.  P.  KADAM  :  Will

 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state  the  corresponding  number  of  newly started  industries  both  big  and  small  in
 the  country  during  1976-77,  and  977-78,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI)  :  The  number
 of  large  and  medium  scale  industrial  units
 newly  started  in  the  country  during  976-77
 and  1977-78,  is  as  follows  :—

 Year  Nos.

 1976-77  274
 1977-78  a4

 Information  about  the  number  of  small
 scale  industrial  units  newly  started  during
 the  calendar  years  976  and  977  is  as  un-
 der  :—

 Year  Nos.

 .976  20,834
 1977  25,820

 Similar  information  for  the  financial
 years  1976-7  and  1977-78  is  not  readily available.

 कोटा  तापीय  बिजलोघर  (राजस्थान)  में
 अतिरिकत  यूनिटों  की  स्थापना

 2470.  श्री  नाथू  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  काटा
 तापीय  बिजलीघर  में  दो  श्रतिरिवत  यूनिट
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  हैं  ;

 (ख)  क्या  दो  यूनिटों  की  स्थापना  के
 लिए  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी  है  शर
 इन  यूनिटों  की  स्थायना  पर  कितना  व्यय
 आयेगा;  ग्रौर

 (ग)  क्या  राज्य  के  पश्चिमी  भाग  में
 बिजनी  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  का  विचार  वहां  तापीय
 बिजली  घर  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता
 देने  का  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्री  (  श्री  dito.  रामचनान  )  :

 (कफ)  जी,  हां  4

 (@)  प्रस्ताव  को  केन्द्रीय.  बिद्युत्‌
 प्राधकरण  में  जांच  की  जा  रही  हैं  1
 प्रस्ताव  की  शप्नुमान्ति  लागत  3°88
 लाख  रुपए  है  |

 (ग)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  को
 प्राप्त  नहीं  हमा  है  1

 बस्तर  जिले  शोर  चम्बल  संभाग  के  मुरैना
 में  सोसेंट  के  संयंत्रों  को  स्थापना

 2471.  श्री  छबिराम  झरगंस  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 (क)  सीमेंट.  कारपोरेशन  श्राफ
 इंडिया,  बस्तर  जिले  मे  सीमेंट  का  संयत्र
 कब  स्थापित  करेगा  और  इसमें  उत्पादन
 कब  से  आरम्भ  होगा;  द्रौर

 (ख)  कया  चंबल  संभाग  के  मुरंना
 में  भी,  जहां  कच्चे  माल  का  श्रपार  भंडार
 है,  ऐसा  संपत्र  स्थापित  किया  जागा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (कुमारो
 शाना  मयती)  :  (क)  भारतोय  सीमेंट
 निगम  ने  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  जगदल-

 पुर  में  सीमेंट  कोटि  के  चूने  की  उपलब्धता
 की  खोज  की  थी  ।  निगम  ने  इस
 क्षेत्र  के  लिये  एक  खनन  पढ़्ठा  भी  प्राप्त
 कर  लिया  था  ।  किन्तु,  निकट  भविष्य
 में  माल  की  ढुलाई  के  लिये  रेलवे  के

 कोटाव।लसा-किराग्डुल  श्नूभ  के:  खंले
 जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।  इसको
 ध्यान  में  रखते  हुए  बस्तर  जिले  में  सीमेंट
 संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिये  सीमेंट
 निगम  के  पास  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ॥
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 (@)  चम्बल  डिवीजन  में  मुरना  में
 सोमेंट  संपत्र  की  स्थापना  फरने  के  लिये
 भारतीय  सीमेंट  निगम  के  पास  फिलहाल
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  :

 कों  के  निर्माण  के  लिए  सोमेंट  को  कमी

 2472,  श्री  राम  किशन  :  क्‍या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  इस  समय  देग  में  सीमेंट  को
 कितनी  कमी  है  ;

 (ब)  क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  की  कमी
 के  कारण  इप  की  बड़े  उमाने  १२  चोर  बाजारी
 होतो है  ;

 (०)  यादि  हां,  तो  इस  स्थिति  का

 मकावला  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कायत्राही  करने  का  विचार  है  ;

 (घ)  क्या  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामोण
 क्षेत्रों  में  मीमेंट  की  कम्ती  के  कारण  सिंचाई
 के  लिए  किसानों  द्वारा  बनाये  जा  रहे  ब्हुत  से

 कुंग  ब्र  पड़े  हैं;  और

 (ड)  यदिहा,  तो  ग्या  विशेष  अ्रभि-
 यान  आरम्भ  करके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्ंग्रों
 के  निर्माग  के  लि३  सरकार  का  कुठ  विशेष
 प्रबंध  करन ेका  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्राल्प  में  राज्य  मंत्री  (कुमारी
 श्राभा  मयती  ):  (क)  से(ड).  देश  में
 सीमेंट  की  मांग  व  इसकी  उपलब्धता  के
 बीच  श्रनुमानत:  20  से  30  लाख  मी०  टन
 सीमेंट  का  अंतर  है  ।  कूल  मिलाकर  सीमेंट  की
 ग्रपर्याप्त  उपलब्धता  की  वजह  से  कुछ
 ग्रतामाजिक  तत्वों  द्वारा  सीमेंट  की  चोर
 बाजारी  की  जानेके  समाचार  मिले  हैं।
 सीमेंट  निर्माताओं  से  श्रनुरोध  किया  गया  है
 कि  वें  अपने  स्टाकिस्टो  /  डीलरों  पर  ध्रौर
 अधिक  निगरानी  रखें  ।  राज्य  सरकारों

 से  भी  अनुरोंध  किया  गया  है  कि  वे  जिला
 प्राधिकारियों  से  प्रथराधियों  के  विरुद्ध
 श्रधिक  कड़ी  कारंवाई  श्रू  करें  और  श्रप-
 राधियों  को  पकड़ने के  लिये  सत्ता  बरतें।
 ग्रावण्यक  वस्तु  अधिनियम,  955  4}  अनुसार
 सीमेंट  को  एक  श्रावश्यक  वस्तु  ब्रोषित
 किया  गया  है  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 सीमेंट  को  मूल्यों  से  श्रधिक  मूल्य  पर
 सीमेंट  बेचने  का  प्रयास  करने  वालों  के
 विरुद्ध  कारंवाई  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को
 पयोप्त  श्रधिकार  दिए  गए हैं ।  संभव  है
 कि  सीमेंट  की  वजह  से  कुछ  राज्यों  में
 सिचाई  कार्यों  क्रे  लिए  बनाए  जाने  वाले

 कब्रों  पर  प्रतिल  असर  पड़ा  हो  ।
 उपलब्ध  सीमेंट  की  मात्रा  को  थिभिष्न
 राज्यों  में बांट दिया  जाता  है  तथा
 इस  के  बाद  राज्य  इस  सीमेंट  को
 विभिन्न  धर्गों  के  उपभोवत्ताञ्रों  में  वितरित
 कर  देते  हैं।  यह  राज्य  सरकारों  का
 काम  हैं  कि  वे  श्रपने  द्वारा  निश्चित  की
 गई  प्राथमिकता  के  भ्रनुसार  सीमेंट  का
 वितरण  करें  '

 सोमेंट  का  उत्पादन  ध्रौर  ्ायात  प्रोर  विभिन्न
 राज्यों  शौर  उत्तर  प्रदेश  को  इसका

 वितरण

 2473.  श्री  गंगा  भक्त  सिह  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  वर्ष  976—77  की  तुलना
 में  वर्य  i977-78  4  सीमेंट  के  उत्पादन
 में  वृद्धि  हुई  है  और  क्या  इस  से  सीमेंट
 की  मांग  पूरी  हो  जायेगी  ;

 (ख)  यदि  नहीं.  तो  क्‍या  रूश्कार
 सीमेंट  श्रायात  किये  जाने  के  किसी  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही  है  ;  ब्रौंर

 (ग)  सरकार  श्रायातित  सीमेंट -  के
 विभिन्न  राज्यों  में  वितरण  के  बारे  में  क्या
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 कसोटोी  प्रपनायेगी  श्रौर  क्या  उत्तर  प्रदेश  की
 जो  जनसंख्या  के  श्राधार  पर  सबसे  बड़ा
 राज्य  है,  सीमेंट  अ्रधिक  मात्रा  में  दिया
 ज/येगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (कुमारी
 are  मयतो)  :  (क)  1977-78  में
 192. 8 लाख  मो०  टन  सामेंट  का  उत्पा-

 दन  हु्रा,  जब  कि  इसकी  तुलना  में  वर्ष
 1976-774 में  188.  4  लाख मी  ०  टन  सीमेन्ट

 का  उत्पादन  हुआ  था  ।  यद्यपि  पिछले
 वब  की  श्रपेक्षा  इस  वर्ष  के  उत्पादन  में
 करीब  5  लाख  मी०  टन  की  वृद्धि  हुई  है
 फिर  भी,  निर्वात  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण
 तथा  सोमेन्ट  की  तात्कालिक  आ्रावश्य-
 कताय्ों  को  पूरा  करने  के  लिए  सीमेंट
 रायात  किये  जाने  के  कारण  घरेलू
 खपत  के  लिये  सोमेंट  की  उपलब्धता  में
 करोब  10 लाख  मो०  टन  की  वृद्धि  हुई
 है  ?  श्रधिक  उत्पादन  श्रौर  उपलब्धता  के

 बावजूद  कृषिक्षेत्र,  निर्माण  कार्यों,  भवन-
 निर्माण,  सिंचाई  और  विद्युत  क्षेत्र  भ्रादि
 में  निर्माण-कार्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के
 कारण  सीमेन्ट  की  उपलब्धता  में  कमी  पैदा
 हो  गई  है  ।

 (ख)  जनवरी  से  जून,  978  की
 ग्रवधि  में  7.28  लाख  मी०  टन  सीमेंट
 का  श्र यात  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।
 इस  के  अलावा  करीब  0  लाख  मी०  टन
 की  और  मात्रा  का  आयात  करने  के  लिये
 समझौता  किया  गया  है  तथा  इसके  ग्रति-
 रिक्त  श्लौर  श्रायात  करने  के  लिये  बातचीत
 चल  रही  है  1

 (ग)  आयातित  सोमेंट  का  वितरण
 भी  देशो  सीमेंट  की  भांति  केन्द्रीय  सरकार  के
 विभिन्न  विभागों  और  राज्य  सरकारों
 को  समग्र  श्राबंटन  कर  के  किया  जाता  है।
 प्रायातित  प्तीमेंट  के  लिये  भ्राबंटन  हेतु  राज्यवार
 कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ॥
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 प्राबंटन  प्रत्येक  तिमाही  के  प्रारंभ  में
 डस  तिमाही  को  प्रनुमानित  उपलब्धता,
 विभिन्न  राज्यों  से  प्राप्त  मांगों  श्रौर  उनकी
 पिछली  खपत  के  अवार  प  किया
 जाता  है  ।

 Expenditure  on  Tours  performed
 by  Minieters

 2474.  SHRI  F.  H.  MOHSIN:  Will
 the  Minister  of  HOME  AFFIARS  be
 pleased  to  state  what  is  the  expenditure incurred  by  Government  on  account  of
 T.A.  and  D.A.  claims  by  the  present Council  of  Pfinisters  (each  of  them
 separately)  till  March  1978,  for  their
 tours  inside  and  outside  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  A
 statement,  giving  the  requisite  information
 is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  [  Placed
 in  library.  See  No.  LT  2548/78).

 Reservation  for  Minority
 Community  in  Services

 347%
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 make  any  reservations  in  the  civil  and
 army  services  for  minority  community  in
 thenearfutureonthepattern  of  Scheduled
 Castes/Scheduled  Tribe  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefore  >

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  existing  provisions  in  the
 Constitution  provide  sufficient  safeguards in  this  respect.  According  to  Article
 i6(:)  of  the  Constitution,  there  shall
 be  equality  of  opportunity  for  all  citizens
 in  matters  relating  to  employment  or
 appointment  to  any  office  under  the  State.
 Under  Article  16(2),  of  the  Constitutin,
 No  citizen  shall  on  grounds  only  of  religion,
 race,  caste,  sex,  decent,  place  of  birth,  be
 discriminated  against  in  respect  of  any
 employment  or  office  under  the  State.
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 News  Item  ‘Pay  offs  to  bam  Coca-
 Cola’

 2476.  SHRIMATI  MOHSINA_  KID-
 WAI  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  News-Item  @

 rae ed  at  page  A  of  the  Blitz  dated  fe | pe
 978  un  +  caption  ‘‘Pay  offs  to  ban  Coca
 Cola”;

 (b)  whether  ban  on  Coca  Cola  was  im-
 posed  under  high  political  or/and  busi-
 Ness  Magnets’  pressures  ;

 (c)  whether  Government  propose  to
 hold  an  enquiry  into  the  matter,  if  so,
 when;  if  not  the  reasons  therefor;

 (d)  whether  the  reason  quoted  to  ban
 Coca  Cola  was  its  being  multinational;

 (e)  if,  the  reply  to  (D)  above  is  in
 affirmative;  the  number  of  other  multi-
 national  companics  operating  in  India;
 and  whether  the  Government  propose  to
 put  a  ban  on  these  companies  also;  and

 (f)  if  the  reply  to  latter  part  of  (८) above  is  in  affirmative,  the  time  by  which
 such  ban  would  be  imposed  and  if,  the
 reply  is  in  negative;  the  reascns  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 es

 ABHA  MAITI):  (a)  Yes, ir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.”

 (d)  No,  Sir.

 (९)  and  (f).  Such  companies  are  per- mitted  to  continue  their  operations  in
 India  subject  to  their  compliance  with
 the  directive  issued  under  Section  29 of  the  Foreign  Exchange  Regulation  Act,
 1973  by  the  Reserve  Bank  of  India.

 नौकहन  कम्पनियों  में  संकट

 24  vi  श्री  हरगोविन्द  वर्मा  :  क्‍या
 नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  “ह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  नोवहन  बोर्ड  ने  नौवहन
 कंयनियों  के  सामने  आये  संकट  से  उन्हें
 बचाते  के  लिये  सरकार  से  शोघ्न  कार्यवाही
 कारन  का  अनुरोध  किया  है  ;  शौर
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 (a)  यदि  हां,  तो  सरकार  ने  इस
 बारे  में  श्र्ब  तक  क्या  कार्यवाही
 की  है?

 नोवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  में

 प्रभारी  राज्य  मंत्रो  (भरी  चांद  राम):

 (क)  जी  हां।

 (ख)  भारतीय  राष्ट्रय  नौवहन  पोत
 >वामियों  के  संघ  से  भ्र.प्त  सुझ,व  के  साथ
 राय  राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड  की  स्फारिशें,
 विचाशाधीन  हैं।

 Salal  Hydro-Electric  Project

 2478.  DR.  KARAN  SINGH:  Will  the
 Minister  of  ENERGY  ke  pleased  to
 state:

 (a)  when  the  Salal  Hydro-Electric  Pro-
 ject  is  likely  to  be  completed;  and

 (b)  the  total  outlay  of  this  Project?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a) The  execution  of  the  Salal  as

 =
 has

 recently  been  entrusted  to  the  National
 Hydro-electric  Power  Corporaticn  on  an
 agency  basis  by  the  Government  of
 India.  As  per  the  present  assessment
 ofthe:  Corporation,  the  Project  is  expected to  be  put  into  operation  by  1985-86.

 (b)  The  total  outlay  on  the  Project
 is  presently  estimated  at  Rs.  229.33  crores
 (gross)  or  Rs.  222.35  crores  (net)  after
 allowing  credit  for  receipt  and  recoveries.

 Exploitation  of  Coal

 2479.  SHRI  RAMANAND  TIWARI:
 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased to  state:

 (a)  the  quantity  of  coal  exploited  during the  last  three  years,  year-wise;  and

 (b)  the  steps  taken  or  proposed  to  be
 taken  to  make  the  coal  easily  available
 fer  domestic  consumption  especially  for
 covking  purposcs  ?
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 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a)
 The  quantity  of  coal  preduccd  during the  last  three  years  is  given  below:

 Year  Produ-
 ction  (in million
 tonnes)

 1975-76.  9968

 1976-77.  l0I°02

 1977-78,  (Provisional)  30I°00

 (b)  Efforts  are  being  made  to  produce
 more  soft  coke  for  domestic  consumption.
 Steps  have  also  been  taken  for  manu-
 facture  of  pellets  and  briquettes  from  low
 grade  coal]  as  well  as  domestic  coke  from
 LTC  Plant.  Regular  coordination  is
 being  maintained  with  Railways  for  im-
 proving  the  availability  of  coal  for  do-
 mestic  consumption,

 भूतपूर्व  मंत्रियों  द्वारा  सैनिक  विमानों  के
 प्रयोग  के  कारण  बकाया  राशि  का  वसूल

 किया  जाना

 2480,  श्री  मृत्युंजय  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या
 रक्षा  मंत्री  भूतपूर्व  मंत्रिय्रों  द्वारा  चुनाव  पार्टी
 के  काम  के  लि;  हेली+ाटरों,  विमानों
 श्रादि  के  प्रयोग  के  वारे  में  0  मई,,  978
 के  ्रतार।कित  प्रश्न  सद्या  999]  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  $पा  करेंगे
 फि

 (फ)  भूतपूर्व  राज्य  मंत्री  श्री  विद्या
 चरण  शुक्ल  श्रीर  शनी  वी०  एन०  गाडगिल
 से  बकाया  राशि  'चसुल  करने  के  लिये  क्या
 फार्यच।ही  की  जा  रही  है  ;

 (ख)  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री,  श्रीमती
 इंन्दिरा  गांधी  S:',77,7.2
 area  घसूल  करने  के  लि4  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  और  इसबारे  में  श्रीमती  इंदिरा
 गांधी  ने  क्या  उत्तर  दिया  है  ;  श्रौर

 (ग)  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  लगभग
 1,73,636  किलोमीटर  की  840  उड़ानों  पर

 ईंधन,  तेल,  हथाई  पटिटयों  के  भाड़े  तथा
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 चालकों  के  वेतन  पर  सरफार  को  प्रलग
 श्रलग  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  करनी
 पड़ी  ?

 रक्षा  मंत्रो  (थी  जगजोबन  राम)  :

 (कफ)  श्री  घिद्या  चरण  शुबल  तथा  श्री  बी०
 एन०  गाडगिल,  भूतपूर्व  राज्य  मंत्री,  से

 पूरी  बकाया  राशि  प्राप्त  करली  गयी  है
 शौर  उन  की  तरफ  ब  कछ  बकाया  नहीं
 है  ।

 (@)  श्रीमर्ती  इन्दिशा  गांधी  द्वारा
 भारतीय  ायु  सना  का  उपयोग  किए  जाने  के
 संत्ंघ्र  में  छिलों  को  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  ने
 दोनों  कांग्रेस  पाटियो  को  भेजा  था,
 परन्तु,  अभी  तक  उन  में  से  किसी  ने  भी

 स्वीका  रात्मक  उत्तर  नहीं  दिया  है।
 यह  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कानूनी
 कारंवाई  करने  के  प्रश्न  पर  घिचार  किया
 जा  रहा  है  1

 (ग)  भारतीय  वायु  सेना  के  विमान
 छा  उपयबाग  किए  जाने  का  भाडा  समय-
 समय  पर  भारत  सबका?  द्वारा  निर्धारित
 किया  जाता  है  ब्र  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  से  केवल  निथमातुमार  भाड़ा  लिया
 गया  था।  ईबन,  तेल  अादि  पर  श्रल।ग-
 झलग  कितना  खचं  हुआ  इसका  हिस व
 नहीं  लगाया  गया  है  ।

 विजय  स्कूटर  को  बिक्री

 248i.  चौधरी  बलबोर  सिंहः  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  घिजय  स्कूटर,  जिसका
 निर्माण  सरकारी  क्षेत्र  में  होता  हैं,
 बजाज  स्कूटर  से,  जिसका  निर्माण  गैर  सरकारी
 क्षेत्र  में  होता  है,  प्रतिरपर्धा  करने  में  भ्रसमर्थ
 है  श्रौर  इस  की  बिक्री  भी  बजाज  स्कूटर
 से  फम  है;  श्रौर
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 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  घिजय  स्कूटर
 में  कोई  सुघार  किया  जा  रहा  है  जिससे
 इसकी  बिक्री  बजाज  स्कूटर  से  भ्रधिक  हो
 सके  और  इसबारे  में  भ्रब  तक  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  (क्रोमतो
 आसा  मयती)  :  (कफ)  श्रौर  (ख).
 मै०  बजाज  झाटो  लिमिटेड  वर्ष  959
 से  स्कूटर  बना  रहे  हैं।  इस  क्षेत्र  में  20
 चर्ष  का  प्रनुभव  होने  से  वे  ऐसी  क्वालिटी
 के  स्कूटर  बनाने  में  समर्थ  रहे  हैं  जो  बाजार
 में  काफी  पसंद  किए  जाते  हैं  ।

 मै०  स्कूटर  (इंडिया)  लिमिटेड  ने
 अपन,  975  से  व्यावसायिक  उत्पादन
 अारम्भ  किया  ।  प्रारम्भिक  वर्षों  में  कुछ
 तकनीकी  संस्थारं  सामने  शाई  थीं
 जिसे  उन्‍होंने  हाल  ही  में  दूर  कर  दिया  है  ।
 उनका  'विजब  सुपर'  नया  माडल  इंजन
 की  बेहतरीन  कार्यक्षमता  तथा  सुधरी
 हुई  विद्युत्‌  प्रगाली  के  कारण  बाजार  में
 काफी  पसन्द  किवा  जा  रहा  है  ।

 Tilegal  Coal  Mining  in  Dhanbad

 2482.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  in  certain  raids  conducted
 by  Supply  officials  recently  on  some  private
 premises  ncar  Dhanbad,  huge  stocks  of
 illegally  mined  coal  was  unearthed;

 (b)  if  so,  details  thereof  and  the  value
 an  quantity  of  the  coal  seized  in  the
 raids;

 (c)  action  taken  against  the  culprits; and

 (d)  the  steps  taken  to  curb  such  illegal
 mining  activities  in  future?

 THE  MINISTER  07  ENERGY
 (SHRI_P.  RMAMACHANDRAN):  (a) to  (d).  The  information  is  being  collected,
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 Diversion  of  Ship  due  to  Congestion ia  Bombay  Port

 2483.  SHRI  M.  KALYANASUN-
 DRAM:  Will  the  Minister  of  SHIPPL  1३
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 divert  ships  carrying  cargo  from  Bombay to  other  myjor  ports  because  of  congestion at  Bombay  port;  and

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that
 other  ports  lack  adequate  facilities  to  handle
 modern  cargo  vessels?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM):  (a)  and  (b).  Ships
 carrying  cargo  are  already  being  diverted
 from  Bombay  to  other  ports  to  the  ०८९८
 possible.  Diversion  of  vesscls  from  one
 Port  to  another  depends  upon  several
 factors  such  as  type  of  cargo  (break  or
 bulk),  size  of  the  ship,  facilities  available
 at  the  port  such  as  draught,  equipment for  handling  cargo  and  its  inland  ck  learance,
 etc.  Of  late,  vessels  carrying  fertilizers,
 cement,  edible  oil  and  general  cargo have  been  diverted  from  Bombay  to
 other  major  ports  taking  into  account
 the  above  factors.

 Hydro-Electric  Power  Generation
 Schemes  in  N.E.  Region

 2484.  SHRI  KIRIT  BIKRAM  DEB
 BURMAN:  Will  the  Miniter  of  ENERGY
 be  plezsed  to  state:

 (a)  whether  the  North  Eastern  region
 possesses  a  vast  untapped  potential  for
 hyd-o-electric  power  generation;  and

 (b)  what  special  schemzs  have  been
 chalked  out  for  tapping  these  resourses
 under  the  Sixth  Five  Year  Plan  and  at
 what  stage  they  stand  at  present?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 ae

 P.  RAMACHANDRAN):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  following  hydro-electric  schemes
 for  benefits  in  the  Plan  period  .978—83
 are  presently  under  construction:

 Kyrdemkulai  (Meghalaya)  2x30  MW

 Kopili  (North  Eastern
 Council)  2x25  MW+

 2x50MW Loktak  (Central  Sector-
 Manipur)  3x35  MW
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 The  new  scheme  included  in  the  Plan
 for  benefits  during  :978—83  is  the  Dikchu
 Hydel  Scheme  ics  MW)  in  Nagaland. The  installation  of  a  third  unit  of  5  MW
 at  the  Gumti  Hydro-electric  Project  in
 Tripura  has  tccently  been  sanctioned.

 Several  other  hydro-electric  projects
 are  in  various  stages  of  investigation  in
 the  Region  so  as  to  keep  ready  a  shelf
 of  fully  investigated  projects.

 जिला  पग्रौद्योगिक  केन्द्रों  को  संध्या  श्ीर  कार्य

 2485.  श्रो  गंगाधर  शझ््प्पा  बुरांड  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  देश  में  कितने  जिलों  में  श्रौद्यो
 गिक  केन्द्रों  की स्थापना  की  गई  है
 शर  उनमें  क्‍या  काम  हो  रहा  है;  श्ौर

 (ख)  क्‍या  इन  केन्द्रों  को  उद्योगों
 के  लिये  योजनाएं  दी  गई  हैंगझौर  यदि  हां,  तो
 इस  संत्रंघ  में  या  प्रगतिहो  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीमतो
 झामा  सथतो  ):  (क)  एक  घिवरण  संलग्न
 है।

 (@)  इन  केन्द्रों  का  उद्देश्य  उद्योगों
 की  सीधे  स्थापना  करना  झथवा  उत्पा-
 दन  एककों  के  रूप  में  कार्य  करना  4
 होकर  बल्कि  4  उन  उद्यमियों  की
 सहायता  करेंगे  जो  अपने  उद्योग
 स्थापित  करना  चाहते  है।

 विवरण

 23  दिसम्बर,  977  को  संप्रद्‌  में
 घोषित  की  गई  ग्रौद्योगिक  नीति  में  ग्रामीण
 क्षेत्रों  तथा  छोटे-छोटे  नगरों  में  फले  हुए  कुटीर
 एवं  लघु  उद्योगों  का  तेजी  से  विकास  करने  पर
 बल  दिया  गया  है  ny  अभी  तक  उद्योगों
 का  जमाव  महानगरों  तथा  अन्य  बड़े
 नगरों  के  श्रास-पास  ही  हया  है,  श्र
 जिसके  परिणामस्वरूप  नगरों  का  श्रौर
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 प्रव्यववस्थित  विकॉस  हुमा  श्रौर  क्षेत्रीय

 श्रसन्तुलन  उत्पन्न  हुआ  है  ।  यहां  तक
 कि  देश  के  60  प्रतिश्त  से  अधिक  लघु
 उद्योग  दिल्‍ली,  वम्बई,  कलकत्ता  तथा
 मद्रास  इन  चार  महानगरों  में  सहित  50
 शहरी  केन्द्रों  में  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  देश
 के  प्रत्येक  जिले  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की
 स्थापना  कर  नपी  नोति  में  इसी  असन्तुलन
 को  ठोक  करने  की  प्रकल्पना  को  गई  है  ,
 तथा  से  केद्र  भाव  उद्यमियों  के  लिये
 सभी  प्रकार  की  झनुमति  प्रदान  करने,
 संवर्धतात्मक  समर्थन  तथा  मार्गदर्शन
 करने  के  लिये  एकमात्र  प्रशासनिक  प्राधि-
 कारी  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।  इन  जिला
 उद्योग  केन्द्रों  के  पास  वें  सब  शक्त्तियां/
 अग्रधिकार  होंगे  कि  उद्यमी  द्वारा  राज्य  के

 मुख्यालय  में  जाये  बिना  हो  उन्हें  सभी
 प्रकार  की  सांविधिक  भनुर्मातयां  दे  दी
 जायेगी।  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का एक  महत्व-
 पूर्ण  काय  कच्चे  माल  तथा  अन्य  साधनों
 सहित  जिले  की  संभावनाञ्रों  का  घिकास
 करने  हेतु  ग्राथिक  जांच  पड़ताल  भी  करनी
 होगी  ।  केन्द्र  जिले  की  भावी  परियोजनाओं
 के  लिय  संभाव्यता  रिपोर्ट  तेयार  करेगा
 वे  ऋण,  कच्चा  माल,  मशीनें  तथा  5पकरण
 प्राप्त  करने  में  उद्यमियों  की  सहायता  श्पने
 उत्पादों  का  विपणन  करने,  बाजार
 संत्रधी  सूचनाएं  देने,  तथा  विषणन  कौशल
 आजित  करने  में  करेंगे  ।  वे  किस्म  नियंत्रण
 के  मामल  में  मार्गदर्शन  करेंगे  और

 अनुसंधान,  विस्तार  तथा  उद्यमियों  की
 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  भी  करेंगे  |

 प्रद्येक  जिला  उद्यग  केन्द्र  वा  अध्यक्ष
 एक  महाप्रबंधक  तथा  सात  कायंकारी
 प्रबंधक  होते  हैं।  जो  निम्नलिखित  दिषयों
 के  ज्ञाता  होते  हैं  in

 L  आथिक  ऑ्रबेषण  ।

 2.  मशीनें  तथा  उपकरण  |

 3.  प्रनुसन्धान,  विस्तार  तथा प्रा  शक्षण  ॥
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 4  कच्चामाल  !

 5.  ऋण  i

 6.  विपयन  ।

 7.  कें०  बी०,  श्राई०  श्रार०  श्राई०  पी  ०
 तथा  झार० ए०  Tol

 a  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  देश  के  25
 जिले  झा चुके  हैं।  यथागीज्न  शेष  जिलों  को
 भी  शामिल  फर  लिये  जाने  की  संभावना  है।
 कार्यक्रम  एक  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  है  1
 जिसका.  कार्यात्वयन  पिभागीव  तौर
 पर  राज्य  सरकारों/वंघशासित  प्रदेशों
 के  प्रशासनों  के  उद्योग  विभागों  द्वारा  किया
 जाना  है  1

 प्रत्येक  जिला  आ्रौद्योगिक  केन्द्र  को
 5  लाख,  रुपये  के  हिसाव  से  अनापर्ती  व्यय

 बौर  75  अतिशत  ओआवधर्ती  व्यय  जो
 3.  75  लाब  रूपये  तक  सीमित  रहेगा,  केन्द्रीय
 सहायता  के  रूप  में  मिलिगा

 Stock  of  Cement  in  Godowns

 2486.  SHRI  VINODBHAT  B.  SHETH:
 Will  thet  Minister  of  INDUSTRY  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether)  Government  are  aware
 that  thousands  ef  tonnes  of  Cement
 clinker  is  stock-piled  in  godowns  of  cement
 manufacturers;

 Hessian  :
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 (b)  whether  it  is  true  that  non-avail-
 ability  of  wagons  is  one  of  the  cuases  of
 shortage  of  cement  in  the  various  parts  of
 the  country;  and

 (c)  how  many
 cr

 carrying  cement
 are  diverted  to  All  Weather  Port  of  Por-
 bandar,  Okbla  and  Kandla  in  Gujarat?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  While
 individual  factories  might  have  some  what
 larger  stock  of  Clinker  than  usual,  the
 clinker  stock  of  the  industry  ag  a  whole

 at  the  end  of  June,  3978  was  equal  to
 i5  days  capacity  which.  is  considered
 normal.

 (b)  Yes,  Sir. JJ

 (c)  Three  ships  have
 duchareed

 about
 40,000  tonnes  of  cement  at  Kandla  during
 April-June  1978.

 Prices  of  Hessian  and  Sacking
 2487.  SHRI  L.  L.  KAPOOR:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state  the  prevailing  prices  of  hessian
 and  sacking  domestic  market,  month-wise
 during  the  years  1976-77,  1977-78  and
 1978-79,  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  Average.
 prices  of  hessian  and  sacking  prevailing m  the  domestic  market  during  the  jute
 year  976-77.  977-78  and  ]  078  795  month-
 wise,  are  given  below:—

 FAS/Cal  Rs./i00  yds‘

 Sacking:  (B  Twill)

 FAS/Cal.  Rs./:00  bags

 —  1976-77  1977-78,  1978-79
 Hessian  Sacking  Hessian  Sacking  Hessian  Sacking

 Rs.  Rs.  Rs.  Rs.  Rs.  Re.

 July  I07°  50  30000  TI5°I7  309° 96  =  32°3*  344  s

 August  307°50  300°07  118°  56  32I°30

 September  07°50  30000  322°73  33I°  he

 October  .  307°50  =  300°00—-28-74  =  348° 33
 November  107"  50  300°  24  136-41  367-00
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 a  a  3  4  5

 December  मन  ०  307°  52  87562  145° 70°  368-01
 ea

 January  I0°  24  33"  52  342°2  403°25
 =

 February  8  730  35577  443  39746

 March  .  .  t:0°78  =  342°  84  739°85  989" 00

 April  नि  .  708°58  324°08  43°29  )=—  88375.

 May  *  ०»  «©  882T3  383°T9  36°46  3850  57

 June.  e  .  न  ०  110° 98 98  870९  48  3393°I4  g50°80  *  From  ist  July  to
 27th  July.

 Losses  to  Rural  Primary  Industrial
 Cooperative  Societies  in

 Haryana
 2488.  SHRI  KACHARULAL  HEM-

 a.  JAIN:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 number  of  rural  primary  industrial  co-
 operative  societies  in  various  districts
 of  Haryana  suffered  unbearable  heavy
 losses  due  to  floods  last  year;

 (b)  if  so,  the  details  there  of;  and

 (c)  how  Government  propose  to  help the  poor  to  restart  their  smal]  productive
 cooperatives?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  to
 (c).  The  material  is  being  collected  from
 the  State  Government  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House,

 Shooting  of  Aide  of  Dalai  Lama

 2489.  SHRI  ANANT  DAVE:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased to  state:

 (a)  whether  Government  has  enquired
 into  the  shooting  of  a  top  aide  of  Dalai
 Lama  at  Dehradun;

 (b)  whether  Government  apprehend  a
 foreign  hand  in  this  murder;  and

 (c)  if  so,  the  foreign  countries  involved?

 THE  MINISTFR  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a) No  case  of  shooting  of  a  top  aide  of  H.  H.
 Dalai  Lama  at  Dehradun  has  come  to

 the  notice  of  the  Goverrment.  However,
 a  Tibetan  national  was  shot  at  his  residence
 in  Dehradun  by  unknown  assailants  on
 i6th  June,  978  and  a  case  has  been
 registered  U/S  302  IPC.¥

 (०)  No,  Sirg

 (०)  Does  not  arise.§

 Development  of  Solar-Fowescd
 Pumping  System

 YAGYA  DATT
 MA:

 SHRI  P,  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND

 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state:

 2490.  SHRI
 SHAR:

 (a)  whether  tests  are  to  be  carried  out
 in  India  and  in  three  other  countries  as
 part  of  global  project  sponsored  b
 UNDP  for  developing  solar-powere
 pumping  systems  for  water  supply  and
 minor  irrigation;

 (b)  if  so,  the  names  of  those  countries;
 (c)  the  details  of  those  tests  if  carried

 out;  and

 (9)  the  results  achieved?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  to  (d).  UNDP
 is  desirous  of  implementing  a_  global
 project  on  development  and  field  testing of  solar-powered  water  pumping  system
 involving  India,  Sudan,  Mali  and  Philip- iness  and  had  approached  India  for
 Its  participation.  India  has  expressed its  willingness  to  participate  and  details
 of  project  are  awaitcd.

 a
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 Pancheshwar  Project

 249!.DR.  MURLI  MANOHAR

 jostit
 ;  Will  the  Minister  of  ENERGY

 pleased  to  state  the  reasons  for  delay
 in  finalising  the  Pancheshwar  Project in  Pithoragarh  Distt.  of  U.P.  and  the
 time  by  which  this  project  is  expected
 to  be  started?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  The
 site  for  the  Pancheshwar  Hydro-electric
 project  is  located  on  the  stretch  of  the
 Sharda  river  where  it  forms  the  boundary
 between  India  and  Nepal.  During  the
 visit.  of  the  Prime  Minister  of  In  fa  to
 Nepal  in  December,  977  joint  investi-
 gation  of  the  Project  was  agreed  to,  A
 Joint  Experts  Group  has  since  been  set
 up  for  joint  investigations  relating  to  the
 Project.  The  question  of  implementation of  the  Project  would  arise  after  the  in-
 vestigations  are  completed  and  feasibility established.

 Working  Group  to  Improve  Rural
 Economy

 2492.  SHRI  5,  R.  DAMANI:
 SHRI  HARI  SHANKER
 MAHALE:

 Will  the  Minister  of  PLANNING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Working  Groups  cons-
 tituted  to  draw  up  detailed  programmes have  since  finalised  proposals  to  improve rural  economy;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 fo)  the  potential  of  each  scheme  to
 create  new  employment  and  to  increase
 the  incomes  of  the  people  in  any  given area?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI}:  (a)  and  (b).  No
 single  Working  Group  has  been  constituted
 to  draw  up  detailed  programmes  to
 improve  the  rural  economy.  The  draft
 Plan  contains  the  various  Measures  and
 programmes  that  are  intended  to  improve rural  economy.

 (c)  Estimates  of  the  employment  po-
 tential  of  sectoral  outlays  and  of  the
 growth  of  incomes  as  a  result  of  investment
 have  also  been  given  in  the  Plan  docu-
 ment.

 1g

 Financial  Aid  to  Indo-Soviet  Cultural Se  ciety

 2493.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased to  state:

 (a)  whether  the  Indo-Soviet  Cultural
 Society  is  receiving  any  financial  aid
 from  the  Soviet  Union;

 (b)  if  so,  whether  ISCUS  has  received
 Permission  from  the  Government  for
 receiving  foreign  money;  and

 (c)  the  details  of  the  income  with
 their  sources  of  the  society  since  977

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS.

 (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)

 he  Govt.  of  India  have  not  received  any
 intimation  from  the  Indo-Soviet  Cultural
 Society  if  they  are  receiving  any  financial
 aid  from  the  Soviet  Union,

 (b)  The  Society  does  not  require  any
 permission  of  the  Government  under
 Foreign  Contribution  Regulation  Acts
 1976,  to  accept  the  foreign  money.

 (c)  In  view  of  (a)  no  details  are  avail-
 able.

 Selection  te  Indian  Forest  Service

 2494.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  departmentally  ‘TO-
 moted  officers  of  the  Himachal  Pradesh
 Government  are  being  considered  for
 the  selection  to  Indian  Forest  Service
 without  the  basic  qualification  of  Rangers
 training  and  Indian  Forest  College  training
 fom

 Dehradun  during  the  last  5  years; an

 (b)  is  there  any  provision  to  consider
 officers  who  do  not  possess  the  above
 basic  qualification?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  and  (b),
 According  to  the  provisions  of  the  Indian
 Forest  Service  (Appointment  hy  Pro-
 motion)  Regulation,  1966,  members  of
 the  State  Forest  Service  who  are  substantive
 in  that  service  and  have  completed,  on
 the  first  day  of  the  January  of  the  year
 in  which  the  Selection  Committce  mects,
 has  completed  not  less  than  8  years  of
 continuous  service  (whether  officiating  or
 substantive)  are  eligible  for  consideration
 for  appointment  to  the  Indian  Forest
 Service  by  promotion.  The  Rules  made
 under  the  All  India  Service  Act  do  not



 343  Written  Answers

 lay  down  any  educati:  or  technical

 quaiesiors
 for_the  ae igibility  of  the

 tate  gover
 Officers  for  promotion  to

 the  Indian  Forest  Service.
 For  the  first  time  cases  of  26  cligible

 State  Forest  Service  officers  of  Himachal
 Pradesh  were  considered  by  the  Selection
 Committee  in  December,  1975,  for  pro- motion  to  the  State  cadre  of  the  Indian
 Forest  Service.  Out  of  Select  List  of
 36  officers  prepared  by  the  Committee
 and  approved  by  the  Union  Public  Ser-
 vice  Commission,  g  officers  were  appointed to  the  Indian  Forest  Service  by  promotion, No  Select  List  was  prepared  after  the
 975  list  because  of  court’s  orders  to  revise
 the  seniority  ef  State  Forest  Service

 cers,

 Special  Investigating  Body  to  Inquire into  Irregularities  of  Birla  Firms

 2495.  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state:

 (a)  whether  the  special  investigating
 body  appointed  to  enquire  into  the
 irregularities  of  Birla  firms  in  the  Jate
 sixtics  has  submitted  its  report;

 (b)  if  so,  details  thereof;  and

 (ए)  af  net,  rensans  for  the  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI-  ABHA  MAITIi:  fa) The  Commission  of  Inquiry  ता  Large
 Industrial  Houses  appointed  in  February,
 3970  has  not  yet  submitted  its  report.

 (by  Does  not  arise,

 (c)  One  of  the  main  reasons  for  delay in  the  submission  of  the  report  has  been
 the  writ  petitions  filed  by  a  number  of
 companies  belonging  to  the  Birla  Group and  the  interim  orders  staying  Inquiry
 by  the  Commission  passed  by  the  Caluctta
 High  Court  thereon,

 Part  Time  Employment  to  Educated
 Unemployed

 2496.  SHRI  AMAR  ROY  PRADHAN:
 Will  the  Minister  of  PLANNING  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  formu-
 lated  a  scheme  to  give  part  time  employ-
 ment  to  educated  unemployed  who  have
 not  been  able  to  get  work  for  a  long ume;
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 (०)  whether  some  state  Governments
 have  also  formulated  the  scheme;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 action  taken  by  Government  in  this
 regard  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORAR]JI  DESAI):  (a)  to  (c).  There
 is  no  Central  scheme  specifically  for  givin
 Part-time  employment  to  the  educate
 unemployed.  But  a  number  of  State
 Governments  are  implementing  schemes
 for  self-cmployment  of  the  educated.
 Under  these  schemes  margin  money  is
 given  to  educated  youths  to  start  industries and  business  with  bank  loans.  Plan
 schemes  for  rural

 aor
 ment,  block-

 level  planning,  adult  education,  rural
 health-care  etc.  will  also  absorb  educated
 unemployed.  However,  no  specific  scheme
 for  part-time  employment  of  the  educated
 unemployed  has  so  far  been  received
 from  any  State  Government.

 भारत  द्वारा  दक्षिण  भ्रफ़ोका  को  ब्रिटिश
 टंकों  को  बिक्रो

 2497.  श्री  केवशराव  चोंडगे  :
 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :
 श्री  श्नन्त  दबे  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  22  जून,  978%
 “इन्डियन  एक्सप्रेस '  (नई  दिल्ली  प्रकाशन  )
 के  पृष्ठ  एक  के  समाचार  के  संदर्भ  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  पहली  सरफार ने  राष्ट्र
 की  सुरक्षा  पर  ध्यान  दिये  बिना  ही  250

 सेन्चुरियन  टैंक  'फबाड़  के  रूप  में  बेच
 दियेथे  ;

 (ख)  टैक  कबाड़  के  रूप  में  फिन
 परिस्थितियों  में  बेचे  गये  थे  ;

 (ग)  राष्ट्र  को  हुई  इस  हानि  के  लिए
 कौन  जिम्मेदार  है  ;  और

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  टैंकों  के

 किन्हीं  शत्रु,  देशों  के  हाथ  में  पहुंचने  की
 संभाषना  है  ?
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 war  काँची  थो  ener  रान): (क (7
 &  (9),  माननीय  रूवस्थ  को  मिलो  उस

 सूचना  का  कोई  झाधार  नहीं  है--

 (पौर  न  ही  उत  में  लगाए  गए  ब्याँ  का  कोई
 आधार  है  )  जिल  के  आधार  पर
 प्रश्न  का  भाग  (कफ)  पूछा  गया  है।
 अश्न  के  भाग  (ख)  से  (घ)  नहीं  उठते  ।

 विदेशों  हारा  झआामंत्रित  मंत्री

 2498.  भ्रो  हुकम देव  नारायण  यादव  :
 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  बबल,  9774  जून,  978  तक  की
 अ्रवधि  के  दौरान  भारत  सरकार  के  किन
 मंत्रियों  को  अन्य  देशों  से  निमंत्रण
 प्राप्त  हुये  तथा  फितने  देशों  से  ऐसे  निमंत्रण
 प्राप्त  हुये  तथा  कितने  मंत्रियों  को  विदेशों
 की  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  गई  तथा

 उन्हें  कितनी  यात्रायें  करने  की  अनुमति  दी
 गई

 प्रधान  मंत्री  (श्री  मोरारजी  देसाई)
 विवरण  इकटठे  किये  जा  रहे  हैं  और  मिलते
 ही  उन्हें  समा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 Increase  in  Share  of  U.K.  and  West
 Germany  in  Import  of  Mining

 Equipment

 2499.  SHRIMATI  PARVATHI  KRI-
 SHNAN:  Willthe  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the
 case  of  mining  cquipment  imports,  the
 share  of  U.K.  and  West  Germany  have
 increased  during  1976-773,  and

 (b)  if  so,  the  details  and  reason
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (KUMARI  ABHA  MAITI):  (a)
 Yes,  Madam.

 पड  capal
 of  mining  equipments

 rom  UL  dé  West  Germany  during
 1975-76  and  1976-77,  were  as  un

 (Figures  in  Rs.  Lakhs)

 Import  from  UK  Import  from
 West  Germany

 1975-76  97677  1975*76  फल

 I47-Ir  48972  73°49  +475°60

 From  above  details,  it  is  evident  that
 imports  of  Mining  Equipments  from
 U.K.  and  West  Germany  during  1976-77,
 were  considerably  higher  than  in  the
 previous  year.  It  is  because  of  the  fact
 that  in  the  field  of  mining  machinery  in
 gen-ral,  U.K.  and  West  Germany  are
 leading  countries.  Besides  many  of  indi-
 genous  manufacturers  of  mining  equipment have  entered  into  technical  collaborations
 with  renowned  manufacturers  of  these
 two  countries  and  credit  facilities  are
 also  being  extended  by  these  countries.

 Ti  B  d  Progr:  to  Revitalise
 Handloom  Cooperative

 2000.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIANWALA:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Committee  set  up  to
 recommend  ways  to  suggest  a  time-bound
 pregramme  to  revitalise  landlecm  co-
 operatives  has  since  submitted  its  report;

 (b)  if  80,  the  main  reccmmendations
 thereof;  and

 (c)  the  steps  if  any,  taken  on  these
 recommendations  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (KUMARI  ABHA  MAITI):  (a) to  (c).  No,  Sir.  No  such  Committee
 has  been  appointed  by  the  Government
 However  the  study  Group  to  review  the
 working  of  Reserve  Bank  of  India  Scheme
 of  Handlocm  Finance  headed  by  Dr.
 M.  V.  Hate  have  recommended  inter-
 alia  in  their  Report  submitted  to  Govern-
 ment  on  8-6-78  a  time  bound  programme
 for  revitalisation  of  handloom  coope-
 ratives.  Main  recommendations  of  Study
 Group  are  given  in  attached  Statement
 The  recommendations  of  the  Study  Group
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 are  being  considered  by  an_  inter-
 Ministerial  Committee.  The  decisions  of
 Government  are  expected  to  be  announced

 y  the  end  of  August,  978,

 Statement

 Summary  of  the  main  recommendations  of
 the  Report  of  the  Study  Group  to  review  the
 working  of  Reserve  Bank  of  India  Scheme

 Sor  Handloom  Finance
 In  the  context  of  the  greater  stress

 laid  on  the  development  of  handloom
 industry  and  higher  cloth  productjon
 target  envisaged  for  this  sector  during
 the  Sixth  Plan  period,  Government  of
 India  had  appointed  a  Study  Group to  estimate  the  credit  requirements  of
 handloom  industry  through  cooperative channels  under  the  Reserve  Bank  of
 India  Scheme  of  Handloom  Fianace  under
 the  Chairmanship  of  Dr.  M.  V.  Hate,
 Chief  Officer,  Agricultural  Credit  Depart-
 ment,  Reserve  Bank  of  India  vide  Reso-
 lution  No.  6/7/77/Coop.  dated  28th
 October,  1977,  published  in  Gazette  of
 India  Extra  Ordinary  Part  I  Section  I.
 The  Study  Group  submitted  its  report
 to  Government  of  India  on  8th  Junc,
 1978.

 The  Study  Group  has  made  a  number
 of  recommendations  for  revitalizing  the
 handloom  cooperative  sector  and  to
 enable  the  sector  to  draw  higher  volume
 of  credit  under  the  RBI  Scheme.  Among the  recommendations  of  the  Study  Group, the  more  important  ones  are  given
 below:—

 (i)  The  objective  should  be  to  attain
 credit  limit  of  Rs.  218  crores’  by
 i980-8:  as  against  present  level  of
 Rs.  42  crores  which  represents  just
 about  3/4th  of  the  total  credit  re-
 quirements,  In  order  to  achieve  the
 objective,  concrete  action  has  to
 be  taken  by  State  Governments,
 Cooperative  Banks  and  Handloom
 Weavers’  Socictics.

 (i)  A  time  bound  programme  of  revi-
 talisation  of  dormant  socicites  by  the
 State  Governments  with  substantial
 share  capital  assistance  being  made
 available  by  the  Central  Government.

 (iti)  Managerial  subsidy  to  be  made
 available  to  the  handloom  coupcrative
 societies  fur  running  them  on  efficient
 lines,

 (iv)  Consumption  loan  for  the  handloom
 weavers  of  cooperative  societics  as
 in  the  case  of  primary  agricultural credit  sociticties.

 (2)  Censolidated  credit  limit  to  be  given
 to  the  District  Central  Cooperative
 Bank  giving  them  freedom  to  sanction
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 credit  limits  to  the  efficient  handloom
 weavers  cooperative  societies  judged on  their  performance  rather  than
 giving  individual  credit  limit  to  these
 societies  as  is  being  done  at  present.

 (vt)  Maintaining  the  initial  quantum of  credit  limit  for  the  newly  formed
 societies  and  the  revitalizcd  societies
 for  a  period  of  2  years  to  cnable  them
 to  achieve  viability.

 (vii)  Sanctioning  higher  credit  limits  to
 the  well  organised  primary  societies
 without  initiating  them  by  restrictions
 on  the  supposed  levels  of  anticipated
 production.

 (viii)  A  study  to  be  undertaken  on  the
 question  of  giving  working  capital limits  to  the  apex  marketing  socicties
 on  the  principle  of  three  times
 rotation  in  a  year  instead  of  four
 times  rotation  as  is  being  followed
 at  present.

 (ix)  Aline  of  credit  and  refinance  facilities
 from  Reserve  Bank  of  India  to  the
 handloom  weavers  cooperative  spin-
 ning  mills  for  their  working  capital
 requirements,

 (x)  Medium  term  loan  facilities  for  the
 cooperative  societies  for  purchasing
 shares  in  the  cooperative  spinning mills  set  up  for  the  purpose  of  suppl-
 ying  hank  yarn  to  the  handloom
 weavers.

 (xi)  The  Reserve  Bank  may  take  into
 account  the  need  for  export  marketing credit  of  the  apex  weavers  societies
 while  sanctioning  credit  limits  to
 them.

 रूई  शौर  कपड़े  के  मूल्य

 2501.  श्री  धर्मेंसह  भाई  पटेल :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  बरेंगे
 कि  :

 (क)  क्या  उत्तार  भाश्त  की  सूतो
 कपड़ा  एसोशिएशन  की  जून,  978  में

 हुई  वीं  वाविक  सामान्य  बैठक  में  बह
 उपस्थित  थे  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बैठक  में
 उन्होंने  किन-किन  विषयों  के  बारे  में  वेकत्तव्य
 दियेथे  ;
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 (7)  एसोसिएशन  की  इस  बैठक  में

 कपड़ा  मिल  मालिकों  को  किन-किन  प्रकार
 के  निर्देश  दिए  गए  थे  श्र  इन  में  स॑  किन-
 किन  निर्देशों  को एसोसिएशन  द्वारा  स्वीकार
 कर  लिया  गया  है  ;  ब्रौर

 (७)  क्या  कपड़े  के  मूल्यों  को  कम  नहीं
 किया  गया  है  अपितु  इस  बढ़ाया  गया  है
 श्र  इस  बारे  में श्रब  सरकार  द्वारा  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (कुम।री
 Tat  मयती)  :  (क)  स  (घ).

 उद्योग  मंत्री  ने  संदर्भाधीन  बैठक  में  भाग
 नहीं  लिया  था।

 राष्ट्रीय  सड़क  परमिट  योजना  के  श्रन्तगंत

 गुजरात  में  मंजूर  किये  गए  श्रावेदन-पत्रों  तथा
 जारी  किये  गए  परमिटों  की  संख्या

 2502.  श्री  धर्मेंसिह  भाई  पटेल  :  क्‍या

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  राष्ट्रीय  सड़क  परमिट  योजना
 के  अन्तीत  गुजरात  राज्य  में  कितने
 ग्यवित्तयों  के  आवेदन-पत्र  मंजूर  किए  गए  हैं
 झ्रौर  परमिट  जारी  किए  गए  हैं  ,

 (ख)  योजना  के  अशीन  परमिटों  के
 लित  कितने  आ्रावेदन  पत्र  लम्बित  हैं  और  उस
 के  क्या  कारण  हैं;  और

 (ग)  इन  को  कब  मंजूर  किया  जायेगा?

 नोवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (श्री  चांद  राम)  :  (क)
 गुजरात  सरकार  श्ष  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार
 उस  राज्य  के  लिए  निदिष्ट.  सभी  450

 राष्ट्रीय  परमिटों  को  राज्य  परिवहन  प्राधि-
 करग  गुजरात  द्वारा  स्वीकार  किया  जा

 id
 चुका  है  ।  5-4-78  तक  ,गाड़ियों
 के  पेश  किए  जाने  पर  भ्रावेदकों  द्वारा  343
 परमिट  वास्तव  में  प्राप्त  किए  गए।

 (ख)  राष्ट्रीय  परमिटों  के  लिए  पड़े
 प्रावेदन  पत्रों  की सूचना  उपलब्ध  नहीं  है।
 परन्तु  चुंकि  राज्य  के  लिए  निदिप्ट  सभी  परमिट
 पहले  ही  स्वीक्वित  कए  जा  चुके  हैं,  श्प्तः  कोई
 झोर  परमिट  स्वीकृत  नहीं  किया  जा
 सकता  जब  तक  कि  निदिष्ट  पर्रामटों  की
 संख्या  बढ़ाई  नहीं  जात।

 (ग)  उक्त  (ख).  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  समय  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कई  का  झ्रायात  बन्द  करने  के  धारे  में  निर्णय

 2503.  श्री  धर्म  सिह  भाई  पटेल  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उन्होंने  जून,  978  में
 ग्रहमदाबाद  में  हुई  कपड़ा  मिल  मालिक  बोर्ड
 तथा  प्रेस  प्रतिनिधियों  की  दोनों  बैठकों
 में  भाग  लिया  था;

 (ख)  यदिहां,  तों  उन्होंने  रूई  के  आयात
 कपड़े  की  दरों  तथा  भारतीय  रूई  निगम
 द्वारा  रखे  गए  प्रारक्षित  रूई  भंडार  में  वृद्धि
 करमे  के  बारे  में  कथा  विचार  व्यवत  किए  ;

 (ग)  क्या  रूई  के  मूछ्यो  में  आ्राई  गिशावट
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  रुई  का  आयात  बन्द
 करने  का  निर्णय.  क्या  गया  है  और  यदि
 हां,  तो  यह  निर्णय  कब  लिया  गया  है  ;
 गौर

 (घ)  भारतीय  रूई  निगम  द्वाश  अरब  तक
 कितने  मूल्य  की  स्ह्दे  का  भंडार  क्या
 गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (कुमारी
 श्राम  मयती)  ):  (क)  और  (ख)  .  उद्योग
 मंत्री  9  जून,  978  के
 अहमदाबाद  मिल  ्ानर्स  एसोसियेशन
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 की  बेठक  सें  गये  थे  भौर  पत्र  प्रतिनिधियों
 से  मिले  ये।  सूतो  वस्त  उ  बोग  सम्बन्धी  विभिन्न

 एहलुप्रों  पर  जिस  में  रूई  का  भ्र/य/त,  फाटन
 कारपोरेशन  झाफ  इण्डिथा  द्वारा  बफर
 स्टाक  करना  झादि  पर  प्रश्त  पूछे  गये  थे  ।
 इस  में  स्पष्ट  कोई  प्रभिमत  व्यकत्त  नहीं
 किया  गया  था।  सामान्य  तोर  पर  यह
 बताया  मया  था  कि  रूई  उत्पादकों  के

 झहित  में  किती  भो  आयात  को  प्रोत्साहन
 'नहीं  दिया  जायेगा  ।  ओर  रूई  का  बफर
 स्टाक  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  सामने

 हैं  ।

 (ग)  रूई  के  रायात  के  प्रश्त  की  समीक्षा
 समय  समय  पर  होती  है  ।  रई  सलाह-
 कार  बोई  ने  i8  वैल,  978  को  हुई
 श्पनी  बैठऊ  में  रूई  की  उपलब्धता  की
 अच्छो  स्थिति  का  सैकत  दिया  है  ।इस
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  विचार
 प्रकट  ढ्प्रा  है  कि  इस  मौसम  में  रूई  रायात
 करने  की  कोईआवश्यकता  नहीं  है  |

 (७)  5  जुनाई,  1978  को  भारतीय
 रूई  लिगन  के  भण्डार  का  मुल्य  लगमग
 99.50  करोड़  पये  था  |

 टायरों  श्रौर  टयूबों  की  सप्लाई  के  बारे  में
 में  पोरबन्दर  टर्क  ट्रांसपोर्ट  एसोसिएशन  का

 प्रभ्यावे दन

 2504.  श्री  धम  सिह  भाई  पटेल  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मंत्नालय  को  पोरबन्दर  ट्रक
 ट्रांसपोर्ट  'एलोसिएगन,  पोरबन्दर  गुजरात
 से  टयूब्रों  औरटाबरों  के  मूल्य  तथा  उत्पादन

 शुल्क  के  बारे  में  दिनांक  5 भ्रैल,  978
 का  एक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुझा  है  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कपा  है  और  उस में को  गई  मांगों  पर  सरकार
 द्वारा  कया  कार्थवाही  की  गई  है  गअ्रथवा
 करने  का  विचार  है  :
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 (ग)  ट्रांसपीटरों  को  उचित  दरों  पर

 दूयूबों  शौर  टायरों  की  नियमित  सप्लाई
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यकाही  की
 गई  है  भयवा  करने  का  विचार  है;
 और

 (घ)  कया  सरकार  ने  थह  सुनिष्चित
 करने  के  लिए  टियृबों  और  टायरों  के  निर्माता
 तथा  इन  के  बिक्रेता  श्रधिक  राशि  न  लें,
 कोई  नीति  बनाई  है  प्रयवा  नियम  बनाए
 हैं  श्रोर  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भ्रोमती
 झाप्ता  मयतो):  (क)जीहां  ।

 (@)  पोरबन्दर  ट्रक  ट्रांसपीट  एशो-
 सियेशन  ने  अपने  5  अग्रैल,  978  ग्रभ्या-
 बेदन  में  यह  बताथा  है  कि  टायर  उत्पा-
 दकों  ने  मिलकर  टायरों,  टयूत्रों  और
 फ्लैटों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  प्रतिवन्ध/त्मक
 व्यापार  प्रक्रिया  अपनाई  है  और  इस  प्रकार
 एकाधिकार  प्रपिबन्धात्मक  व्यापार
 प्रक्रिय।  श्रयोग  के  ग्रादेश  का  उल्लंघन  किया
 है  तथा  अनुरोध  क्रिया  है  कि  उन्हें  मूल्य
 वृद्धि  वापस  लेने  के  निर्देश  दिए जलें  ।
 मामले  की  सरकार  द्वार  जांच  की  गई  है
 ब्रौर  एकाधिकार  प्रतिवन्धात्मक  व्यापार
 प्रक्रि।  अधिनियम  की  घारा  10(#)
 (2i)  के  भ्रधीन  एकाधिकारी  प्रतितन्धात्मक
 व्यापार  प्रक्रि  आयोग  को  मामला  इस
 अनुरोध  केसाथभेजा  गया  है  कि  वे
 इस  तथ्य  की  जांच  करें  किक्‍या  विभिन्न
 कम्पनियों  द्वारा  मार्च  78  में  की  गई
 मूल्य  वृद्धि  से  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक
 व्यापार  प्रक्रि।  श्रधिनियम  की  धारा
 37  के  श्रवीन  प्रतिबन्ध/त्मक
 यापार  प्रक्रिया  की  पुष्टि  होती  हैं
 श्र  क्या  मूल्य  वद्धि  से  आयोग
 के  9  जैल,  976  %  आ्रादेश  के  प्राव-
 घानों  का  उल्लंघन  होता  है  ।  एका-
 घिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया
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 प्रयोग  ने  टावर  उत्पादन  करने  बाली
 सम्बन्धित  कम्पनियों  को  6-7-1978
 को  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधि-
 नियम,  969  की  धारा  37 भ्ौर  0

 (क)  (4i)  के  श्रन्त्गत॑  जांच  सूचना
 जारी  को  है  in  श्रोद्योगिक  लागत  एवं
 मूल्य  ब्यूरों  से  भी  कच्चे  माल  और  लागत
 तथ।  मूल्य  सम्बन्ध  श््न्य  निवेशों  पर
 विभिन्न  टायर  उत्पादक  कम्पनियों  द्वारा
 आटोमोबाइल  टायरों  श्रौर  ट्यूत्रों  के  लिए
 वसूल  किए  जा  *हे  मृल्यों  के  प्रभाव  का
 श्रध्ययत'  करने  और  शिरो  प्रस्तुत  कारन  का

 श्रनुरोध  किया  गया  हैं  जिसकी  प्रतीक्षा
 को  जा  रहो  है  ॥

 (ग)  बरी  (घ)  केन्द्रीय  सरकार  ने
 श्राटमोबाइल  -  टायरों  जर  टयूवों  के

 मूल्यों  अथवा  उनके  वितरण  पर  किसी
 प्रकार  का  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  लगाया  है।

 मागडाल्‍्ल  गुजरात  में  सोमेंट  कारखान  की
 स्थापना

 2505.  श्री  छोतु  भाई  गामित  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  थह  सच  है  कि  गुजरात  के

 सूरत  जिले  में  के  मागडाल्ला  स्थान  पर
 सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  का
 विचार  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  व्यौरा
 क्या  है  ग्रोर  इस  प'<  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ
 होगा  बौर  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा;  श्रौर

 (ग)  उस  पर  आने  वाले  व्यय  का
 ब्यौरा  कया  है.  जोग  इस  कारखाने  से
 कितने  मीटरी  टन  उत्पादन  होगा  ?

 उद्योग.  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (मतों  पाम  मयती ):  (क)  से  (ग).

 म०  नरमदा  सीमेंट  कम्पनी  लि०  बम्बई

 को  जाफराचाद  मागडल्ला  श्रौर  रत्ना-
 गिरि  में  पोटलेंड  सीमेंट  के  उत्पादन  के
 लिए  i0  लाख  मी०  टन  बाषिक  क्षमता
 का  एक  श्राशय  पत्र  दिनांक  24  भ्रप्रैल
 978  को  जारी  किया  गया  है  1

 इस  परियोजना  में  क्किलंर  का  उत्पादन
 जाफराबाद  ( गुजरात )  में  करने
 तथा  मांगडाल्ला  (गुजशत)  प्रौर  रत्ना-
 गिशि  (  महाशप्ट्र  )  में  इसकी  पिसाई
 करके  सीमेन्ट  बनाने  की  परिकत्पना  है  1
 प्रस्तावित  संयंत्र  की  क्षमता  4.  5  लाख  मी०
 टन  प्रतिवर्ष  होगी।  इस'  पब्योजना  में
 S]  करोड़  स०  लागत  श्राने  वा  अनुमान  है
 तथा  श्राशा  की  जाती  है  कि  इस  में  अप्रैल,
 98]  तक  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू

 हो  जायेगा  ॥

 Manufacturing  of  Gaskets  by  Small
 Scale  Industies

 2506.  SHRI  MADHAVRAO_  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during the  last  8  years  the  manufacturing  cf  in-
 dustrial  Gaskets  were  reserved  for  small
 scale  industries  which  met  the  requirements
 by  manufacturing  it  indigenously  ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  not  a  fact
 that  Government  are  now  considering  to
 allow  its  production  by  medium/large  in-
 dustry  with  Foreign  collaboration;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  thereof  specially when  its  requirements  are  being  met  by
 small  scale  industrirs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  _INDUSTRY
 (SHRIMATIABHA  MaAITI)  :  (a)  to(c): The  manufacture  of  industrial  Gaskets  is
 not  reserved  for  small  scale  _  sector.
 However,  a  few  manufacturers  in  the  small
 sector  have  been  meeting  a  part  of  the  re
 quirement.  Import  of  industrial  Gaskets
 for  meeting  the  specialised  requirements of  refineries,  fertilizer  and  petro-chemical
 plants  are  being  allowed  as  the  Gaskets  of
 the  requisite  specifications  are  not  pro- duced  in  the  country.  There  is  thus  need
 to  allow  import  of  technology  for  the
 manufacture  of  such  specialised  industrial
 Gaskets.
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 Clothing  of  Forces  Personnel

 2507.  SHRI  RAMACHANDRAN
 KADANNAPPALLI:  Will  the  Minister
 of  DEFFENCE  be  pleased  to  State

 whether  it  would  not  be  -  finan-
 cially  beneficial  to  the  State  if  the  entitled
 public  clothing  of  Forces  personnel  is  is-
 sued  as  per  the  laid  out  life  span  of  the
 item,  rather  than  giving  them  in  exchange
 (as  in  force  now)  by  which  a  lot  of  the
 manpower  could  be  saved  and  arrest  the
 chances  of  mis-accounting  by  the  store
 authorities  to  a  reasonable  extent?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  At  present,
 public  clothing  items  are  issued  free  and
 replacement  issues  arc  also  made  free  in
 exchange  of  unserviceable  articles  on  the
 basis  of  wear  and  tear.  Unless  a  detailed
 study  is  condicted,  it  is  not  possible  to
 assess  whether  replacement  of  personnel
 clothing  on  the  basis  of  life  span  of item
 will  result  in  saving  of  man-power  and
 reduce  chances  of  mis-accounting.  How-
 ever,  the  matter  is  under  examination.

 Free  conveyance  of  Family  members
 of  Defence  Services  &  Personnel

 2508.  SHRI  RAMACHANDRAN
 KADANNAPPALLI  :  Will  the  Minister
 of  DEFENCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  already committed  towards  the  expenses  of  frec
 convayance  of  the  family  members  and
 dependents  of  the  defence  service  personnel
 to

 eal
 home  place  during  Annual  leave;

 an

 (b)  if  so,  what  is  the  ambiguit  in
 issuing  free  Railway  warrants  to  all  such
 entitled  personnel  for  conveying  thcir
 family  members  and  dependents whose  particulars  are  recorded  in  the  in-
 ividual’s  documents)  so  that  a  lot  of

 unwanted  paper  work  and  special  establish-
 ment  of  audit  personnel  could  be  cut  short,
 which  will  be  finacially  beneficial  to  the
 State?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 =  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  No,  Sir.

 he  correct  position  is  as  follows:—

 Officer—Once  in  a  block  of  2  years,  an
 officer  and  his  family  members  are  en-
 titled  to  free  conveyance  for  journey  to
 and  from  home  town  only.

 Personnel  Below  Officer  sRank—
 During  annual  leave,  the  individual  and
 his  family  members  are  entitled  to  travel
 to  home  town  and  back  on  concession
 voucher,  the  expenditure  incurred  on  which
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 is  reimbureed  to  the  indiviidual.  Besides,
 once  every  alternate  year,  the  individual and  his  family  members  can  proceed  to
 any  other  station  on  concession  voucher,
 subject  to  the  reimbursement  of  expen- diture  incurred  upto  a  distance  of  965
 kms.  However,  if  the  latter  concession
 is  availed  of  in  any  year,  the  individual
 and  his  family  members  are  not  entitled  to
 the  home  town  concession  in  the  same
 year.

 (b)  Officers—The  family  members  are
 already  entitled  to  travel  on  warrants
 once  in  a  block  of  two  years.  This  con-
 cession  is  not  restricted  to  annual  leave
 only  but  can  be  availed  of  during  regular/
 casual  leave.

 Personnel  Below  Officer  Rank—Their
 family  members  are  eligible  to  travel  on
 concession  vouchers  which  can  be  availed
 of  by  them  any  number  of  times.  They
 are  liable  to  pay  50%  of  the  fare  at  the
 time  of  exchange  ef  the  concession  voucher.
 This  50%  fare  is  reimburseasable  only  once
 in  a  year  while  availing  of  annual  leave.

 The  question  of  issue  of  warrants,  instead
 of  concession  vouchers  to  the  family  mem-
 bers  once  in  a  year  was  examined  in  97  6-77.

 The  proposal  was,  however,  not  pursued as  it  would  have  meant  switching  over
 from  pre-audit  to  post-audit  of  claims
 which  was  not  considered  desirable.  It
 would  have  led  to  increased  paper  work
 in  connection  with  the  settl:  ment  of  audit
 objections,  and  also  resulted  in  extra  ex-
 penditure  to  the  State  by  way  of  inadmissi-
 ble  claims  necessitating  further  work  for
 making  recoverics.

 In  order  to  mitigate  financial  hardship to  the  individuals,  orders  were  issued
 in  3976  for  payment  of  advance  to  the
 extent  of  75%  of  the  individual’s  liability towards  conecession  voucher,  This  amount
 is  adjusted  while  admitting  imbursement
 of  the  cost  of  concession  vouchers  to  the
 individual.

 Use  of  Foreign  Trade  Mark

 2509.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 SHRI  S.  S.  SOMANI  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  guidelines  for  the  use
 of  foreign  Trade  Mark  in  consumer  pro-
 duct;  and

 (b)  whether  any  new  Foreign  Trade
 Mark  will  be  allowed  in  these  industries
 with  or  without  consideration?
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 THE  MINISTER  OF  STAT¢é  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  While
 granting  permission  for  the  use  of  trade
 marks  under  the  Trade  &  Merchandise
 Marks  Act,  3958  the  following  guidelines
 are  kept  in  view:—

 (i)  The  use  of  the  trade  mark  must
 not  be  against  the  interests  of  the
 general  public.

 (ii)  The  use  of  the  trade  mark  must  not
 adversely  affect  the  devclopment  of
 indigcnous  industry,  trade  or  coms
 merce.

 (iii)  The  user  arrangement  should  not
 involve  trafficking  in  the  trade
 m  irk.

 Section  28(r)(c)  read  with  section
 28(3)  of  the  FERA,  3973  also  provide  for
 regulation  of  use  of  foreign  trade  marks,
 involving  direct  or  indirect  consideration.
 Guidelines  have  been  framed  for  the
 administration  of  his  section  of  the
 FERA.  Under  these  guidelines,  a  general
 perini;sion  has  been  given  for  the  use  of
 forcign  trade  marks  on  certam  life  saving and  cess‘ntial  drugs,  pesticides  used  for
 plant  protection  etc.  Further,  if  applica- tion  is  received  under  this  Section  for  use
 of  a  forcign  trade  mark  for  a  consideration
 in  the  consumer  industry,  permission  will
 ordinarily  not  be  given.

 Besides,  while  issuing  letters  of  intent,
 industrial  licences  and  approvals  for  forcign
 collaboration,  a  condition  is  imposed  that
 foreign  brand  names  will  not  ordinarily be  allowed  for  use  on  the  products  for
 internal  sale.

 (b)  Individual  requests  for  use  of  foreign trade  marks  will  be  examined  on  merits  in
 the  light  of  policy  guidelines  indicated  in
 part  (a)  above.

 Fly  Ash  deposits  of  Indraprastha
 Power  Complex

 2510.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIAN  WALA:  Will  the  Minister  of
 ENERGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indraprastha  Power  com-
 plex  deposits  about  ‘100°  tonnes  of  fly  ash
 per  month  on  the  neighbouring  areas,
 polluting  the  atmosphere  and  playing  hell
 with  the  life  of  the  inhabitants;  an

 (b)  whether  Government  are  helpless to  do  any  thing  about  it?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a) and  (b).  About  80  to  r00  tonnes  offly  ash

 isemitted  out  of  the  chimneys  of  the

 Indraprastha  Power  Station  everyday,
 Fruiting

 the  atmosphere  in  and  around
 hi.  Government  is  seized  of  the

 problem.  Persuant  to  the  recommenda-
 tions  of  a  High  Power  Technical  Com-
 mittee  set  up  by  Govt.  in  1976,  following
 steps  are  being  taken  to  control  the  fly ash  emission  and  pollution  therefrom:

 (i)  Augmentation  of  ash  evacuation
 system  has  been  completed.

 (ii)  Installation  of  new_  electrostatic
 precipitator  for  Unit  No.  has  been
 taken  up.

 (iii)  Schemes  for  improving  the  एलन
 formance  of  electrostatic  precipita- tors  for  Units  2,  3  and  4  are  under
 techno  economic  study  with  Central
 Electricity  Authority.

 (iv)  BHEL  are  taking  steps  to  improve the  performance  of  electrostatic
 precipitator  for  Unit-5.

 Production  of  Controlled  Cloth

 251.  SHRI  MOHEINDER’  SINGH
 SAYIAN  WALA:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  pivotal  role  regarding
 production  of  controlled  cloth  which  had
 to  be  given  to  National  Textile  Corpora- tion  could  not  be  done  as  Government
 failed  to  finalise  the  textile  policy  itself;

 (b)  whether  there  are  proposals  to
 transfer  the  scheme  of  production  of
 controlled  cloth  to  NTC  exclusively;  and

 (c)  if  so,  when  a  decision  in  this  regard
 is  likely  to  be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  to  (०)« These  questions  are  being  considered  as

 art  of  the  integrated  textile  policy  which
 is  being  finalised.

 विशेष  दस्तों  ह।रा  को  गई  जांच

 2512.  श्री  हुश्म  चन्द  कछवाय:
 कपा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रों  29  मार्च,
 l978H  स्रताशंकित  प्रध्न  संख्या  4709

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ५ह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  दिगत  तीन  दर्षों  के  दौशन  ऐसे
 ड्राइवरों  का  पता  लगाने  के  लिए  जिनकी  गाड़ी
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 चलाने  को  श्रादत  दोषपुक्त  है,  लाइन  पर
 कितनो  बार  विशेष  दस्तों  द्वारा  जांच  की  गई  है
 शौर  कितने  व्यक्तिप्रों  को  दागी  पाया  मया  है
 प्रौर  उन  के  खिलाफ  किस  प्रकार  की  कार्यवाही
 की  गई  है;

 (ख)  क्‍या  बढ़ती  हुई  जनतंहपा  श्रौर
 प्रवागमन  की  कठिताईयों  को  देखते  हुए
 सरकार  द्वारा  महानगरों  तथा  घनी
 ग्राबादी  वाली  बस्तियों  में  ग्रावागमन  की

 सुविधाओं  की  ग्रासाना  से  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  कोई  विशेष  योजना  बनाई  गई  हैं;
 तौ

 (7)  क्‍या  विभिन्न  ज्यों  पश्रौर  संघ
 शज्यों  क्षत्रों  में  सड़कों  दुर्घटनाओं  से  हुई
 मौतों  के  वारे  में  आंकड़े  एकत्र  किए  जायेंगे
 बौर  यदि  हां,  तो  कब्र  तक  ?

 नौवहन  ग्रौर  परिवहत्र  मंत्राल4  में
 प्रभारी  राज्य  मंत्री  (श्रो  चांद  रम):  (क)
 अधिक  गति,  झोवर-टेंकिंग,  ट्रेफ्कलिन
 के  भीतर  तथा  वाहर  जाना,  गड्ढों पर
 बिना  गति  को  कम  किए  गाड़ियां  गुजारना,
 यातायात  नियमों  का  उल्लंबन,  जिन  में
 यातायात  बत्तियों  से  गुजरना,  निर्धारित
 बस-स्टापों  इत्यादि  से  बसें  दूर  खड़ी
 करना  इत्यादि  जैसी  ग्रनियमिततागओं  की
 जांच.  क'नेके  लिए  विशेष  दनों  का  गठन
 किया  है  ।  सम्बद्ध  चालकों  को  उन  के
 द्वारा  लाइन  पर  की  गई  ग्रनियमितताओ्रों
 के  बारे  में  शिक्षा  दी  गई  V
 दिसम्ब<,  977  में  चलते-फिरते  विशेष
 दलों  का  गठन  'कियो गया  1  जांच
 किए  गर्‌  मय से,  जांच  को  गई  संख्या,  दोषी
 पाए  गर  चालकों  की  संख्या  तथा  उन  के
 विरुद्ध  करी  गई  कार्यवराहों  की  धुचना  को
 दिल्‍लो  परिवहन  निगम  से  सुनिश्चित
 किया  जा  रहा  है  ।

 सपय-पालकों  द्वारा  समर  जांच  की  जा
 रही  हैं,  जिन्हें  कि  महत्वपू  t  टमिनल  स्टापों
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 पर  नियुक्त  किया  गया  हैं।  उनका  कार्य
 एक  निरन्तर  प्रक्रिया  का  है  t

 (@)  974-75  के  दौशन  महाराष्ट्र,
 तमिलनाडू  तथा  बंगाल  राज्य  सरवारों  को
 बसों  का  विकास  तथा  बम्बई,  मद्रास
 ग्रौर  कलकत्ता  में  ट्राम  तथ।  बस  संवाग्रों
 के  विकास  के  लिए  is  करोड़  रुपए  की
 केद्रीथ  सरकार  द्वारा  ऋण  सहायता  दी
 गई  ।  1975-76  #  6  शहरों  को
 जिनकी  संध्या  4.5  लाख  श्रथवा  उस  से
 ग्रधिक  थी,  को  बस  परिवहन  पद्धति  के
 विकास  के  लिए  .0  करोड़  रुपए  की  ऋण
 सहायता  स्वी:त  की  गई  झावास
 तथा  निर्माण  मंत्रालय  ने  महानगरों  में  समेवित
 शहरी  विकास  के  लिए  तथ।  कुछ  चुने  हुए  शहरी
 क्षेत्रों  में  जिनी  जनतंरूपा  3  लाख
 बौर  उस  से  प्रधिक  है  जो  कि  पब्विहन
 यातायात  की  व्यवस्था  (यातायात  बस

 यूनिटों  जैसो  इकाईयों  का  छोड़क'<)  इसके
 संघटकों  मेंरा  एक  के  रूप  में  सहा>ता  के  लिए
 एक  योजना  लैयाण  की  है  ।

 दिल्ली  बौर  मद्रास  के  शहरों  में  उपयुवत
 परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  प्ना
 कठित  परश्विहन  स्थिति  के  सुधार  के
 लिए  समेधित  रेल  सड़क  बिदा  इर्य  के
 अंतर्गत),  साकार  ने  976  में वार्य:  दलों
 का  निर्माण  किया  है  ।  कार्य  बलों  की
 सिफारिशों  पर  उच्च  स्तर  पर  शी  प्र  ही  विचा २-
 विमर्श  ave  7  प्रस्ताव  है  ;

 ' कलकत्त  डमडम  तथा  टन गंज  के
 बीच  शीघ्वभाव  पद्धति  के  निर्माण  के  लिए
 250  कराड़  रुपए  की  लागत  स्वीकार  की
 गई  है  तब्र  5ार्य  प्रगति  पर  है  |  बंबई
 में  बांद्रा  7  पश्चिमी  रेलवे  की  र्ध  मी  लाइनों
 को  केन्द्रीय  रेलवे  की  हारबर  ब्रांच
 की  रेलों  है "त  बारंबाश्ता  लःन  के  लिए
 6.92कर  १९४  येकीएक  छोटी  पा  "'पोजना
 स्वीकार  के  है  ।
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 कलकत्ता  तथा  बम्बई  में  उक्‍त  दो
 रेल  बरियोजनाओं  को  पूरा  हो  जाने  से  प्रति-
 दिन  यात्रियों  की  परिवहन  सुविधा्रों  की
 उपलब्धि  में  काफी  मात्रा  में  सुधार  होने
 की  संमाजिता  है  ।

 श्राने  बाले  वर्षों  में  प्रतिदिन  श्राने  वाल
 यातायात  के  यात्रियों  को  प्रावश्यकताग्रों  को

 श्रतुकू तम  प्रयोग  द्वारा  मौजूदा  परिवहन
 अव्यवल्थापनात्मक  पूति  को  पूरा  करने
 के  लिए,  जहां  कि  बस  परिवहन  एक  बड़ी
 भूमिका  श्रदा  करेगा,  द्वारा  पू'दा  करना
 बड़ेगा.  ot

 दीनवरीय  शहरों  तथा  अन्य  शहरी
 केन्द्रों  की  उपयुक्त  परिवहन  सुविधाश्रों  की
 व्यवस्था  को  जांच  करने  के  लिए  योजना
 1118  नेहाल  ही  में  रक  शष्ट्रीय  पर  रविहन
 नीति  समिति  का  गठत  किया  है  ।  बाकी
 सिकरिशों  के  प्रात  होते  पर  सरकार  द्वारा
 उन  की  जांच  किए  जाने  पर  बागे  की

 कार्यत्राह।  की  जाएगी  |

 (ग)  मानतीय  सत्य  द्वाश  मांगी
 गई  सुना,  राज्य  सरकारों  तथा  संव
 राज्य  क्षेत्रोंसि  एकत्रित  कीजारही  है।
 उक्त  बौर  |  उपलब्ध  होते  में  लगभग
 3  मत्स  का  समय  लगेगा  |

 जम  टे+प्टाइल  मिल,  बम्बई  द्वारा  पुरी
 लम्याई  के  कपड़  के  थानों  बौर  कट-पोसों

 को  गंठों  को  कथित  बिक्री

 2513.  श्री  हुकम  चन्द  कडउ़वाय  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  जैम  टैक्प्रटाइल  मिल,  बम्बई
 द्वारा  पूरी  लम्बाई  के  थानों  और  कटपीत्ों  की
 गांठों  की  बिक्री  के  बारे  में  5 मार्च,  978%
 अताशंकित  प्रश्न  संख्या  306  के  उत्तर  के
 संजंतर  में  यहू  बत/ने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 जैम  टैक्‍प्टाइल  मिल,  बम्बई  द्वारा
 पुरी  लम्वराई  के  कपड़े  के  थ.तों  श्रौ'  :  कटपीसों
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 की  बिकी  के  बारे  में  प्रपेक्षित  जानकारी  इस
 बीच  एकत्र  करलीगई  है  प्रौर  यदि  हां,
 तो  तत्संब्रंधी  पूरा  ब्यौरा  क्‍या  है  शरीर  यदि
 नहीं,  तो  इस  बारे  में  बिलम्ब  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रास4  में  राज्यमंत्री  (थोमतों
 are  wait)  :  जनवरी,  1978  में  बस्त्र

 आ्राथुक्‍त  के  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  कार्यालय  में
 इस  श्र। शय  की  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी
 कि  जाम  मैन्युफेक्चरिंग  कं०  लि०,  बम्बई
 ने  पांच  किस्मों  के  खाब  और  कम  लम्बाई
 वाले  कपड़े  की  गांठों को  भ्रधिक  दामों  में  नहीं
 बेचा  ताकि  कारखबने  से  चलते  समय
 के  मूल्य  पर  2  से  10%  के  बीच

 छूट  दी  थी।  कपड़े  में  खराबी  का  कारण
 मशीन  की  गड़त्रई।  बताया  गयी  है.।

 इस  मिल  द्वारा  कटे-फटे  और  कटपीसों
 को  बिक्री  के  लिये  जारी  करने  के  मामले
 का  सभ्वन्धित  प्राधिकाशियों  दवाव  भप्रध्ययन
 किया  गया  हैं  जिनकी  राय  में  पिछले
 तीन  वर्षों  में  बिक्री  के  लिये  जारी
 किये  कुल  कपड़े  की  मात्ना  को  देखते  हुए
 यह  बिक्री  कोई  असामान्य  नहीं  है  ।
 शरत:  उत्पादन  शुल्क  को  बचाने  के  लिये

 जानवूझ  कर  कोशिश  करने  के  मामले  की

 उुष्टि  नहीं  होती  ।

 Setting  up  of  Industrial  Centres  and
 Generation  of  Employment

 2514.  SHRI  7.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  number  of  District  Industrial  Cen-
 tres  to  be  set  up  during  the  next  four
 years  to  cover  the  remaining  districts;

 (b)  number  of  public  sector  industries
 which  have  adopted  such  Centres;  and

 (c)  employment  opportunities  likely  to
 be  generated  when  the  scheme  is  fully
 implemented  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  The
 Government  of  India  have  so  far  sanction-
 ed  the  setting  up  of  २5  District  Industries
 Centres  in  different  States  and  Union
 Territories.  It  is  proposed  to  cover  as
 many  districts  as  possible  during  the
 urrent  financial  year;

 (b)  This  is  a  centrally  sponsored  scheme
 being  implemented  by  the  State  and
 Union  Territory  Governments  through
 their  Industries  Departments.  It  is
 proposed  to  actively  associate  the  Public
 Sector  Enterprises  in  the  activities  of  the
 District  Industries  Centres;

 (c)  Itis  expected  that  this  decentralised
 industrial  administration  at  the  district
 \evel  will  greatly  facilitate  the  development of  small  and  rural  industries,  thereby
 generating  additional  employment  oppor-
 tunities.

 Take  over  of  the  Management  of
 Medel  Mill  (Nagper)  and  Indian

 United  Mill,  Bombay
 25:5.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the

 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whetheritisa  fact  that  Government
 have  taken  under  its  Control  and  Manage-
 ment  of  the  sick  mills:—Model  Mill—
 (Nagpur)  and  India  United  Mill
 (Bombay)  some  four  or  five  years  back;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  small
 and  poor  share-holders  of  the  said  sick
 Mills  have  not  received  yet  their  shares
 up  till  now;  and

 (c)  the  action  Government  have  taken
 or  propose  to  take  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c):  The  disbursal  of  claims
 out  of  the  compensation  fixed  in  regard  to
 the  nationalised  mills  will  be  done  by  the
 Commissioner  of  Payments  under  Section
 25  of  the  Sick  Textile  Undertakings  (Na-
 tionalisation)  Act,  1974.

 Indo-Kenya  Agr  ६  for  Machin
 Tool  Plant  in  Kenya

 2516.  SHRI  D.  AMAT:  Will  the  Mi-
 nister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indo-Kenya
 agreement  has  been  signed  for  the  setting
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 up  of  a  Rs,  4  crore  machine  tools  plant
 in  Kenya;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  and
 (b).  An  agreement  has  been  concluded
 between  HMT  and  the  Industrial  and
 Commercial  Development  Corporation
 (ICDC)  of  Kenya  on  5th  July,  978  for
 establishing  a  machine  tool  complex  in
 Kenya.  In  this  joint  vetnure,  HMT  will
 have  25  per  cent  equity  participation  and
 will  supply  plant  and  machinery  at  a
 cost  of  about  Rs.  70  lakhs.  Technical
 assistance  fee  and  fees  for  preparation  of
 detailed  project  report  are  also  payable to  HMT.  HMT  will  receive  a  royalty  of
 5  per  cent  for  a  period  of  seven  years.
 HMT  would  also  be  supplying  CKDS
 SKDS  and  accessories  to  the  project.

 Request  from  JCI  for  facilities  for
 Co:  ia) cial  Transactions

 2517.  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state:

 (a)  whether  the  JCI  has  been  requesting the  Central  Government  for  facilities  for
 commercial  transactions  since  last  year;

 (b)  whether  Government  have  taken  any
 decision  on  this  request;

 (c)  whether  the  JCI  Managing  Director
 has  offered  to  resign  in  frustration;  and

 (d)  the  reaction  ef  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  and
 (b).  Jute  Corporation  of  India  has  been
 authorised  to  undertake  commercial  pur-
 chases  of  raw  jute  since  1977-78  season.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Fall  in  production  of  Jute  Goods

 2518.  SHRI  VIJAY  KUMAR
 MALHOTRA:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Jute  industry  is  facing  a
 critical  stage  this  year;

 (b)  whether  production  of  jute  goods  is
 likely  to  go  down  further;  and
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 (९)  if  so,  what  steps  have  been  taken  to
 boost  up  the  production  of  jute  in  the
 near  future  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  to  (c)

 fe  industry  is  passing  through  difficult
 times  for  various  reasons.  However,
 there  is  no  ground  for  apprehension  of  any
 decline  in  production  of jute  goods  during
 the  current  year  as  compared  to  the  last
 year,  provided  there  are  no  constraints
 like  power  cuts,  etc.

 कोयला  उत्पादन  में  विस्फोटक  सामग्रो  का
 उपलब्ध  न  होना

 2519.  श्री  युवराज  :  क्या  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  उर्जा  मंत्री  ने  पत्न  द्वारा

 उनका  ध्यान  श्राकषित  किया  हूँ  कि

 विस्फोटक  सामग्री  उपलब्ध  न  होने  के

 कारण  कोयले  का  उत्पादन  कम  हो

 रहा  हैं  ;  ब्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  वर्ष  कोयला

 कम्पनियों  को  विस्फोटक  सामग्री  की

 कितनी  आवश्यकता  हैं  ओर  उस  के  सप्लाई
 के  लिए  कार्यवाही  कब  की  जाएगी  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाएगी!
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीमती
 झ्राभा  मयतो)  :  (क)  जी  हां।  यह  बताया

 गया  था  कि  विस्फोटक  सामग्री  पर्याप्त

 रूप  से  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  बाधा

 पड़नी  श्रारम्भ  हो  गई  है

 (ख)  1978-79  के  लिए  कोयला

 कंपनियों  की  विस्फोटक  सामग्री  की
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 झभावश्यकता  का  प्रनुमान  44,000  मी.०
 टन  लगाया  गया  है  t  इसकी  कुछ
 भ्रस्थाई  कमी  हूँ  जिसे  दूर  करने  के  लिए
 देशी  उपलब्धता  को  बढ़ाने  संबंधी

 ्रध्युपाय  करने  के  भ्रतिरिवत  झायात  करने

 की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  I

 Inculcating  a  sense  of  Security
 among  Harijans

 2520.  SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY  :  Will  the  minister  of
 HOME  AFFAIRS  tc  pleased  to  State:

 (a)  in  view  of  the  increasing  in-human
 atrocitics  on  Harijans  amidst  our  existing social  set  up,  what  kind  of  special  prote- tion  Government  consider  necessary  to
 create  a  sense  of  security  for  them  forth
 with;  and

 (b)  out  of  the  innumerable  number  of
 the  rich  who  were  either  directly  or  in-
 directly  responsible  to  commit  brutal
 atrocities  on  Harijans,  how  many  of  them
 have  been  accused,  punished  and  put  be-
 hind  the  bars  in  each  State  from  March,
 3077  onwards  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a) and  (b).  Criminal  offences  punishable under  the  law,,  including  those  where
 members  of  Scheduled  Castes  are  the
 victims,  come  within  the  definition  of
 ‘Public  Order’  which  is  a  State  Subject. The  Centre,  however,  keeps  in  close  touch
 with  the  State  Governments  and  makes
 appropriate  suggestions  from  time  to  time
 to  provide  protection  to  the  Members  of
 Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes
 and  the  weaker  sections  of  the  Society and  to  instil  a  sense  of  security  amongst them.  The  State  Governments  have  been
 taking  necessary  action  against  all  the
 persons,  including  the  rich,  who  are  found
 guilty.  However,  such  details  as  have
 been  asked.  are  not  collected  by  the  Centre
 from  the  State  Governments.

 Loans  to  Port  Trusts

 (2521.  SHRI  K.  PRADHANI  :  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  the  details  re-
 garding  the  amount  that  has  been  sanc-
 tioned  by  Centre  to  provide  loans  to  the
 Port  Trusts  for  their  development
 Projects  ?
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 THE  MINISTER  OF  State  in  charge  of  the  Ministry  of  SHIPPING  and  Transport
 (SHRI  CHAND  RAM)  :  A  total  loan  assistance  of  Rs.  263 °44  crores  was  provided  to  the
 Port  Trusts  for  their  development  Projects  during  the  Fifth  Plan.  The  details  are  given
 below  :

 (Rs.  in  Crores)

 Port  Trust  1974-75,  =  1975-76  1976-77  1977-78

 .  Calcutta  25°23  27°04  26-03  26° 64

 2.  Bombay  .

 3.  Madras  7°50  7°20  3°00  2°00

 4  Cochin  2°03  3°00  I°00  o  46

 5.  Visakhapatnam  20°00  +15" 50°  0°75  3°  60

 6.  Kandla.  3°3!  2-60  4  I°00

 7.  Mormugao  7°50  16  00  3°50  7°50

 8.  Paradip  4°50  6-30  8-00  7  50

 Totar  70०7  ह  64  67:03  48-70:

 राज्यों  हारा  बिजलो  के  जे  रेटरों  का  रायात

 2522.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या
 ऊर्जा  मंत्री  नई  बिजली!  पश्यिोजनाग्रों  के
 लिए  बिजलो  के  जेनरेटरों  के  आयात  के
 बारे  में  22माचे,  978%  तारंकित  प्रश्न
 संख्या  408  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भारत  हैत्रो  इलैक्ट्रकल्ज  द्वारा
 प्रतिवर्ष  बिजली  के  कितने  जेनरेटरों  का
 निर्माण  किया  जाता  है  और  उन
 जेनरेटरों  की  क्षमता  कप  है  श्रोर  देश
 में  इस  समय  उनकी  मांग  क्‍या  है;
 आ।र

 (ख)  किन-किन  शाज्यों  ने  विदेशों  से

 बिजलो  के  जेनरेटर  आयात  करने  के

 लिए  क्रयारेश  दिए  हैं  तथा  ग्रपनी  बिजली  परि

 योजनाओं  के  विस्तार  के  लिए  किन-किन

 देशों  4  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  मांग  की  है
 शौर  किन-किन  शाज्यों  को  'बजली  पश्थियो-

 जनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  उन  को  सहायता  दी  जाएगी
 ब्रौर  कितनी  सहायता  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (भी  to  रामचलखन)  :

 (क)  किसी  वर्ष  विशेष  में  निर्मित  सेटों  की

 संख्य।  स्थल  संबंधी  आवश्यकताओं  श्र

 यूनिट  की  विभिन्न  रेटिंगों  के  मेल-जोल  पर



 r69  Written  Answers  SRAVANA  lI,  900  (SAKA)  Written  Answers

 निभर  होती  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के
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 टेड  द्वारा  निर्मित  विद्युर्‌  उत्पादन  सैठों
 दौरान  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्ज  लिमि-  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  —

 1975-76  1976-77  1977-78

 ताप  विद्युत

 60  मेगावाट  3

 0  मेगावाट  5  -—-  2

 20  मेग/वाट  4  3

 200/210  मेधआवॉट  6  2  6

 जोड़  6  5  2

 जल  विद्युत

 विभिन्न  रेटिंगों  था

 सी  को  संछया  2  5  4

 (ख)  असम,  प्रांध्र  प्रदेश,  गुजरात,  कम  भ्रयवा  पन्योज्ना  विशेष  से
 कर्नाटक,  महा शष्ट्र,  .  पंजाब,  सिक्किम,  सम्बद्ध  नहीं  होती  ।
 तमिलनाडु  तथा  पश्चिमी  बंगाल  शज्य  स्तरकारों
 ने  इन  राज्यों  में  कार्यान्वयना  धीन
 पश्ियोजनाओम्रों  के  लिए  विदेशों  सिम  विद्युत
 जेनेरेटरों  के  ऋधात  के  लिए  आइर  दिए
 हैं  1

 सोविधत  संघ,  यूनाइटिड  थि  ग्डम,
 संयुक्त  घ  अमरीका,  पश्चिम  जर्मनी  स्री
 स्वीडन  के  प्रनूख  विद्युत्‌  उपस्प/र  निर्माताओं
 के  साथ  भार्त  हैत्री  इलंक्ट्रिकल्ज
 लिमिटेड  ने  तकनीकी  सहयोग  संबंधी
 समझौते  किए  हैं।  देश  क  विद्युत  कार्यक्रम  के
 क्रियान+थन  में  सहायता  देन  का  लिए  इन
 देशों  से  तकनीकी  विशेषज्ञ  समध-समय  पर
 आ्रामंत्रित  किए  जाते  हैं  |

 राज्य  की  सम्पूर्ण  वा धिक  योजना  के

 लिए  एकबुश्त  कणों  बौर  अनुदानों  के  रूप
 में  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता
 दी  जाती  है  और  पह  सहायता  किसी

 Visit  by  President  of  R.  rom  Cola
 Corporation

 2523.  SHRI  5.  S.SOMANI  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state

 (a)  whether  it  has  ccme  to  the  notice
 of  Government  that  the  President  of  world
 famous  R.  C.  Cola  Corporation  has  teen
 visiting  our  country  very  often  to  explore the  possibilities  of  introducing  their
 foreigr:  brand  soft  drinks  in  our  country;
 and

 (b)  if  so,  the
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI)  :  (०)  No,  Sir.

 Government’s  reaction

 (b)  In  view  of  (a)  above,  does  not  arise.
 Status  of  Junior  Officers

 (Programme)  in  AIR

 2524.  SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN  :
 Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  in  All  India  Radio  a  Junior  Officer
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 (Programme)  controls  a  Senior  Officer
 (Enginezr)  inspite  of  Government  orders
 that  senior  am»ag  the  two  categories  should
 be  \leclared  as  the  head  of  the  office;  and

 (b)  if  so,  steps  propose  to  be  taken  for
 removing  these  anomalies  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMA-
 TIOM  AND  BROADGASTING  (SHRI L.  K  ADVANI):  (a)  and  (b).  The
 Cadres  of  Engineering  and  Programme
 OsFicers  being  different,  there  is  no  ques-
 tion  of  inter  se  seniority  between  the  officers
 of  these  two  Cadres.  However,  in  regard to  the  declaration  of  an  officer  from  either
 of  these  Cadres  as  the  “headyofthe  Office  4
 p2nding  a  final  decision  on  the  question, the  Director  General,  All  India  Radio
 has  been  deciding  each  question  keeping in  view  the  functional  necessities.

 Underground  Fires  in  Jharia  Coal
 Belt

 2525.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIANWALA  :  Will  the  Minister  of
 ENERGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  underground  fires  in  Jharia coal  belt  are  threatening  to  destroy  coal
 worth  millions  of  rupees  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  to  save
 the  situation  and  this  valuable  source  of
 energy  ?

 THE  MINISTER)  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)
 (a)  and  (b).  After  the  nationalisa-
 tion  of  the  coking  coal  mines,  due  emphasis was  given  to  एल  Jharia  coalfields  properly studied  for  scientific  remedies  with  a  view
 to  controlling  the  destruction  of  valuable
 coking  coal  by  underground  fires.  A
 senior  level  committee  including  members
 from  Bharat  Coking  Coal  Ltd.,  Central
 Mine  Planning  an!  _  Design  Institute, Central  Mining  Research  Station  and
 Tata  Iron  and  Steel  Co.  Ltd.  arrived  at
 certain  broad  conclusions  in  regard  to  the
 method  of  tackling  mine  fires  on  surface
 and  underground.  Subsequently,  Govern-
 ment  of  India  appointed  a  _  Safety
 Committce  to  go  into  various  aspects
 of  safety  in  mines  and  also  coal  fire  in
 Jharia  coal-field  specifically.  This  Com-
 mittee  identifierl  gi  active  fires  in  Jharia
 coalfield  and  made  specific  recommenda-
 tions  to  tackle  the  fire.  The  recommenda-
 tions  have  been  accepted  by  the  Govern-
 ment.  The  cal  companies  are  takirg action  to  tackle  small  fires  in  accordance
 with  the  recommendations  of  the  Com-
 mittee.  The  methods  adopted  are  surface
 blanketing,  flooding,  etc.  Large  fires  at
 Jogta,  Todna  and  Rajapur  have  —  been
 studied  in  depth  and  feasibility  reports to  tackl:  them  have  been  completed.
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 Strike  in  Hindustan  AerOnautics
 Led.

 2525.  SHRI  UGRASEN  :
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 SHRI  SURINDRA  BIKRAM:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  were  strikes  in  HAL
 Lucknow  recently;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard  and  the  present  situa-
 tion  of  these  establishments  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (PROF. SHER  SINGH):  (a)  and  (b).  On  the
 26th  May,  1978,  a  member  of  the  super-
 visory  staff  of  the  Lucknow  Division  of
 Hindustan  Aeronautics  Ltd.,  was  assaulted
 by  a  workman.  Following  a  complaint to  the  Police  by  the  officer,  the  workman
 was  arrested  Consequent  upon  _  the
 arrest  of  the  workman,  the  workers  of  the
 Division  resorted  to  too!  down  strike  and
 agitation  from  27th  May,  3978  and  there
 after  the  situation  continued  to  be  tense.
 Asthe  management  of  HAL  apprehend-
 ed  threat  to  life  and  property  and  found
 that  production  activity  could  not  be
 carried  on,  they  declared  lock  out  of  the
 Division  with  effect  from  the  mid-night of  4th/5th  June,  1978.

 Subsequently,  as  a  result  of  _bi-partite settlement  arrived  at  between  HAL  and
 the  workers  Union,  the  lock  out  was  lifted
 with  effect  from  the  first  shift  on  the
 9th  June,  978.  Presently  normal  condi-
 tions  prevail  in  the  Division.

 जमंन  फर्म  साइमंस  के  साथ  तकनोको  सहयोग

 2527.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
 द्वारा  जमंनी  फर्म  साइमन्स  के  साथ
 तकनीकी  कर।  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 जब  कि  उस  की  सहायक  फर्मे  देश  तथा  विदेश
 मंडियों  में  प्रतिस्पर्धा  कर  रही  हैं  ;

 (ख)  भारत  हैवी  इलेबिट्रव.ल्स  लिमिटेड
 देश  की  किन-किन  फर्षों  से  खरीदारी  करती
 है;
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 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  फर्मे,
 उन  के  भ्रतिरिकत  जिन  से  भारत  हैवी  इलेट्रिकल्स
 लिमिटड  खरीदारी  करती  है  उसे  I0
 प्रतिशत  कम  दरों  पर  माल  सप्लाई  करने
 के  लिए  तयार  है;  ग्रौर

 (घ)  यदिहां,  तो  इन  फर्नों  स  खरीदारी
 न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (धोमतों
 शाभा  सयती)  :  (क)  इस  समय  भारत
 हैवी  इलौॉक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  (बी०  एच०
 ई०एल०  )  के  विकस्ति  देशों  जैस  रूस,
 संतुकत  राज्य  प्रमेरिका,  स्वीडन,  इटली,
 स्विथजरलैंड,  पश्चिम  जम॑नी  श्रादि  की
 प्रसिद्ध  फर्मों  क ेसाथ  23  सहयोग  करार  हैं।
 इन  तकनीकी  सहयोगकर्ताओ्रों  की  सहायता
 ओर  प्रौद्योगिकी  के  ग्रहण  करने  के  एक
 दशक  से  भी  अधिक  के  बी०एच०ई०एल०
 के स्वयं  के अनुभव  से  द्ीभारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्त
 लिमिटे३  देशी  तथा  विदेशी  बाजारों  में
 प्रतियोगिता  करने  में  समर्थ  रहा  है  ।

 किन्तु  कारोबार  में  बने  रहने  श्रौर  प्रतियोगी
 होने  के  लिए  डिजाइतों  और  निर्माण  संबंधी
 प्रोद्योगगी  को  निरन्तर  प्रयतनन  बनाने
 की  प्रावश्यकता  हैं  जिसके  लिए,  विकास
 को  हमारी  वतंमान  प्रावस्था  में  तकनोंकी
 सहयोग  आवश्यक  होते  हैं  ।  इस  उद्देश्य
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बी०एच०ई०  एल०
 ने  मेसर्त  साइमेंस  के  साथ  एक  नया  सहयोग
 करने  का  प्रस्ताव  किया  है  |  इसके
 अधीन  बी०एच०  ई०  एल०  का  लगभग

 19%  पण्यावर्त  आयेगा  |

 (ख)  बो०एच०ई०एल०  जिसका  वर्त-
 मान  पण्यावतं  एक  वर्ष  में  600  करोड़  रुपये
 से  भी  श्रधिक  होने  का  अनुमान  है,  कच्चा
 माल,  हिस्स  पुर्जों,  मझौले  इंजीनियरी  उत्पादों
 और  ब्रतेक  किस्म  के  उपकरणों  की  खरीद

 बढुत  सी  देशी  फर्भों  से  कर  रहा  है  जिनकी
 संध्या  हजारों  में  होने  की  सम्भवना  है।  इन
 सभी  देशी  कर्मों के  नाम  संकलित  करने

 से  कोई  व्यावहारिक  उद्देश्य  है ६९६  नहीं
 होगा  i

 (ग)  जी,  नहीं  ।  बी०  एच०  ई०एल०
 द्वारा  की  गई  खरीद  सुस्थापित  प्रक्रियाओं
 के  अनुसार  होती  है,  जिस  में  निर्धारित
 क्वालिटी  मानकों  के  अनुरूप  प्रतियोगी
 बोलियों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 (७)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  1

 कपड़े  पर  कारखाना  द्वारा  मूल्य  को  मोहर

 2528.  शी  दयाराम  शाक्य  :  कया
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  सश्कार  ने  कपड़ा  मिलों  को
 कपड़े  पर  कारखाना  द्वार  मूल्य  की  मोहर
 लगाने  के  निर्देश  दिए  हैं  लेकिन  चूंकि  उप-
 भोक्‍त,ओं  के  लिए  बिक्री  मृल्य  की  मोहर  नहीं
 लगाई  जाती  है,  दुकानदार  उपभोक्ताओं
 से  अ्रधिक  मूल:  लेते  हैं;  ब्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  इस  कदा
 चार  को  रोकने  के  लिए  कपा  कार्यवाहों  कर
 रही  है?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्ोमतो
 ‘OTAat  मयती)  :  (क)  श्रौर  (छ),
 मिलों  को प्रति  मीटर  कपड़े  पर  मिल  से
 निकलते  समय  के  मूल्य  तथा  उत्पादन

 गुल्क  की  मुहर  लगानी  होती  है  ।  पहल
 मिलों  को  अधिकतम  फुटकर  मूल्यों  की

 मुहर  लगानी  होती  थी।  यह  पाया
 गया  थाकि  कुछ  मिलें  ज्यादा  लाभ  के
 प्राधार  पर  मूल्य  अंकित  कर  रही  थीं  ।
 यह  क्यिमान  योजना  इस  उद्देश्य  a
 बनाई  गई  है  कि  उपभोक्ता  मिल  से

 बाहर  के  अंकित  मूल.  तथा  उत्पादन

 शुल्क  के  प्राधार  पर  सौदेबाजी  कर  सके  ।
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 Mahareshtra  Annual  Plan

 2529.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN  :
 SHRI  CHHITUBHAI  GAMIT:

 Will  the  Minister  of  PLANNING  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  crawn  to  a  news  item  published
 in  Hindu  dated  the  agth  J

 une,  1978  that
 the  Finance  Minister  of  Maharashtra  has
 expressed  regret  that  Centre  is  forcing  the
 State  to  accept  allotments  on  its  annual
 plans  without  even  consulting  the  State
 about  it;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereon  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Annual  Plans  of  States  are  determined
 by  the  Planning  Commission  after  full
 consultation  with  State  Governments.  For
 the  Annual  Plan  1978-79,  the  Maharashtra
 Government  had  originally  proposed  an
 outlay  of  Rs.  700  crores  which  was  revised
 by  them  subsequently  to  Rs.  745  crores.
 In  the  light  of  available  resources,  an  outlay of  Rs.

 735
 crores  was  agreed  to,  after  dis-

 cussions  first  at  the  official  level  and  then
 between  the  Planning  Commission  and  the
 State  Chicf  Minister.

 सोबियत  संघ  से  हथियारों  को  रोब

 2531.  श्री  वीरेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  रक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 (क)  कथा  भारत  सरकार  ने  वर्ष
 1978-79  के  दोगन  सोक्यित  संघ  की
 सरकार  से  हथियार  खरीदने  का  निर्णय
 किया  है  ;  ब्रौर

 (ख)  उन  का  कुल  मूल्य  कितना
 है  ?

 रक्षा  मंत्रो  (श्रो  जगजोबन  राम)  :  (क)
 शर  (व).  पूर्व  तथा  पश्चिम  क  मित्र  देशों  सं,
 जिन  में  सोवियत  संब  भी  शामिल  है  रक्षा
 उपकरग  तथा  सामान,  जिनका  अभी
 जश  में  निर्माण  नहीं  किया  जाता  है,
 बरीदना  कीई  नई  व्यवस्था  नहीं  है  ।
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 इस  प्रकार  का  सामान  समय-समय  पर
 श्ौर  आवश्यकता  पड़ने  पर  प्राप्त  किया
 जाता  है  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत
 होंगे  कि  इस  बारे  में  ब्यौरा  देना  लोकहित
 में  नहीं  होगा  t

 Thermal  Power  Station  at  Raichur
 (Karnataka)

 Ba
 SHRI  6.  ५.  KRISHNAN:  Will

 the  Minister  of  ENFRGY  be  pleated  to
 state  ;

 (a)  whether  Central  Goveairment  heve
 ae

 clearance  for  a  Thermal  Pc  wer
 tation  at  Raichur  in  Karnataka  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 amount  sanctioned  and  the  details  r¢gard-
 ing  the  functioning  of  phase  I  unit  and
 when  it  is  likely  to  be  started  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  As  per  the  Project  Report,  the  esti-
 mated  cost  of  Stage  I  of  the  Project  cc  mpris-
 ing  of  installation  of  two  units  of  2.0  MW
 each  is  Rs.  59°25,  crores.  The  first  unit
 is  scheduled  to  be  commissioned  duing
 1982-83  and  second  during  1983-84.

 Employment  of  Workers  in
 Magnesium  Plant  of  National
 Metallurgical  Laboratory,  CSIR

 253
 ty

 SHRI  BHAGAT  RAM:  Will
 the  inister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  workers  of  Magnesium  Plant
 of  National  Metallurgical  Laboratory,
 CSIR  have  been  agitating  for  an  assur-
 ance  on  future  of  this  Plant  and  thcir  em-
 ployment  there;  and

 (b)  ifso,  the  steps  that  are  Leing  taken
 to  ensure  the  employment  of  the  workers
 and  as  well  as  the  future  of  the  Plant  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  and  (b). It  is  the  policy  of  CSIR  to  hand  over  toa
 party  which  may  be  incterested  in  and
 considered  suitable  for  processing  it  further.
 The  workers  of  the  Magnesium  Plant  are
 therefore  anxious  about  the  future  of
 this  Pilot  Plant.  Every  cffort  will  be
 made  for  their  employment  if  the  Plant  is
 taken  over  and  run  on  commerical  basis
 by  a  suitable  party.
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 Enquiry  into  wastage  of  funds
 in  National

 Motetarstcal
 Laboratory

 2535.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will
 the  Minister  of  SCIENCE  AND  TECH-
 NOLOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  insti-
 tuted  an  enquiry  about  the  drainage  of
 public  funds,  mismanagement  like
 wastcfully  burning  of  furnace  200  KL  oil
 in  July,  976  and  205  KL  oil  in  March,
 1977),  payment  of  railway  demurrage  to
 the  tune  of  Rs.  ‘1,000  in  the  period  of
 June,  976  to  August,  977  in  the  National
 Metallurgical  Laboratory,  CSIR,  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the
 persons  responsible  for  that  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  There  has
 been  no  wasteful  burning  of  furnace  oil
 in  the  Magnesium  Project  as  alleged.  The
 demurrage  charges  are  of  the  order  of  Rs.
 30,527°  60  P.  during  July,  1976  to  Novem-
 ber,  977  on  account  of  the  erratic  supply of  furnace  oil  from  the  suppliers.

 (b)  The  matter  relating  to  payment
 demurrage  charges  is  being  looked  into
 by  a  Committee  appointed  for  this  purpose. The  report  of  the  Committee  is  awaited
 andin  the  light  of  the  findings  of  the
 Committee  Government  will  take  appro-
 Priate  action.

 fale  of  Magnesium  Plant  of  National
 Metallurgical  Laboratory,  CSIR

 2536.  SHRI  BHAGAT  RAM  :  Will
 the  Minister  of  SCIENCE  AND  TECH-
 NOLOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Magnesium  Plant  of
 National  Metallurgical  Laboratory,  CSIR

 engaged  in  the  production  of  a  defence
 strategic  Magnesium  is  proposed  to  be
 sold  to  a  private  party;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  (a)  CSIR  is  look-
 ing  around  for  a  suitable  party,  both  in
 public  and  private  sectors,  who  could  take
 over  the  Magnesium  Pilot  Plant  at  Jam-
 shedpur  and  run  it  on  commercial  basis
 based  on  the  technology  developed  by National  Metallurgical  Laboratory.

 (b)  The  basic  objective  of  CSIR  is  to
 develop  technological  and  industrial  pro-
 cesses  and  to  transfer  them  immediately thereaftcr  to  suitable  indigenous  parties for  their  commercialisation.  In  regard
 to  the  magnesium  metal,  having  established
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 the  technical  viability  of  its  proces,
 CSIR  is  wishing  to  hand  over  the  Pilot
 Plant  to  a  suitable  party  which  can  fully
 take  care  of  the  existing  Plant  and  up-
 scale  and  optimise  the  production  under
 more  appropriate  management  conditions
 so  that  the  operations  could  also  be  eco-
 nomically  viable.

 Instructions  to  States  not  to  use
 Third  Degree  Methods  by  Police

 2537.  SHRI  AHMED  HUSAIN
 SHRI  SHY  AM  SUNDER

 GUPTA:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK  :
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Police  is  empowered  to
 use  third  degree  methods  even  to  the
 under-trials  and  persons  in  detention;

 (b)  how  Government  propose  to  ensure
 that  no  third  degree  method  is  adopted
 by  the  Police  in  various  States  to  the
 under-trials,  while  in  detention,  etc.

 (c)  whether  Government  would  place
 acopy  of  the  latestinstruction  ofthe  Central
 Government  to  the  States,  IGPs  on  the
 Table  ofthe  House  regarding  non-
 adoption  of  third  degree  methods  ;

 (d)  if  not,  when  Government  propose
 to  do  so;  and

 (९)  whether  Government  consider  to
 appoint  a  permanent  Commission/Depart- ment  to  look  into  the  complaints  regard-
 ing  use  of  third-degree  methods  by  Police  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  The  under-trial  prisoners  and  per- sons  in  detention  are  kept  either  in  judicial
 custody  or  jail  custody.  The  police  comes
 into  the  picture  only  at  the  time  of  their
 transportation  from  jail  to  the  court  of
 Magistrate  and  back.  In  case  of  any
 physical  assault  or  even  harassment  of
 theundertrial  by  the  escorting  pelicemen, on  a  complaint  by  the  undertrial,  judicial
 cognizance  is  taken  immediately.

 (c)  and  (d).  Central  Government's
 advice  to  State  Governments  contained
 in  D.O.  letter  No.  &/42/75-GPA-I  dated
 7/8th  July,  975,  from  Home  Minister  to
 the  Chief  Ministers  of  all  the  States  and
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 D.O.  letter  No.  5/7/76-GPA.II  dated
 35

 th  February,  1976  from  :he  Union
 ome  Minister  to  the  Chief  Ministers  of

 all  the  States.

 (e)  Ample  provisions  exist  in  the  State
 Police  Manuals/Standing  Orders  of  the
 State  Governments  that  the  Prisoners
 arrested  by  the  Police  should  not  be  sub-
 jected  to  needless  indignity  and  harsh
 treatment.  The  use  of  improper  methods
 also  forms  part  of  the  terms  of  reference
 of  the  National  Police  Commission  already
 set  up  by  the  Government.  It  is  not  pro-
 posed  to  set  up  a  permanent  Commission
 or  department  to  look  into  such  complaints

 सरकारी  यकोलों  में  अ्रष्टाचार

 2538.  to  'रामजों  सिह :  :  क्‍या

 ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी
 वकीलों  में  बढ़ते  भ्रष्टाचार  को  कम  करने
 का  हैं!

 गृह  संत्रालय में  राज्य  संत्रो  (भो  धनिक  लाल

 मच्डल) :  सभी  राज्यों  और  संघ
 शासित  क्षेत्रों  to  सूचना  एकत्न  को  जा

 रही  है  श्रौर  जैसे  ही  उपलब्ध  होगी  सदन  के
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बलात्कार  के  लिए  कठोर  सजा

 2539.  Sto  'रामजों  सिंहः  कया  गह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या
 सरकार  का  विचार  बलात्कार  की
 घटनाओं  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  उस  के
 लिये  कठोर  सजा  देने  का  है  ?

 गृह  मंत्र।|लथ में  राज्य  मंत्री  (श्री  एस०
 डो०  वादिल)  :  भारतीय  दंड

 सहिंता  की  धारा  376  में  बलात्कार  के
 झपराध  के  लिये  पहले  ही भारी  सजाओं
 का  प्रावधान  है  ।  प्रत्येक  मामले  की
 परिस्थितियों.  बौर  तथ्यों  तथा  अपराध  के
 लिये  निर्वारित  सजा  पर  विचार  करने
 के  पश्चात्‌  सज़ा  देना  न्यायालयों  का  कार्य
 =
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 sera}  wt  कोयले  को  सप्लाई

 2540.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय.  क्या

 ऊर्जा  मंत्री  कोय्ले  के समान  मृल्य  के  बारे

 में  22  माचं  .978  &  ताशंकित  प्रश्न

 संख्या  426  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की_  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बड़े  उद्योगों  को  कोयला

 कम  दरों  पर  सप्लाई  किया  जाता  है  जब

 कि  धरेल  उपयोग  के  लिए  यह
 ऊंची दरों  पर  सप्लाई  कियाजाता  है  ;

 (@)  यदि  हां;  तो  इसके  मुख्य  कारण
 क्या  है;  झोर

 (ग)  रेलवे  की  बड़े  उद्योगों  को  तथा

 घरेलू  उपयोग  के  लिए  कोयला  श्रलग

 झलग  किन  किन  दरों  पर  सप्लाई  किया

 जाता  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (क्री  पी०  रामचनान)  :

 (क)  जी  नहीं  (ख)  प्रश्न  नहीं

 उठता  |

 (ग)  रेलवे  तथा  ग्रन्य  बड़े  उद्योग  श्राम

 तौर  सं  ग्रेड-1  स्टीम  कोयले  का  इस्तेमाल

 करते  हैं  जिसका  खान  मुहाना  मूल्य  कम

 नमी  वाली  किस्म  के  लिए  रु०  73.10

 पैसे  प्रति  टिन  और  अधिक  नमी  वाली  किस्म

 के  लिए  रु०  66.70  पैसे  प्रति  टन  श्रधि-

 सूचित  किया  गधा  है  ।  घरेलू  उपभोक्ता

 कोयले  से  निमित  स/फ्ट  कोक  का  उपयोग

 करते  हैं  जिसका  खान  मुहाना  मूल्य
 हह्०  86/-  प्रतिटनप्रधिसूचित  किया

 गया  है  यह  मृल्य  उसकी  उत्पादन

 लागत  से  भी  कम  है  ॥
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 Ceal  Stocks  Position  at  Thermal
 Plantes  in  Northern  Region

 9
 Sar

 SHRI  5.  R.  DAMANI  :  Will
 the  Ministery  of  ENERGY  be  pleased  to
 state  :
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 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 SHRI  PP.  RAMACHANDRAN)  :
 a)  Three  thermal  stations  in  the  Nor-

 thern  Region  had  critically  low  stocks
 during  the  month  of  June  °78  only.

 (b)  Machinery  exists  for  re-planning

 782

 >  of  coal  supplies  to  thermal  power  stations.
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  of  But  there  were  large  scale  diversions  of

 the  thermal  units  in  the  northern  region  coal  wagons  to  South  as  a  result  of  strike
 had  to  do  with  hand  to  mouth  coal  stocks  in  Singareni  Colleries  which  reduced  the
 in  recent  months;  stocks  of  power  —  stations  in  Northern

 Region.  Day  to  day  monitoring  was
 (b)  if  so,  what  are  the  reasons  for  not  done  to

 he  dal  movement  of
 oe  i. having  proper  planning  in  this  respect  aaa

 Mealy  requiremientsiuntit  sto
 inspite  of  past  experiences  ;  and  uric  up.

 ४  (९)  A  statement  showing  the  actual
 stock  position  at  each  thermal  plant  in  the

 (c)  the  actual  stock  position  of  coal  av  Northern  Region,  month-wise,  from
 each  thermal  plant  month-wise  since  April  to  June,  1978  is  annexed.  They  fell
 April,  978  and  on  how  many  occasions  short  of  a  safe  margin  of  seven  days  on  a
 they  fell  short  of  the  safe  margin  ?  few  occasions.

 Statement
 Statement  showing  the  closing  stacks  etc.  of  coal  in  respect  of  wajor  thermal  pewer  stations  in

 the  Northern  ie  Sor  the  period  April:  to  June,  i658,

 (Figures  in  tonnes)

 SL.  Name  of  the  Thermal  Power  Station  Closing  stocks  at
 No.  the  end  of  each

 month  Remarks
 Tontries  Days

 Dadar  pur
 t  April  2  *Excluding  10,60

 tonnes  carpet  Coal
 .  20552

 May
 June  3020"  -

 2nnk®  r
 2  DESU  99

 (i)  Indraprastha
 April  54543  54

 39473  9

 Mor  4765  uh

 ‘  (ii)  Rajghat

 April  at
 अछण्  2

 Jane  3064  6

 |
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 Name  of  the  Thermal  Power  Station  Closing  stocks  at  the
 be  end  of  each  month

 od  Remarks

 Tonnes  Days

 Uttar  Pradesh
 3  Obra

 April  59155"  077...  *  Usable  stocks,
 May  39347"  st
 June  48274"  7

 4  (i)  Panki
 April  A  8794  I2
 May  5432  78

 June  8i6  I
 (ti)  Panki  Extn,
 April  27620  I4

 May  33466  77
 June  22516  Ir

 5  Harduaganj  ‘A’
 April  7989  8
 May  9060  9
 June  7699  7%

 6  Harduaganj‘B’
 April  76675,  35
 May  36477  6
 June  3734  i}

 7  Kanpur  (RPH)
 April  2348  I2
 Mav  6589  6
 June  3576  3

 Punjab
 8  Bhatinda

 Aoril  T059!  6
 May
 June.  i8000  Ir
 Haryana

 g  Faridabad
 April  I9909  20

 May  2000  ar
 June  35270  5
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 Metching  of  Industrial  Progress
 with  Agriculture

 2592.  SHRI  Ss.  7२.  DAMANTI:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state  :

 ?  (a)  the  reasons  for  industrial  sector  not
 making  matching  progress  and  contribu-
 tion  with  Agricultural  sector  in  improving national  economy  during  1977-78  ;

 (3)  the  prospects  in  the  current  year  at
 present  trends  ;  and

 (c)  the  major  sectors  of  industry  which
 eed  spzcial  attention  tc  improve  per-

 formince  and  steps  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  _  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  (a)  to  (c).
 The  factors  responsible  for  a  slow  rate
 of  growth  of  the  industrial  sector  in  1977
 78  vary  from  industry  to  industry  (c.g,.
 power  shortage  lack  of  sufficient  capacity,
 shortage  of  some  critical  inputs  like  ex-
 plosive,  industrial  relations  and  _  insuffi-
 cient  demand).  For  1978-79,  it  is  expected
 that  a  growth  rate  of  7-8  per  cent  in  in-
 dustrial  production  would  be  achieved.
 Whe  programme  for  raising  the  rate  of
 geowth  of  industrial  production  in  the
 current  year  consists  of  the  following  main
 elements  :—

 (i)  Achievement  of  targets  already  set
 in  respect  of  crucial  industries  like
 power,  coal,  stecl,  fertilizers,  and
 non-ferrous  metals  ;

 (ii)  Sztting  higher  targets  of  output  in
 respect  of  certain  major  industries
 where  d‘mand  conditions  justify such  higher  output.  Among  these
 are:  paptr,  cem:nt,  commercial
 vehicles,  wagons  ani  textiles  pro-
 duced  by  NTC  mills  ;

 (iii)  Advance  planning  of  imports  and
 bulfer  stocking  of  crucial  inputs  in
 order  to  ensure  that  production  in
 industry  is  not  disrupted  due  to  fall
 in  production  of  one  or  two  units.

 (iv)  Constant  monitoring  and  co-ordi-
 nation  with  a  view  to  ensuring  that
 targets  of  production  are  achieved.

 Utilisation  of  Solar  Energy
 2543.  SHRI  NATVERLAL  B.

 PARMAAR  :
 SHRI  RAM  PRAKASH

 TRIPATHI  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCF  AND

 TEC  IN  ILOSY  bs  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  evolved
 any  s:2m:  to  avail  of  immense  potential
 aw  solar  energy  in  the  country  ;  and
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 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?
 THE  PRIME  MINISTER.  (SHRI

 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  Uti-
 lisation  of  Solar  energy  for  a  wide  range of  applications  with  special  emphasis  cn
 its  use  in  rural  areas  has  been  given  high,
 Priority  by  the  Government.  Ffforts  in
 this  area  are  still  in  the  R  &  D  stage.
 Ovganised  research  and  development with  significant  financial  inputs  by  the
 Department  of  Science  and  Technolcgy started  only  a  couple  of  years  ago  and
 normally  new  technologies  take  several
 years  before  they  could  reach  commercia-
 lisation.  Sustained  efforts  have  Iced  to
 successful  prototype  development  of  certain
 selar  energy  devicessuch  as  water  heating
 system,  solar  dyrers  for  agricultural  pro-
 duce,  solar  power  plant  etc.  Scme  of
 these  devices  arc  undergoing  ficld  trials  in
 different  parts  of  the  country.  The
 following  are  the  more  important  R  &  D
 projects  which  have  made  significant  pro-
 gress  :

 (i)  Successful  completion  of  one-tonne
 per  day  proto-type  paddy  dryer
 by  the  Annamalai  University.

 (ii)  A  r0-tonne  per  day  paddy  dryer has  been  installed  by  the  National
 Industrial  Development  Corpora- tion  at  the  Central  State  Farm  in
 Lathowal  near  Ludhiana—  Work
 started  on  another  solar  dryer  ins-
 tallation  at  Gauhati  (Assam).

 (iii)  A  r0-KW  experimental  _  solar
 power  plant  has  been  successfully
 installed  and  commssioned  by  the
 Bharat  Heavy  Electricals  Limited
 in  cooperation  with  the  Indian
 Institute  of  Technology  Madras
 under  the  Indo-FRG  Cooperation
 Agreement.

 (iv)  Solar  Energy  heating  systen.s  for
 domestic  use  and  for  medium  and
 large  scale  applications  in  hotels,
 guest  houses,  hostels,  etc.  have
 also  been  developed  by  the  Bharat
 Heavy  Electricals  Ltd.,  and  the  Na-
 tional  Physical  Laboratory.  One
 such  large  scale  installation  has  been
 successfully  installed  at  the  Qutab
 Hotel,  Delhi.

 (v)  Know-how  has  becn  developed for  making  fresnel  condensers  for
 solar  cells  at  the  Indian  Institute
 of  Science,  Bangalore.

 (vi)  R  &  D  work  for  fabrication  of
 silicon  solar  cells  at  the  Central
 Electronics.  J.td.,  for  direct  con-
 version  of  solar  energy  into  clec-
 tricity  by  photovoltaic  process  is
 in  progress.  A  number  of  other
 institutions  in  the  country  are
 participating  in  this  werk.  The
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 main  thrust  of  R  &  D  work  in  this
 area  is  to  develop  low  cost  solar
 photovoltaic  cells  with  reasenable
 efficiency.

 (vii)  A  solar  energised  desalination  pilot
 plant  of  t000  litres  per  day  capa-
 city  for  obtaining  potable  water
 from  sea  water  was  developed  by the  Central  Salt  and  Marine  Che-
 mical  Research  Institute,  Bhavna-
 gar.  Based  on  the  _  performance of  this  pilot  plant,  the  Institute  has
 recently  commissioned  a  5000  litres
 per  day  capacity  plant  at  village Awania  in  Gujurat  and  plants  of
 larger  capacities  are  under  cons-
 truction  in  Rajasthan.

 Cadres  of  Police  Force  under  the
 Ministry

 2544.  SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY  :  Will  the  Minister  of
 HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  cadres  of  Police  force  Functioni
 under  the  Ministry  of  Home  Affairs  and
 the  total  annual  expenditure  incurred  to
 maintain  them  ;  and

 (b)  whether  Government  have  taken
 any  measures  to  improve  living  condi-
 tions  of  various  cadres  of  its  Police  forces  ;
 if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):
 (a)  The  following  forces  function
 under  the  control  of  the  Ministry  of
 Home  Affairs  :—

 (i)  Border  Security  Force.

 (ii)  Central  Reserve  Police  Force.

 (iii)  Assam  Rifles.

 (iv)  Indo-Tibetan
 Force.

 Border  Police

 (v)  Central  Industrial  Security  Force.
 In  each  force,  separate  cadres  are

 sanctioned  at  various  levels  according to  requirement.
 The  total  expenditure  incurred  on

 the  ,above  forces  during  1977-78  was
 Rs.  195555344  lakhs.

 (b)  Yes,  Sir.  In  addition  to  the  bene-
 fits  admissible  to  other  Central  Govern-
 ment  employees,  the  personnel  of  these
 forces  are  entitled  to  concessions  de-
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 pending  on  the  areas  and  conditions  of
 their  deployment,  such  as  :—

 (i)  Non-gazetted  personnel  are  allowed
 t-free  accommodation  at  unit  and

 battalion  levels,  including  limited  family
 accommodation.  Construction  pro-
 gramme  have  becn  taken  up  from  year to  year  for  providing  additional  family
 accommodation  for  personnel  of  these
 forces  upto  the  prescribed  percentages
 depending  on  the  availability  of  funds.
 For  example,  Rs.  55  lakhs  have  been
 allotted  to  CRPF  and  about
 lakhs  to  ITBP  during  1978-79  ee residential  accommodation.  When  family accommodation  is  not  available,  the
 entitled  personnel  are  allowed  house
 rent  allowance  at  enhanced  rates.

 (ii)  In  Assim  Rifles  and  ITBP  free
 ration  is  admissible  to  the  non-gazetted
 personnel.  A  part  of  the  cost  of  rations
 is  also  met  by  the  Government  in  respect of  such  personnel  in  BSF  and  CRPF  in
 certain  areas  of  their  deployment.

 (iii)  Free  medical  care  is  provided  to
 the  non-gazetted  personnel  and  _  their
 families.

 (iv)  Every  year  Government  —  gives
 grants-in-aid  to  these  forces  for  reinforc-
 ing  their  welfare  measures  which  include
 provision  of  schools  and  transport
 facility  to  school-going  children  at  sub-
 sidised  rates  and  also  arranging  training
 for  family  members  of  the  personnel  in
 tailoring,  knitting  and  other  useful  jobs.

 (v)  Apart  from  normal  leave  _  travel
 concessions  as  available  to  other  Central
 Government  employees.  the  personnel
 of  such  forces  are  also  allowed  a  free  leave
 pass  once  a  year  when  posted  in  difficult
 areas.

 Palace  of  Ex-Maharaja  of  Kutch

 2545.  SHRI  YADVENDRA  DUTT  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Vijay  Vilas  Palace  of”
 the  ex-Maharaja  of  Kutch  has  bem
 taken  for  the  use  of  the  Indian  Air  Force  ;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  and
 (b).  No,  Sir,  There  has  been  no  n
 for  it.  ,  end
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 Uraniam  from  Britain  for  Tarapur Plant

 माह  क
 SHRI  YADVENDRA  DUTT  :

 Will  the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  during  his  visit  to  Britain,
 he  bad  a  talk  with  the  Britain  Prime
 Minister  to  supply  enriched  nuclear  fuel
 to  Tarapur  Plant  as  it  is  done  by  Japan;

 (b)  whether  Government  propose  to
 consider  the  possibility  of  using  the
 British  Plant  for  recycling  our  :..uclear
 waste  and  turning  it  into  enriched
 nuclear  fuel  for  our  use;  and

 (c)  if  so,  the  terms  in  brief,  if  any  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  (a)  and  (b).  No
 Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 Guidelines  to  Small  Scale  Industries
 to  Generate  op’  Emp

 25470  SHRI  G.  YY.  KRISHNAN

 SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  ministry  has  evolved
 working  guidclines  for  the  small-scale
 industries  to  get  the  optimum  benefit  in
 terms  of  employment  generation;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  this
 scheme  and  the  number  of  person  going to  be  absorbed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  _  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  and
 (b).  Small  Scale  Industries  by  their
 very  nature  tend  to  be  employment oriented.  The  Industrial  Policy  of
 this  Government  has  therefore  ‘aid  special
 emphasis  on  the  promotion  and  develop- ment  of  househoid,  cottage,  village  and
 small  scale  industries  with  a  view  to
 provide  the  maximum’  employment
 opportunities  within  a  defined  timeframe.
 To  implement  this  policy,  District  Indus-
 tries  Centres  are  being  set  up  all  over
 the  country.  While  it  is  difficult  to
 forecast  the  number  of  persons  who
 could  be  absorbed  in  the  small  scale
 industries  sector,  the  Planning  Com-
 mission  has  estimated  additional  em-
 ployment  in  this  sector  at  3  million
 persons  during  the  Plan  Period  (1978-83).
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 सस्ते  रेडियो  सेट

 2548.  श्री  उद्यसेन  :  क्या  सूचना  ओर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  कया  देश  में  जनसाधारण  को

 सस्ते  रेडियो  सैट  उपलब्ध  कराने  की  कोई

 योजना  सरकार  के  विचाराघीन  है;

 (ख)  यदि  हां;  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  ;  और

 (ग)  क्‍या  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  को

 प्रोढ़  शिक्षा  योजना  (  जिसे  केन्द्र  द्वारा

 श्रक्‍्तुबर'  1978  में  चलाय।  जाना  है)  को

 सफल  बनाने  के  लिए  एक  रेडियों  सैट

 मुफ्त  सप्लाई  किया  जायेगा  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  (भी  खाल

 कृष्ण  झाडवाणो):  (क)  ब्रौर  (ख).

 इलैक्ट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्‍्नालोजी  डेवेलप-

 मेंट  का*पोरेशन,  जो  इलक्ट्रानिकी  विभाग  की

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  यूनिट  है,  में  फैक्टरी  पर

 लगभग  .00  रुपए  के  मूल्य  वाला  दो  बैंड  का

 रेडियो  सैट  विकसित  करने  के  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  सरकार  सस्ते  रेडियो  सैटों  के

 निर्माण  को  प्रोत्साहन  देना  सामान्यतया  जारी

 रखेगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्पादन

 शुल्क  श्रौर  रेडियो  लाइसेंस  फीस  में

 विभिन्न  श्यियतें  पहलेही  देदी  गई  हैं।

 (ग)  जी  नहीं  ।  शाष्ट्रीय  प्रोढ़
 शिक्षा  कार्यक्रम  केलिए  विकसित  वित्तीय

 ढांचे  में  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  को  निः-

 शुल्क  रेडियो  सैट  सप्लाई  करने  का

 कोई  विशिष्ट  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 Long  Bus  Queues  in  Delhi

 2550.  SHRI  UGRASEN  :  Will  the
 Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  lengthening  bus  queues  near
 Central  Secretariat,  Connaught  Place,
 Madras  Hotel  etc.  in  the  Capital;  and

 (b)  if  so,  what  remedial  action  is  pro-
 posed  to  be  taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN-
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM):  (a)  and  (b).  At  the
 opening  and  closing  timings  of  Govern-
 ment  Offices  and  commercial  and  indus-
 trial  establishments  in  Delhi,  there  is
 concentration  of  commuters  travelling to  work  centres  in  the  mornings  and  to
 their  residences  in  the  evenings.  To
 clear  the  rush  in  these  peak  hours,  a
 large  number  of  additional  work-trips
 are  being  optrated  by  the  De  thi
 Transport  Corporation  from  important
 bus  stops  including  Central  Secretariat
 and  Connaught  Place.  Besides,  85
 private  buses  have  been  engaged  speci-
 fically  to  cater  to  peak  period  traffic  both
 in  the  morning  and  evening.  The
 Corporation  also  deputes  its  Inspec- torate  staff  to  important  bus  stops
 during  rush  hours  to  ensure  orderly clearance  of  traffic  and  make  arrange- mats  for  provision  of  additional  buses,
 whenever  there  is  an  unusual  rush, which  cannot  be  catered  to  by  the  sche-
 duled  services  on  the  routes.  Further,
 the  Corporation  expects  to  be  able  to
 acquire  303  more  buses  during  the  current
 financial  year,  including  66  out  of  the
 programme  for  the  1977-78.  With  this
 augmentation  of  the  bus  fleet  of  the
 Corp>ration,  transport  services  in  the
 Capital  are  expscted  to  improve  fur-
 ther.

 Merger  of  Telefunken  Unit,  Faridabad
 with  Dalmia  Cement  (Bharat)  Ltd.

 2551.  SHRI  P.  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  Government  have  re-
 ccived  a  proposal  for  merger  of  Tele-
 funken  units  at  Faridabad  in  Dalmia
 Cement  (Bharat)  Limited  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  Government’s
 decision  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI):  (a)  Yes.
 Sir.
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 (b)  No  final  decision  in  the  matter
 has  been  taken.

 Cash  Subsidy  for  Stepping  up  Cement
 Production

 2552.  SHRI  P.K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state  ;

 (a)  whether  Government  have  pro-
 posa  under  consideration  to  offer
 subsidy  to  cement  units  to  step  up  their
 production  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  reasons
 therefor  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI-
 MATI  ABHA  MAITI):  (a)  and  (०). With  a  view  to  stepping  up  production  of
 cement  in  the  country  Government
 have  announced  a  cash  incentive  of
 Rs  30/-  per  tonne  for  every  tonne  of
 additional  production  of  cement  over
 the  best  production  of  cach  manufac-
 turing  unit  during  the  last  three  financial
 years  or  85%  of  its  licensed  capacity,
 whichever  is  higher.  The  reasons  for
 this  are  the  inadequate  availability  of
 cement  as  a  result  of  the  demand  ex-
 ceeding  the  production  and  the  need  to
 meet  the  gap  between  the  demand  and
 supply.

 Congestion  at  Bombay  Port

 2553+  SHRI  VIJAY  KUMAR  MAL-
 HOTRA  :  Will  the  Minister  of  SHIP-
 PING  AND  TRANSPORT  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  are  the  reasons  for  the  con-
 gestion  at  Bombay  Port  and  how  many
 ships  were  waiting  during  June-July  at
 Bombay  and  what  was  their  waiting
 time  ;

 (b)  by  how  much  have  the  shipping
 companies  raised  congestion  charges
 during  last  6  months  on  routes  touching
 Bombay  Port  ;  and

 (c)  what  are  the  reasons  for  the  go slow  tactics  of  Bombay  Port  workers
 and  how  far  have  Government  removed
 the  grievances  of  port  workers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI
 CHAND  RAM):  (a)  The  main  reasons
 for  congestion  at  Bombay  are  given below  :—

 (i)  No.  of  ships  entering  Bombay
 Port  has  been  increasing.
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 (ii)  Increase  in  the  number  of  bulk
 carriers  which  take  long  time  in
 unloading.

 {iii)  Preference  of  user  agencies  to
 utilise  Bombay  Port  despite  its
 current  problems.
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 (iv)  Restricted  hours  of  working  by
 pilots  and  berthin

 (v  )Labour  problems.
 g  masters.

 The  position  of  waiting  vessels  is  as
 under  :—

 Date  No.  of  vessels  Waiting  time  at  Waiting  time
 waiting  for  Prince’s  &  Vic-  at  Indira  Dock
 berthing  toria  Docks

 1-6-1978  30  23  days  35  days
 1-7-1978,  30  28  days  go  days

 31-97-1978,  II  Nil  i9  days

 (b

 Sl.  Name  of  Confercnce  Dats  ofimpo-  Impositicn/rise  Whether
 No.  sition/rise  in  in  congestion  applicable  for

 congestion  sur-  surcharge  inward

 ed,  L
 at  or  outward

 Bombay  or  for  both
 trades

 Karmahom  Conference  17-4-1978  From  7.5°%  to  Both
 15%

 2.  Karmahom  Conference  17-7-1978  From  15%  to  Both
 25%

 3.  Japan/India/Pakistan/  Golf/Japan  —_—-5-978  I5%  Inward  cargo
 Conference,  Bombay  only.

 4.  India-Pakistan-Bangla-Middle  Fast  20-7-1978-  30%  Both
 Conference

 5.  India-Pakistan-Sri  Lanka-Bang-  Next  loader  30%,  Both
 ladesh  and  Burma  after  8-7-1978

 (c)  Bombay  Port  has  been  beset,  for
 some  time  now,  with  problems  arising
 out  of  inter-union  rivalry,  The  unions
 have  been  trying  to  increase  their  re-
 lative  strength  among  port  and  _  dock
 workers  and  have  been  raising  a  number
 of  competitive  demands  in  respect
 workers  owing  allegiance  to  them.

 Stevedore  labour  and  shore  workers
 ftarted  an  agitation  from  14-78  by
 reporting  to  the  work-spot  only  at  the
 commencement  of  the  shift  instead  of
 half-an-hour  earlier,  as  had  been  the
 previous  practice,  in  protest  against certain  guidelines  issued  by  Government
 to  the  Port  Authorities  for  revision  of
 Payment  by  Results  Schemes.  The
 workers  had  also  been  restricting  the
 output  upto  the  level  of  datum  only. It  has  been  made  clear  to  the  unions
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 and  Port  Authorities  that  the  guidelines
 issued  by  Government  should  not  stand
 in  the  way  of  successful  negotiations between  them  for  revising  the  payment
 by  Results  Schemes.  An  appeal  was
 also  made  by  the  Minister  of  Shipping and  Transport  to  the  union  leaders  to
 discontinue  this  practice.  But  the
 union  has  not  responded  and_  the  agie tation  is  still  continuing.  The  matter
 is  under  conciliation.

 A  counter  agitation  had  been  started
 by  workers  belonging  to  another  union
 which  also  affected  loading  and  un-
 loading  operations.  However,  the
 same  has  since  been  withdrawn  in
 pane

 of  an  appeal  made  by  the
 inister  of  Shipping  and  Transport.
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 In  certain  instances  inter-union  rivalry
 has  been  responsible  for  blowing  out  of
 Proportion  even  minor  problems,
 threatening  stoppages  of  work.

 Port  Authorities  are  constantly  holding
 dialogue  with  the  union  leaders  to
 settle  their  demands  bilaterally.

 जिला  रायपुर,  उत्तर  प्रदेश  में  नया  टेलोविजन
 केन्द्र

 2554.  श्री  राजन्द  कुमार  शर्मा  :  क्या
 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  की  उत्तर  प्रदेश  के
 पश्चिमी  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  प्रदान  करके
 रायपुर  जिले  में  टेल।विजन  केन्द्र  की  स्थापना
 करने  का  विचार  हैं  ;भ्रौर

 (@)  यदि  हां,  तो  वहां  इसकी  स्थापना
 कब  तक  की  जायेगी  शौर  इसकी  स्थापना
 अथवा  निर्माण  में  कुल  कितनी  धनराशि
 व्यय  होगी  ?

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्रो  (क्री  लाल
 कृष्ण  श्राइ॒वाणो)  :  (क)  जो,  नहीं  ।  तथापि

 मसूरी  र्लि  ट्रांसमगीटर  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश
 के  काफी  बड़े  क्षेत्र  में  सवा  प्रदान  करता  है  1

 (ख  )  प्रश्न  नहीं  उठता  1

 चालू  वर्ष  में  जिला  प्रोद्योगिक  केन्द्रों  की
 स्थापना

 2555.  श्री  राजन्द  कुमार  शर्मा:  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  चालू  वर्ष  में  देश  में  कितने  जिला
 श्रौद्योगिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार
 है;

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  में  जिला  श्रौद्योगिक
 केन्द्रों  की  संख्या  क्या  हैँ  ;  ब्रौर
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 (7)  उत्तर  प्रदेश  में  इन  केन्द्रों  के लिए
 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रोमतो
 झामा  मयतो):  (क)  शब  तक  विभिन्न  राज्यों

 एवं  संध  शासित  प्रदेशों  में  215  जिला  केन्द्रों

 के  लिए  स्वोकृत्ति  दो  गई  है  ।  चालू  वित्त  वर्ष

 में  हो  यथासम्भव  अधिकतम  जिलों  में  ये  केन्द्र
 खोलने  का  प्रस्ताव  है।

 (ख  )  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रव  तक  3  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  क ेलिए  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।

 (ग)  उत्तर  प्रदेश  में  इन  3  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  के  लिए  13.75  लाख  रुपये

 की  केन्द्रीय  सहायता  दो  जाने  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ।

 Report  of  Baveja  Committee  on  Cost
 of  Coal  Production

 2550.  SHRI.  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA  :

 SHRI  JAGDISH  PRASAD  MA-
 THUR  :

 SHRI  ANANT  RAM  JAISWAL:
 SHRI  M.  RAM  GOPAT.  REDDY:

 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  the  Baveja  Committee  on
 econemics  in  Coal  Industry  has  recommen-
 ded  a  number  of  major  steps  to  reduce  the
 cost  of  coal  prodction  and  to  help  coal
 companies  in  reducing  recurring  losses;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government
 thercon  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI P.  RAMACHANDRAN):  (a)  to(c).  A
 statement  showing  the  main  recommenda-
 tions  of  the  Committee  and  the  action
 being  taken  thereon  is  laid  on  the  Table
 oftheSabha.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT  2549/78.)
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 Central  para-military  forces  in  States

 ‘2557.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 will'the  Minister  of  HOME  AFFAIRS

 98

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)
 and  (b).  A  statement  showing  the  State- be  pleased  to  state  :
 wise  deployment  of  BSF,  CRP  and  Assam
 Rifles  for  internal  security  duties  in  977
 and  3978  is  attached.  It  is  not  in  public
 interest  to  disclose  the  deployment  of  BSF
 and  ITBP  on  the  borders.

 (a)  the  development  of  BSF  and  other
 Central  para-military  forces  in  each  State
 at  present;

 (b)  the  deployment  position  during  the
 last  year;  and

 (c)  The  Central  Police  Force  assisted  the
 (c)  how  far  they  have  been  helpful  in  State  Governments  in  the  maintenance  of

 serving  the  purpose  for  which  they  were
 sent  ?  law  and  order  in  the  States,  successfully.

 Statement

 S.  Name  of  State  BS.F.  C.R.P.  Assam  B.S.F.  C.R.P.  Assam
 No.  Rifles  Rifles

 (as  on  22-7-77)  (as  on  22-7-78)

 व  Assam.  t  Bn.  .  Bn.

 2  Bihar  4  378५  6  fa  Bns.  .«

 3  Haryana  2/3  Bn.

 4  J&K  5  Bns,  4  Bns,

 5  Kerala  .  Bn.  3  Bn

 6  Manipur  4  Bos.  3  Bns.  5  Bns.  3  Bne.

 7  Meghalaya  /2Bn.  ala  Bne  ee

 8  Nagaland  4  Bns.  8  Bns.  5  Bnse  8  Bns.

 9  Tamil  Nadu  2/3  Bn.  2/3  Bn.

 i0  Tripura  2  Bns.  2  Bns.

 rr  U.P.  न  नि  नि  .  Bn.  =

 i2  West  Bengal  4  Bns.  4  Bns.

 33  Sikkim,  7  Bn.  «Bn,
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 Expenditure  on  M..5.A.  Detenus

 35  58.  SHRI  0.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  the  total  expenditure
 incurred  by  Government  on  M.I.S.A.
 detenus  during  the  year  1977-78 ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME_  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  The
 information  received  so  far  from  State
 Governments  and  Union  _  Territory Administrations  is  indicated  below  :—

 State/U.T.  Expenditure  incurred

 .  Andhra  Pradesh

 2  Gujarat

 3  Mcghalaya

 4  Chandigarh

 5  Himachal  Pradesh

 6  Nagaland

 7  Sikkim

 8  Andaman  &  Nicobar  Islands

 g  Arunachal  Pradesh
 io0  Dadra  &  Nagar  Haveli

 An  Lakshadweep
 72  Pondicherry

 Rs.  52

 soe  Rs.  34,943°52

 Rs.  2,978-30

 Rs.  20,000"  00

 No  expenditure  in-
 curred

 We

 SY

 Conspi  Imbalance  in  the  Sch
 of  Handloom  Finance  in  States

 2559.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is
 ‘conspicuous  imbalance’  in  the  Scheme
 of  Handloom  Finance  in  different  States;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there
 is  a  lack  of  cordination  between  Industries
 Departments  and  the  (Co-operative
 Departments  and  particularly  the  weavers
 co-operative  at  primary  Stages  are  not  in
 satisfactory  position  with  the  present
 policy  of  Government;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  have
 taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI):  (a)  The  Study
 Group  set  up  to  review  the  working  of
 the  Reserve  Bank  of  India  Scheme  of
 Handloom  Finance  has  reported  that  there
 is  conspicuous  imbalance  in  the  impact

 —  —  तल  कल  मल  पाल  —  —  —
 of  the  Scheme  of  Handloom  Finance  in
 different  States  :

 (b)  There  is  no  such  problem  of  lack  of
 coordination  in  a  number  of  States  such  as
 Tamil  Nadu,  Andhra  Pradesh,  West
 Bengal,  Orissa,  Maharashtra,  Uttar  Pra-
 desh,  Kerala,  Gujarat  and  Union  Territory of  Pondjcherry  in  which  the  Director  of
 Handlooms/Industries  also  functions  as  the
 ex-officio  of  Registrar/Additional  Registrar for  Handloom  cooperatives.  In  some
 of  the  other  States.  where  the  development of  handloom  industry  within  the  coopera- tive  fold  and  outside  it,  is  dealt  with  by different  Departments,  there  is  a  certain
 amount  of  lack  of  coordination.

 (c)  The  Government  have  taken  up with  the  States  concerned  the  need  for
 bringing  about  greater  co-ordination,  em-
 phasizing  that  for  the  proper  development of  handloom  cooperatives,  Director  inchar-
 ge  of  Handloom  Industry  in  the  State
 should  also  be  made  responsible  for  deve-
 lopment  of  handloom  cooperatives.

 The  recommendations  of  the  Study
 Group  are  also  under  consideration  in  this
 context.
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 Use  of  acrvicee  of  Intelligwse  Bureau

 2560.  SHRI  B.  C.  KAMBLE:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased to  state  :

 (a)  what  steps  Government  have  taken
 or  propose  to  take  to  provide  appropriate
 safeguards  to  protect  the  activities  of  .B.
 (Intelligence  Bureau)  being  used  as  an
 instrument  of  political  spying  either  by Government  or  some  one  in  the  Govern-
 ment;  and

 (b)  if  so,  the  nature  thereof,  and  if  not,
 why  not  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  _  AFFAyrs
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  a) and  (०).  In  the  light  of  the  observation, contained  in  the  first  twointerim  Teports of  the  Shah  Commission,  it  has  been  decided to  review  the  working  of  the  Intelligence Bureau  with  a  view  to  ensure  j¢,  proper functioning  in  the  national  jinterests  safe-
 garding  the  rights  of  individuals  and  pre- venting  harassment  to  citizens.

 Coal  shortage  in  Thermal  Power
 Stations

 2561.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  due  to  the  shortage  of  coal
 certain  thermal  power  stations  are  facing worst  crisis;  and

 (0)  if  so,  the  names  of  those  thermal
 power  stations  ?

 THE  MINISTER  OF  FNERGY  (SHRI
 (P.  RAMACHANDRAN):  (a)  and  (b). The  following  power  stations  have  been

 having  low  stocks  of  coal  for  some  time  :—

 (a)  Koradi

 (2)  Khaperkheda
 (3)  Nasik

 However,  these  power  stations  are  not
 facing  any  crisis,

 Violence  at  Paradip  Port

 2562.  SHRI  _K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  who  are  the  Office  bearers  of  the
 Utkal  Port  &  Dock  Workers’  union  who
 had  resorted  to  violent®action  between
 November,  1977,  to  February,  1978  at  the
 Paradip  Port;

 (b)  what  action  has  been  taken  against this  Union  by  the  Port  Trust  authorities;
 (०)  the  circumstances  under  which

 violent  action  took  place  on  g-1-78  both
 in  the  procession  and  the  public  meeting;

 (d)  who  were  holding  the  said  procession and  the  meeting  and  who  had  attacked  on
 them;  and

 (e)  the  dates  on  which  the  said  Port  and
 Dock  Workers’  Union  has  again  resorted.
 to  further  stoppage  of  work  without  strike
 notice  subsequent  to  those  violent
 incidents  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI CHAND  RAM):  (a)  The  info:maticn  is
 being  collected  and  will  be  laid  cn  the
 Table  of  the  Sabha.

 (b)  No  action  has  been  initiated  by  the
 Port  Trust  against  any  of  its  employees
 belonging  to  this  Union  as  it  has  no  infor-
 mation  regarding  arrest  of  any  such  cm-
 ployee  from  the  State  Government,  which
 is  responsible  for  maintenance  of  law  and
 order.

 (c)  and  (d).  on  the  eve  of  impending
 verification  of  membership  of  the  Unicns
 of  Port  workers  operating  at  the  Pcrt,  a
 procession  was  taken  out  by  the  Unicn  led
 by  Shri  Nishamani  Khuntia  which  alo
 held  a  public  meeting.  Workers  belonging to  Utkal  Port  and  Dock  Workers’  Union
 are  reported  to  have  launched  an  attack
 at  the  procession  and  the  public  meeting,
 involving  exchange  of assault  and  brickbats.

 (९)  Workers  of  Utkal  Port  and  Dock
 Workers’  Union  stopped  work  without
 notice  of  strike  on  4th  March,  978,  6th  to
 22nd  April,  1978,  and  25th  to  28th  June,
 1978.

 Sale  of  Centurian  Tanks  as  scrap
 2563.  SHRI  SHAMBHU  NATH
 CHATURVEDI:  Will  the  Minister  of
 DEFENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  250  Centurian  Tanks  have
 been  sold  away  as  scrap  at  throwaway
 prices  to  overseas  buyers,  althcugh  they, after  retrofitment  were  capable  of  giving better  service  and  performance  than
 Vijayant  and  T.  55  now  in  use  and  at
 lesser  cost  ;

 (b)  whether  this  retrofitment  could
 have  been  done  in  India;  and

 (c)  when  and  at  what  level  was  this
 decision  taken  and  whether  the  Electrica
 &  Mechanical  Enginecring  Discctesa  !
 was  consulted  ?
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 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  to  (c). There  is  no  foundation  for  the  information
 conveyed  to  the  Hon’ble  Member—nor  for
 the  insinuations  implied  therein—on  which
 part  (a)  of  the  question  is  based.  Parts  (b)
 and  (c)  do  not  arise.

 Insufficient  Funds  for  Coir  Industry

 2364.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Willthe  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 a)  whether  it  isa  fact  that  in  spite
 of  India’s  Coir  having  foreign  markets,
 several  coir  units  in  Kerala  are  unable to  produce  them  to  demand  because  of
 insufficient  funds;

 (b)  if  so,  whether  Kerala  Government
 have  repeatedly  asked  for  funds  from  the
 Central  Government  for  Coir  industry;
 and

 (c)  if  so,  the  details  and  Central  Govern-
 ment’s  response  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI- MATI  ABHA  MAITI):  (a)  The  present
 export  trade  of  coir  and  coir  goods  is
 individualistic.  Exports  are  left  very  much
 to  individual  attempts  by  the  various  ex-
 porting  firms  with  the  parties  they  know
 in  foreign  countries.  The  procedure
 adopted  in  the  export  trade  is  that  on
 receipt  of an  order  from  a  foreign  purchaser,
 the  production  is  distributed  amongst decentralised  units  selected  by  the  exporter. In  the  case  of  decentralised  units  in  the
 cooperative  sector,  the  financial  require- ments  for  working  capital  are  met  out  of
 loans  from  the  Reserve  Bank  of  India  on
 concessional  rates  of  interest.  During
 the  years  1974-75)  1975-76,  1976-77  and
 1977-78,  the  amount  received  by  the  Coir
 cooperatives  from  the  Reserve  Bank  of
 India  was  of  the  order  of  Rs.  842  lakhs.
 Other  production  units  in  the  private
 sector  have  access  to  commercial  banks
 for  working  capital.

 (०)  and  (c).  For  the  Fifth  Plan  period,
 the  Government  of  Kerala  formulated
 a  proposal  for  an  integrated  coir  develop- ment  scheme  with  an  outlay  of  Rs.  472 crores.  In  consultation  with  the  Planning
 Commission,  an  outlay  of  Rs.  35  crores
 was  considered  to  be  adequate,  which
 included  a  State  Plan  allocation  of  Rs.  2
 crores  and  financial  assistance  from  the
 Centre  to  the  extent  of  Rs.  3  crores.  The
 amount  of  Central  assistance  was  later
 raised  to  Rs.  a  3t  crores  in  the  light  of
 subsequent  discussions.  The  funds  allocated
 under  Central  assistance  have  been  relea-
 sed  to  the  State.
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 Power  given  to  Delhi  Police

 2565.  SHRI  rom  K.  CHANDRAPPAN  :
 will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  new  powers have  been  given  to  the  Capital's  police
 for  improving  the  law  and  order  situation
 in  De  thi  3  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)
 and  (b).  Yes,  Sir.  More  important  of  these
 are  that  powers  of  genenal  control  and
 direction  over  the  Administration  of  the
 Police  will  now  vest  in  the  Commissioner
 of  Police  instead  of  the  District  Magistrate.
 Also,  the  powers  and  functions  of  the  Dis-
 trict  Magistrate  and  executive  Magistrate
 under  such  provisions  of  Code  Crimnial
 Procedure  973  as  may  be  specified  by  the
 Central  Government  will  be  exercisable
 by  the  Commissioner  of  Police  and  other
 Police  functionaries.  Powers  of  a  District
 Magistrate  under  Section  44  of  the  Code
 of  Criminal  Procedure  have  been  con-
 ferred  on  the  Commissioner  of  Police  and
 powers  of  an  executive  Magistrate  under
 section  07  of  Cr.  P.C.  have  been  conferred
 on  the  Commissioner  of  Police  and
 other  Police  Officers  not  below
 the  rank  ofan  Assistant  Commissioncr  of
 Police.  In  addition,  powers  and  functions
 of  the  District  Magistrate  under  enactments
 specified  inthe  Delhi  Police  Ordinance
 will  be  exercised  by  the  Commissioner
 of  Police.

 Take  over  of  closed  Private  Cashew
 Processing  Units  in  Kerala

 2566.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Kerala
 Government  have  approved  a  scheme  for
 taking  over  the  closed  private  cashew
 Processing  units  in  the  State  ;

 (b)  whether  Union  Government  have
 received  it  for  its  clearance;  and

 (c)  if  so,  the  details  and  Government's
 reaction  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  (a)  to  (०.  The
 Kerala  Cashew  Factories  (Requisitioning)
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 Ordinance,  1978,  has  been  recieved  from
 the  Government  of  Kerala  for  instructions
 of  the  President,  under  Article  213(1)  of
 the  Constitution.  The  draft  Ordinance  is
 under  consideration  in  consultation  with
 the  Ministries  administratively  concerned.

 Nationalisation  of  All  Sick  Units

 2567.  SHRI  P.  K.  KODIYAN:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  deci-
 ded  to  nationalise  all  the  sick  units
 taken  over  by  Government  ;

 (b)  if  so,  what  is  the  total  number
 of  such  units  in  various  industrial  ३९८८५
 tors;  and

 (c)  what  action  has  been  taken  in
 this  direction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI:  (a)
 and  (c).  The  Government's  policy on  sick  industries  announced  in  both
 Houses  of  Parliament  on  5th  May,
 1978.  In  terms  of  this  policy  the  follow-
 ing  options  will  be  available  to  Govern-
 ment  after  the  take-over  of  management
 of  an  industrial  undertaking  unde~  the
 Industries  (Development  and  Regula-
 tion)  Act,  TQ51

 (i)  Under  the  provisions  of  the  Inus-
 tries  (Development  and  Regulation)  Act,
 the  industrial  unit  could  be  sold  as  a
 running  concern,

 (ii)  4  reconstruction  of  the  underta-
 king  could  also  be  done  under  the
 provisions  of  the  industries  (Devclop- ment  and  Regulation)  Act.  Such  re-
 construction  would  include  restructuring the  capital  by  writing  down  the  share
 values,  conversion  of  loans  to  equity
 acquisition  of  shares  by  Government,
 constitution  of  new  Board  of  Directors
 etc.

 (iii)  The  merger  of  unit  with  a  public sector  undertaking  could  also  be  consi-
 dered.

 (iv)  Nationalisation  of  the  underta-
 king  would  also  be  considered  in  appro-
 priate  cases.  In  any  case,  the  manage- ment  will  not  be  returned  to  the  pre-
 vious  owners.

 Action  regarding  the  long  term  mana-
 gement/  ownership  of  these  units  will  be
 taken  in  the  light  of  this  policy  state-
 ment.

 (b)  The  number  of  industrial  under-
 takings  whose  management  has  been  taken
 over  under  the  Industries  (Development

 and  Regulation)  Act,  is  53.  Their
 industry-wise  break-up  is  as  follows  :

 ‘7  Engineering  Industry  76
 2.  Textile  Jndustry  ८]

 Jute  Industry  5
 4.  Rubber  &  rubber  goods  5
 5.  Chemicals,  Fertilizers

 and  Drugs  4
 6.  Food  &  Sugar  4
 7.  Ceramic,  Glass  and  Pot-

 tery  4  2
 8  Plywood  A  A  2
 9  Distillation  I

 to  Aluminium  fabrication,  a

 TOTAL  53

 Abolishing  Character  Certificate
 for  Government  Jobs

 568.  SHRI  SHAMBHU_  NATH
 CHATURVEDI  3  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  plea- sed  to  state  whether  in  view  of  the  time
 and  trouble  involved  in  getting character  certificates  by  applicants  for
 Government  jobs,  particularly  those  be-
 longing  to  the  lower  middle  class  and
 also  in  view  of  the  fact  that  as  a  citizen
 of  the  Republic  every  applicant  should
 be  deemed  to  be  of  good  character  un-
 less  proved  otherwise,  and  it  is.  there-
 fore,  derogatory  for  him  to  be  going  about
 collecting  such  certificates,  whether  Go-
 vernment  propose  to  consider  the
 desirability  or  abolishing  them  and
 substituting  them  by  names  of  referees
 from  whom  verification  could  be  ob-
 tained  in  the  event  of  the  selection  of  the
 candidate  for  the  job  applied  for  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME
 AFFAIRS  :  (SHRI  S.D.  PATIL)  :
 The  appointing  authorities  under  the
 Central  Government  have  to  satisfy
 themselves  that  the  candidates  selected
 for  appointment  under  the  Govern-
 ment  are  suitable  in  all  respects  and  also
 to  ensure  that  there  is  nothing  against a  candidate  which  will  render  him  un-
 suitable  for  Government  employment For  this  purpose,  prescribed  certificates
 are  required  to  be  produced  by  the
 candidates  so  as  to  avoid  delay  in  ap-
 pointment  which  may  be  caused,  if
 independent  enquiries  were  to  be
 made  from  referecs  in  every  case.  In
 case  any  candidate  is  unable  to  produce a  certificate  of  character  in  the  prescri- bed  manner,  it  will  be  open  to  the  ap-
 pointing  autoritics  to  make  —  such
 enquirics  as  may  be  necessary  before
 making  appointment

 ाण
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 za  hrs.

 RE.  MATTERS  UNDER  RULE
 377  AND  CALLING  ATTENTION.

 att  राम  'चिलास  पासवान  (हाजीपुर)  :
 अ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  भ्रापका  ध्यान  खींचना
 चाहता  हूं श्राज  के  समाचार  के  सम्बन्ध  में  |

 बिहार  में  भागल१ २  यूनिवर्सिटी  में  एक  हरिजन
 शोधकर्ता  को  जो  'रिसचे  स्कालर  था,  गधे  पर
 बैठाया  गया  ओर  उस  का  सिर  मुंडवाया
 गया  ओर  उस  को  'छुमाया  गया  शोर  वहां
 श्री  डी०  एम०  चोब  जो  वहां  का  प्रोफसर  है,
 उस  ने  घुमवाया  हैं  पूरी  यूनिवर्सिटी  में

 MR.  SPEAKER  :  There  are  rules
 governing  these  matters.

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैनें  दिया  हे
 मैंने  पहले  सूचना  दी  हैं  आप  के  कार्यालय
 में  t

 MR.  SPEAKER  :  This  came  to  me
 at  about  :0°45  a.m.;  you  cannot
 thurst  iton  my  table.  I  am  looking  into
 the  matter.

 att  रास  जिलास  प/सवान  :  में  आप  को

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  प्रति  दे  रहे
 है  **

 MR.  SPEAKER  :  Do  not  record.
 If  your  intention  is  to  make  a  state-

 ment  without  my  permission,  you  are
 not  succeeding;  it  is  not  being  recor-
 ded.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barack-
 pore):  Sir,  yesterday  you  had  as-
 sured  in  this  House,  when  Shri
 Sudheeran  had  risen  to  refer  to  you  the
 serious  situation  prevailing  in  the  Kan-
 jhawla  village,  that  you  would  allow  a
 calling  attention  to  be  taken  up  in  this
 House

 MR.  SPEAKER  :  This  practice  must
 stop.  Whatever  assurance  I  give  will
 be  on  the  record.

 SHRI  SAUGATA  ROY  :  I  checked
 up  the  record  ;  you  said:  ‘I  will
 consider’.
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 MR.  SPEAKER :  It  is  one  thing  to  say that  I  will  consider,  it  is  another  thing
 to  say  that  I_  will  allow.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (D+ amond  Harbour)  :  I  have  been
 writing  to  you  for  the  last  four  days....

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH
 (Nandyal)  :  rose

 MR.  SPEAKER  :  My  direction  is  that
 if  your  377  is  not  selected....

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH_  :
 I  am  not  speaking  about  377,  Sir.
 T  am  seeking  ~=—your  direction.
 If  Members  rising  to  raise  some  matter
 without  your  —  permission  are  allowed, we  should  also  be  allowed...  (Inter:uptions)

 MR.  SPEAKER  :  If  anybody  wants
 to  raise  anything,  he  must  take  my
 permission,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  I
 have  taken  your  permission.

 MR.  SPEAKER  :  I  have  not  given
 you  permission  you  are  Making  a  mis-
 take.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Your
 Secretariat  telephoned  me  at  10°  30  4.m.
 saying  that  it  can  be  raised  under
 appropriate  rules.  I  have  written  back
 saying  that  I  want  to  raise

 MR.  SPEAKER  :  I  have  not  given the  permission.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 (Mormugao)  :  On  a_  point  of  order,
 Sir,  You  have  already  =  ruled  some
 time  back  and  we  read  it  in  Bulletin
 Part  II  that  zero  hour  is  not  allowed
 in  this  House...  (Interruptions).  It
 has  been  the  practice  of  this  House,
 convention  of  this  House,  to  allow  Mem-
 bers  to  raise  important  matters  during
 zero  hour.  Will  you  kindly  reconsider
 your  decision  so  that  Members  are
 not  deprived  of  this  important  device.

 MR.  SPEAKER  :  May  I  tell  you that  there  is  nothing  like  zero  hour  now  >
 After  consulting  the  house  of  —  the
 various  parties.  I  have  substituted  five
 statements  per  day  under  Rule  377.  so
 that  there  are  orderly  proceedings. otherwise  twenty  Members  simultancously
 get  up  during  zero  hour  and  is  really
 turns  out  to  be  zero  hour.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola)  :
 rose

 **Not  recorded.
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 MR_  SPEAKER  :  I  have  not  been
 able  to  give  time  today  :  it  may  be
 next  week.  There  is  no  time  at  all.  I
 will  try  to  give  you  time  next  week.

 SHRI  A,  BALA  PAJANOR  :
 reed dicharry)  :  Sir,  I  obeyed  your  direc-

 tion  and  have  given  a  notice  of  a  calling attention.  You  said,  they  have
 refer.ed  the  matter  to  Pondicherry  and
 would  permit  me  to  speak  when  Shri
 Vayalar  Ravi  brings  the  matter  here.
 Yesterday  that  matter  was  taken  up. It  was  put  that  at  2-00  clock  we  will
 have  only  the  language  issue,  but  at
 2°00  row  clock,  that  matter  was  taken
 up.  When  I  requested  the  Deputy--
 Speaker  because  my  name  was  not  there
 he  never  permi  tted  me  to  speak  on  the
 subject.  What  has  happened  in  Pondi-
 cherry  is  that  there  are  six  M.  L.  As,  who
 were  ghareoing............5

 MR.  SPEAKER  :  No,  no......

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  ३  It
 is  a  very  serious  matter.

 MR.  SPFAKER  :
 a  serious  matter.

 SHRI  A  BALA  PAJANOR  :  Only
 people  obeying  your  orders  here  are
 the  victims

 Every  matter  is

 MR.  SPEAKER  :  १४००  are  not  one
 of  them.  If  you  are  one  of  them,  you will  not  do  this.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  :  You
 asked  me  the  other  day  not  to  raise  this
 and  I  kept  =  quict.  —  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER  :  So  far  as  the  cal-
 ling  attention  is  concerned....

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  :  No;
 no.  4  था  not  on_  that  subject.
 Yesterday,  when  the  Prime  Minister  was
 pleased  to  reply  on  the  subject  :  I  was
 happy  abut  it  ;  but  when  matters  were
 not  fully  supplied  to  him,  he  said  he  will
 give  a  written  reply.  What  is  happening in  Pondicherry  ?  Politics  is  being  play-
 ed.  They  want  to  topple  the  elected
 Government.

 (Interruptions)
 MR.  SPEAKER  :  Why  don’t  you

 raise  it  in  a  proper  manner  ?
 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayinkil)  :
 vose  (Interruptions)
 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  :  It  is  a

 very  serious  question
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 to  Villupuram
 MR.  SPEAKER  Iam  sorry  Mr

 Pajanor.  You  are  the  leader  of  an
 important  party

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  :  If  they want  to  topple  the  Government  by  ex-
 tra  constitutional  methods,  let  us  face  it
 That  is  a  different  matter.  But  this
 House  must  take  note  of  it.  It  is  my
 duty......6.  (Interruptions).  le

 MR.  SPEAKER  :  No,  no.  No  more:
 recording.

 (Interruptions)  oto

 MR.  SPEAKER  :  Not  my  Govern-.
 ment.  Do  not  attribute  it  to  my  Go--
 vernment.

 (Interruptions)  *

 MR.  SPEAKER  :  Now  I  am  on  my
 legs.  Mr.  Lal,  4  am  on  my  legs.  First
 of  all  hear  me.  Don’t  record  any--
 thing.

 (Interruptions)**

 RE.  VISIT  07  A_PARLIAMEN-
 TARY  COMMITTEE  TO
 VILLUPURAM,  TAMIT.  NADU

 MR.  SPEAKER  :  I  am  on  my  legs. Mr.  Bala  Pajanor,  it  is  better  that  you
 know  some  more  facts.  After  I  said
 that  a  Committee  will  go  there,  I  have
 received  a  telegram  from  the  Chief
 Minister  of  Tamil  Nadu.  He  is  telling
 me  that  a  judicial  commisson  has  been
 appointed.  Therefore,  it  would  inter-
 fere  with  the  work  of  the  Judicial  Com-
 mission  if  I  send  a  committce.  Imme-
 diately  I  sent  for  the  Chairman  of  the
 Committee  and  told  him,  ‘‘Do  not  go there  for  some  days,  till  we  consider
 the  matter  and  decide  the  matter’.  Mr.
 Ram  Dhan  has  been  informed  according-
 ly,  because  I  did  not  want  to  interfere
 with  the  working  of  the  Judicial  Com-
 mission,

 I  have  discussecl  the  matter  with  Mr.
 Ram  Dhan.  He  is  not  to  go  for  the  time
 being.  I  will  examine  the  matter  fur-
 ther.  I  may  also  tell  you  that  there  are
 several  motions  which  have  come,  about
 the  Press  statement.  I  willdeeply  con-
 sider  the  matter.  Therefore  I  have
 not  given  my  orders  because  they  all
 came  to  me  at  about  30°45  a.  m.  or  30,
 I  have  not  examined  it,  because  it  is  a
 matter  dealing  with  the  Chief  Minis-
 ter  of  a  State.  It  is  a  very  important

 **Not  recorded.
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 matter.  Therefore,  I  do  not  want  to
 take  it  in  a  very  light  manner.  I  want
 to  give  the  deepest  consideration  to  it.
 Therefore,  you  can  rest  assured  that  I
 as  much  interested.

 (Interruptions)

 श्री  श्यामसुन्दरलाल  (बय'ना):  श्रध्यक्ष

 महोदय,  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।  मेरी  एक

 महत्जपूर्ण  बात  सुनिये  ।  इन 15  दिनों  में  जो

 देश  में  हो  रहा  हैँ  प्रभी  मराठवाड़ा  में  हा  रहा
 हैं,  बिहार  में  श्रमी  हुमा  ये  सब  महत्वपूर्ण
 विषय  हैं  |  ये  सब  इम्पोर्टेट  मसले  हैं  7  इन  पर
 देश  की  राजनीति  निर्भर  करती  है,  भविष्य
 निर्भर  करता  है  प्रगर  ऐसे  गम्भीर  मसलीं
 पर  भी  आप  समय  नहीं  देंगे  तो  किन  पर  देंगे  ।

 श्राप  बताएं  कि  कब  आप  समय  देने  वाले  हैं  ।

 आज  बिहार  मैं  झगड़ा  हुआ  है  ।  किसी  के  लिए
 भी  आप  समय  देने  के  लिए  तयार  नहीं  हैं

 MR.  SPEAKER  :  No.  nothing  more.
 Mr.  Lal,  I  may  tell  you  that  a  committee
 has  gone  to  Bihar,  Agra  and  everywhere.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  want
 to  make  a  statement.

 MR.  SPEAKER:  No,  no;  I  have
 not  permitted  you.  If  you  want  you ‘can  come  and  discuss  the  matter  with
 ™e.  (Jnterruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No  your Secretariat  telephoned  me  at  !0°  30  saying
 that  I  could  raise  this  matter  under....
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  have  not  permitted
 you  to  raise  the  matter.  No,  no;  nothing of  the  sort.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You  are
 saying  things  which  are  not  accurate.

 MR_  SPEAKER:  No,  no,  you  must
 ‘come  and  discuss  the  matter  with  me.
 Papers  to  be  laid.  Mr  George  Fernandes
 Do  not  record.

 (Interruptions)  .

 AUGUST  2,  978  Paper  Laid  2I2

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 According  to  the  import  and  control
 of  cement  order  which  has  been  pub- lished  in  the  Gazette  it  has  been  dealt
 with  in  pursuance  of  import  of  cement
 to  this  country,  because  of  shortage  of
 cement.  I  would  like  to  know  whether
 Government  has  got  any  assessment...

 MR_  SPEAKER:  That  question  does
 not  arise  now  Papers  to  be  laid,

 22.72  hrs.
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ImporTED  CEMENT  CONTROL  (3RD
 (AMDT)  ORDER  1978.  REVIEWS  AND
 AnnuaL  Reports  oF  SAMBHAR  SALTS
 Lip.  JaAipuR  AND  Hinpustan  SALTS  Lp.
 JAIPUR  FOR  THE  YEAR  ENDED  ON  30-9°77
 AND  NOTIFICATION  IN  CONTROL  OVER
 MANAGEMENT  OF  M/s.  ANDHRA  SCIENTI-
 Fic  Co.  Ltp.  MACHILIPATNAM.

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 SHRI  GEORGE  FERNANDES)  :  I
 beg  to  lay  on  the  Table:

 (a)  A  copy  of  the  Imported  Cement
 Control  (Third  Amendment)  Order
 1978.  (Hindi  and  English  versions).
 published  in  Notification  No.  S.O.
 426(E)  in  Gazette  of  India  dated  the
 grd  July,  978  under  sub-section
 (6)  of  section  3  of  the  Essential
 Commodities  Act  3955  [Placed  in
 Library  See  No  LT-2524/78)

 (2)  A  copy  each  of  the  Following
 papers  (Hindi  and  English  versions)
 under  sub-section  (a)  of  section  619A of  the  Companies  Act  956  :—

 (a)  (i)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  Sambhar  Salts
 Limited  Jaipur  for  the  year  ended
 goth  September,  1977+

 (ii)  Annual  Report  of  the  Sambhar
 Salts  Limited  Jaipur  for  the  year
 ended  goth  September,  7977  along with  the  Audited  Accounts  Fand  the
 comments  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon  [Placed  in
 Library  See  No.  LT-2525/78).

 (b)(i)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Hindustan  Salts
 Limited  Jaipur  for  the  year  cnded
 goth  September,  1977+

 **Not  recorded
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 (iQ
 Annual  Report  of  the  Hindu-

 stan  alts  Limited,  Jaipur,  for  the
 year  ended  goth  September,  7977
 along  with  the  Audited  Accounts
 and  the  comments  of  the  Comptroller
 and  the  Auditor  General  thereon.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2526/78).

 (3)  A  Copy  of  Notification  No.  ‘S.0.
 470  (E)  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Gazette  of  India  dated  the
 26th  June,  978  regarding  the  continu-
 ance  of  conrol  over  the  management  of
 Messrs  Andhra  Scientific  Company  Limi-
 ted,  Machilipatnam,  Andhra  pradesh, under  sub-section  (2)  of  section  784  of
 the  Industries  (Development  and  Regula-
 tion  )  Act,  TQ51.  [Plaeed  in  Library  See
 No.  LT-2527/78).

 REvIEW  AND  ANNUAL  REporRT  07  COTTON
 CorporaTION  67  InpIA  Ltp.,  BOMBAY  FOR
 THE  YEAR  ENDED  ON  3r  8.77  WITH  STATE-

 MENT  FOR  DELAY

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY
 (SHRIMATI  ABHA  MAITI)  :  I  beg
 tolay  on  the  Table  :—

 qa)  6  Copy  each  of  the  following
 papers  (Hindi  and  English  versions) under  sub-section(r)  of  section  6708  of
 the  Companies  Act,  :956:—

 (i)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Cotton  Corporation of  India  Limited,  Bombay,  for  the  year
 ended  gist  August,977.

 (ii)  Annual  Report  of  the  Cotton
 Corporation  India  Limited,  Bombay,
 for  the  year  ended  jist  August,  I977
 along  with  the  Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General  thereon.

 (2)  A  statement  (Hindi  and  English
 versions)  showing  for  reasons  for  delay  in
 laying  the  above  papers.  [Placed  in
 Library  See  No.  LT-2528/78}.

 NOoririCATION3  UNDER  ALL  INDIA  SERVICES
 Act,  ‘1951

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  S.  D.  PATIL):  I  beg  to  lay on  the  Table  a  copy  each  of  the  follow-

 ing  Notifications  (Hindi  and  English
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 versions)  under  sub-section  (2)  of  section
 3  of  the  All  India  Services  Act,  95t  :—

 (1)  The  Indian  Police  Service  (Fixa-
 tion  of  Cadre  Strength)  Fourth  Amend-
 ment  Regulations,  978  published
 in  Notification  No  G.S.R.  349(E)  in
 Gazette  of  India  dated  the  rst  July,
 1978.

 (2)  The  Indian  Police  Service
 oP Seventh  Amendment  Rules,  1978  pu

 lished  in  Notification  No  G.S.R.  350
 (E)  in  Gazette  of  India  dated  the  rst

 July,  978.

 (3)  The  Indian  Police  (Special
 Allowance)  (Amendment)  Rulss,
 978  published  in  Notification  No.
 G.S.R.  372(E)  in  Gazette  of  India
 dated  the  :4th  July,  1978.

 (4)  The  All  India  Service
 8  300) Third  Amendment  Rules,  ‘19785,  pub- lished  in  Notification  No.  G.S.R.  894 in  Gazette  of  India  dated  the  5

 July,  978.

 (5)  The  Indian  Administrative  Ser-
 vice  (Appointment  by  Promotion)  Third
 Amendment  Regulations,  978  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.S.R.  978
 in  Gazette  of  India  dated  the  22nd
 July,  1978.

 (6)  The  Indian  Administrative
 Service  (Appointment  by  Selection) Amendment  Regulations,  2१२4  pub- lished  in  Notification  No.  G.
 in  Gazette  of  India  dated  the  22nd
 July,  1978.

 (7)  The  Indian  Administrative
 Service  (Probation)  Amendment
 Rules,  1978  published  in  Notification
 No.  G.S.R.  920  in  Gazette  of  India
 dated  the  22nd  July,  1978.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-2529/78]-

 Notiication  Re:  wrrHDRAWAL  oF
 Concession  IN  RATES  Customs  Duty

 ON  STAINLEss  STEEL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  927  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Gazette  of  India  dated  the
 22nd  July,  1978.  together  with  an  ex-
 planatory  memorandum  regarding  with-
 drawal  of  concessional  rates  of  Customs
 duty  available  to  stainless  steel  of  certain
 sizes  under  section  359  of  the  Customs
 Act,  1962.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2530/78].



 2I5  Bill,  as  amended
 by  Rajya  Sabha

 29.75  hes.
 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA
 SECRETARY:  Sir  I  have  to  report

 the  following  message  received  from
 the  Secretary-General  of  Rajya  Sabha  :—

 ‘I  am  directed  to  inform  the  Lok
 Sabha  that  the  Tobacco  Board  (Amend-
 ment)  Bill,  1978,  which  was  passed  by the  Lok  Sabha  at  its  sitting  held  on
 the  8th  July,  1978,  has  been  passed
 by  the  Rajya  Sabha  at  its  sitting  held
 on  the  gist  July,  1978,  with  the  fol-
 lowing  amendment  :—

 Clause  2
 That  at  page  r,  lines  ‘10-11,  the  words

 “or  at  such  other  place  as  the  Central
 Government  may,  by  notification  in  the
 Official  Gazette,  specify”  be  deleted.

 I  am,  therefore,  to  return  herewith
 the  said  Bill  in  accordance  with  the
 provisions  of  rule  128  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Business  in
 the  Rajya  Sabha  with  the  request  that
 the  concurrence  of  the  Lok  Sabha  to  the
 said  amendment  be  communicated  to  this
 House’.

 TOBACCO  BOARD  (AMENDMENT) BILL
 RETURNED  BY  KajyA  SABHA  WITH

 AMENDMENT
 SECRETARY:  Sir,  I  lay  on  the  Table

 of  the  House  the  ‘Tobacco  Board
 (Amendinent)  Bill,  —978  ~=which  has
 been  returned  by  Rajya  Sabha  with  an
 amendment.

 MR.  SPEAKER:  Now  we  come  to
 calling  attention.

 SHRI  H.  L.  PATWARY  (Mangaldoi):
 Some  of  the  Members  in  the  House  show
 their  thumbs  like  this.  Is  it  not  objec-
 tionable  ?

 MR.  SPEAKER:  That  is  all  right. Do  not  look  at  them.  Mr.  Phirangi
 Prasad.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  (Pondi-
 cherry):  I  will  never  make  such  impres- sions.  I  am  very  proud  of  him.  Mr.
 Patwary  is  my  very  deep  friend.

 MR.  SPEAKER:  His  difficulty  is  that
 his  name  is  Patwary.  Shri  Phirangi Prasad.  He  is  not  present  in  the  House.
 Mr.  Brij  Bhushan  Tiwari.

 AUGUST  2,  978  Re.  C.  A.  2I6

 42.37  hrs.

 RE:  CALLING  ATTENTION
 ReporteD  Heavy  Loss  or  LIFE  AND

 PROPERTY  CAUSED  BY  FLoops

 श्री  ब्रज  मूषण  तिवारी  (खलीलाबाद)  :
 हमें  कृषि  मंत्री  जी  के  वक्‍तव्य  की  प्रतिलिपि
 नहीं  मिली  है  ।

 श्री  रामधारी  शात्री  (पदरोना )  :  हमें
 भी  नहीं  मिली  है  ।

 AN  HON.  MEMBER:  I  have  not
 received  a  copy  of  the  statement.

 MR.  SPEAKER:  You  have  not  re-
 ceived  it.  What  is  this?  Mr.  Minister,
 this  is  not  proper.

 (Anterruptions)
 I  will  take  it  up  in  the  afternoon.
 SHRI  VAYALAR_  RAVI  (Chirayin-

 kil):  During  the  Parliament  Session,
 you  had  given  a  ruling,  I  think,  last
 year,  you  had  given  a  ruling  that  no
 Minister  should  leave  station,  Mr.  Barnala
 has  left.  This  is  a  very  serious  matter.
 The  Minister  must  be  here.  He  is  in
 Malaysia

 MR.  SPEAKER:  He  has  taken  my
 permission  to  go.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Why  do
 you  allow  the  Ministers  to  go  abroad?

 MR.  SPEAKER:  That  is  al]  right. That  is  a  very  urgent  matter.

 Copies  of  the  answer  to  the  Call  At-
 tention  will  be  distributed.  Now  it  will
 be  taken  up  in  the  afternoon.

 श्री  श्लोम  प्रकाश  त्यागो  (बहराइच  )  :
 मंत्री  महोदय  बयान  पढ़  दें  ।  कापी  की  जरूरत
 नहीं  हैं  1

 (श्री  रामधारो  शास्त्रों)  :  मंत्री  महोदय
 यहां  पर  हैं  वह  बयान  पढ़  दें  ।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  (उज्जैन)  :
 जो  कापियां  नहीं  दी  हैं,  इनके  लिए  कौन  दोषी

 है,  कौन  जिम्मेदार  है  इसके  लिए  1  क्‍यों
 कापियां  मेम्बरों  को  नहीं  दी  गई  हैं
 (व्यक्धान)  हम  लोगों  को  वक्‍तव्य  की
 काफी  द्रभी  तक  नहीं  मिली  है  ।
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 झी  झोस  प्रकाश  त्यागी  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 शाम  को  टालते  का  मतलज  यह  है  कि  इस

 का  महत्व  हो  खत्म  हो  जाएगा  |

 MR.  SPEAKER:  That  is  why  I  am
 taking  it  up  at  4-30  p.m.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  We  have  now  sup-
 plied  copies.

 MR.  SPEAKER:  Copies  have  been
 supplied  and  they  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House  now;  we  will  take
 it  up  at  4.30  p.m.

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 May  I  make  a  submission?  I  have  to  be
 in  the  Rajya  Sabha  from  4  to  6.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 On  a  point  of  order.  The  rules  are  clear.

 MR:  SPEAKER:  Rules  are  clear  Call
 attention  to  be  taken  at  any  time  which
 is

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  It  is  a  very serious  matter;  I  rise  on  a  point  of
 order.

 MR.  SPEAKER:  Very  serious.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  rise  on  a
 point  of  order  regarding  call  attention.  We
 have  given  notice.**+  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  The  Speaker  does
 not  give  a  reply;  if  you  want  you  can
 meet  him  in  the  Chamber.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  There  is  lapse on  the  part  of  the  Minister  The  manner
 in  which  government  is  running  the  ad-
 ministration.

 MR.  SPEAKER:  That  is  not  a  point of  order.
 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.
 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR

 (Gandhinagar):  At  what  time  do  we  take
 it  up  then?

 MR.  SPEAKER:  At  3  O'clock  it  will
 be  taken  up.

 2785

 1207,  bre.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  TENSION  IN  MARATHWADA  DUE  TO
 CHANGE  IN  NAME  OF  MARATHWADA

 Oniversiry

 wt  Sto  जी०  गवई  (बुलडाना)  :
 झ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  377  के  श्रधीन
 श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित
 विषय  का  उल्लेख  करता  हूं  :

 “मेरे  प्रदेश  महाराष्ट्र  के  मराठ-
 वाड़ा  के  भाग  में  गत  कुछ  दिनों  से

 महा  राष्ट्र शासन  द्वारा  मराठवाड़ा  विद्या-
 पीठ  औरंगाबाद,  को  बदल  कर  बाबा

 साहब  भीमराव  श्रम्बेडकर  विद्यापी
 नामांकन  किया  है।  इस  विषय  को  लेकर

 वहां  के  कुछ  श्रसामाजिक  तत्वों  हारा
 इसका  विरोध  करते  हुए  पूरे  मराठवाड़ा
 के  भाग  में  शासकीय  सश्प्पत्ति  की  तोड़-
 फोड़  जैसे  रेलवे,  मोटर,  बस  जलाना,
 पथराव  करना  श्रौर  भी  भ्रसामाजिक
 तनाव  बढ़  रहा  है।  शासन  इसे  रोकने  में
 सक्षम  नहीं  है।  श्रविलम्ब  उपाय  किये
 जायें  जिससे  शासन  का  नुकस।न
 बचाया  जा  सके  ।”

 MR_  SPEAKER:  Shri  Shafi  Qureshi

 sit  राम  विलास  पासवान  (हाजीपुर):
 श्रध्यक्ष  महोदय  मेरा  व्ववस्था  का  प्रश्न

 है  कि  मसाठवाड़ा  जैसा  ड्शु  जो  रोज  की
 घटना  हैं

 MR  SPEAKER:  That  is  not  a  point
 of  order.

 (Interruptions)  *  *

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record  it.

 (Interruptions)

 MR_  SPEAKER:  Mr  Paswan_  you
 are  persistently  obstructing.  In  regard to  377,  the  Minister  can  reply  if  he  so
 chooses

 **Not  reco-ded.
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 (ii)  RePorTep  Pouce  Firinc  aT  MATTAN
 (Jammu  AND  Kastor)

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 (Anantnag):  I  wish  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  Minister  under  Rule  377  to
 the  recent  police  firing  in  Mattan
 (Kashmir)  resulting  in  the  death  of
 three  persons  and  injuries  to  many  others
 which  is  deplorable.

 I  wish  to  make  it  clear  to  the  hon.
 members  that  it  is  not  mutton  or  chicken,
 but  it  is  a  place  in  Kashmir,  which  I
 have  visited.

 The  State  Government,  by  its  callous
 attitude,  did  not  take  timely  action
 against  certain  miscreants.  Instead,  the
 leaders  of  the  ruling  party  are  indulging in  all  sorts  of  provocative  actions  and
 speeches.

 “It  has  been  age-old  tradition  in  Kash-
 mir  that  the  pilgrims  going  to  Amarnath
 Cave  are  given  normal  facilities  of  travel
 and  protection  also.  It  is  on  this  oc-
 casion  that  people  from  all  over  the
 country  join  this  religious  congregation

 and  go  to  the  journey  of  Amarnath
 Cave.

 “T  wish  to  draw  the  attention  of  the
 Home  Ministry  that  people  from  all
 Parts  of  the  country  who  go  there  should
 be  given  police  protection  for  their  safe
 yatra.  The  highhanded  action  of  the
 State  Government  in  resorting  to  firing
 is  both  inhuman  and  unwarranted.  I
 strongly  protest  against  such  high-handed
 attitude  on  the  part  of  the  State  Go.
 vernment.  The  State  Government  has
 failed  so  far  to  take  any  action  against the  miscreants  and,  it  is  hoped,  that
 the  Central  Government  will  intervene
 immediately  and  apprehend  all  such  peo-
 ple  who  are  out  to  disturb  the  peaccful communal  atmosphere  in  the  State.”

 (iii)  REPORTED  CLASHES  BETWEEN  CaSrE—
 Hinpug  anp  Haryans  AT  K  JAGANNA®
 DHAPURAM  ANDHRA  PRADESH

 SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY  (Amalapuram):  I  wish  to
 draw  the  special  attention  of  this  august
 House  to  a  precarious  situation  prevailing for  the  last  ten  clays  in  a  village  called
 K.  Jagannadhapuram  in  Amalapuram Taluk  in  Andhra  Pradesh.  This  village  is
 situated  in  my  parliamentary  constitu-
 ency  namely  Amalapuram.  On_  ast
 July,  1978,  there  were  very  violent  clashes
 between  the  local  Harijans  and  the  Caste—
 Hindus  resulted  finally  in  six  deaths
 and  serious  injuries  to  many  others  and
 consequently,  there  prevailed  now  a

 sense  of  complete  insecurity  to  Harijans
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 who  fled  away  from  their  homes  in  large
 numbers  and  so  far  none  of  them  re-
 turned  to  the  village.  I  have  personally visited  the  place  immediately  after  this
 incident  and  met  the  members  of  all
 the  bereaved  families.  The  root  cause  in.
 this  incident  appears  to  be  the  evil
 practice  of  untouchability  because  it
 was  cleariy  reported  that  the  proprietor of  a  hotel  in  K.  Jagannadhapuram Not  serve  tea  properly  and  respectfully to  four  Harijans  earlier.  Then  there
 were  minor  clashes  between  those  four
 Harijans  who  were  insulted  and  the
 hotel  workers  alongwith  their  proprietor, In  fact,  some  communal  elements  inter-
 fered  in  this  issue  and  thereby  it  was  not
 allowed  to  be  pacified.  Almost  after  three
 weeks,  there  appeared  to  be  open  chal-
 lenges  and  therefore,  in  order  to  be  cau-
 tious  enough  a  number  of  Harijans  went
 together  to  a  local  regular  Friday  fair.
 But  whatever  might  be  their  number  on
 that  day  the  Harijans  have  not  indulged
 in  committing  even  the  slightest  offence
 there.  On  the  contrary,  it  is  the  caste—
 Hindus  who  brutally  stabbed  three  of
 those  Harijans  there  on  that  day  and
 one  of  them  died  on  the  spot.  I  would
 like  to  make  a  humble  submission  to
 the  Hon’ble  House  that  this  is  an  im-
 portant  and  scrious  point  of  sequence  to
 begin  with  in  this  whole  issue  and  the
 entire  press  in  India  unfortunately  gave an  absolutely  different  version  of  this

 glaring
 fact  and  I  have  also  found  the

 .C.  was  no  exception  to  this  mis-
 quoting  the  real  cause  of  this  communal
 crime.

 Later,  those  Harijans  who  were  en-
 raged  by  that  clear  provocation  by  seeing an  innocent  Harijan  was  killed  brutally and  inhumanly  before  their  own  eyes,
 they  wanted  to  catch  the  persons  who
 stabbed  Harijans  and  in  their  pursuit
 they  were  given  the  impression  that  their
 required  persons  were  hiding  in  a  parti- cular  house  from  which  they  were  not
 coming  out  and  then  it  appeared  they lost  all  sense  of  proportion  and  _  set
 fire  to  that  house  wherein  four  persons
 were  burnt  alive  and  one  succumbed  to
 burns  later.  This  is  very  unfortunate
 and  ghastly  human  crime  which  I  can
 never  support  at  all.

 However,  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  this  House  firstly  that
 neither  any  one  of  the  national  English
 newspapers  nor  our  regional  Telugu
 newspapers  has  reported  the  fact  that
 there  was  a  clear  provocation  by  way of  brutally  killing  a  Harijan  preceded  the
 inhuman  burning  of  a  caste-Hindu  house
 along  with  its  inmates.  In  fact,  the  entire
 press  in  India  gave  a  clear  impression to  the  public  that  the  Harijans  committed
 first  these  atrocities  whereas  the  fact  is
 other  way  round.  I  am  still  unable  to
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 understand  how  the  entire  press  in  India
 publicised  this  news  in  a  distorted  way and  still  the  sequence  of  these  clear  facts
 have  not  come  out  in  any  one  of  the
 newspaper  except  the  ‘Hindu’  so  far.
 It  is  rather  very  painful  to  me  to  note
 this  fact.  Secondly,  it  is  quite  gratifying that  the  authorities  have  brought  the
 situation  immediately  under  control  in
 order  not  to  allow  that  situation  to  de-
 teriorate  any  further  Apparently  the
 entire  situation  there  no  doubt  is  silent
 but  I  personally  believe  it  is  a  deceptive
 silence  as  it  may  flare  up  at  any  moment
 and  suddenly  become  another  Villu-
 puram  episode,  because  the  entire  Hari-
 jan  population  in  that  surrounding  area
 now  is  under  panic.  All  the  places  of
 Harijan  habitation  there  gave  a  deserted
 look  when  I  personally  went  there.  It
 clearly  appears  meanwhile  there  is  an
 indiscriminate  harassment  of  Harijans and  also  an  indiscriminate  arrests  of
 mainly  Harijans  and  this  must  be  stop-
 ped  forthwith  otherwise  it  would  be
 very  difficult  to  restore  the  sense  of
 confidence  in  the  innocent  Harijans  in
 order  to  enable  them  to  return  to  their
 houses  soon.

 Thirdly,  there  should  be  a_  proper
 inquiry  commission  (a)  Firstly,  to  find
 out  whether  and  to  what  extent  these
 incidents  could  have  been  prevented  by
 timely  and  effective  interference  by  the
 local  police  authorities  when  there  were
 open  challenges  and  counter  challenges between  those  caste-Hindus  and  the
 Harijans  for  about  three  weeks  earlier
 and  (b)  secondly,  to  conduct  a  thorough
 and  unbiased  enquiry  to  correctly  find
 out  the  real  culprits  and  bring  them  to
 book.

 (iv)  REPORTED  INCIDENT  OF  SHOP-LIFTING
 in  Lonpon  sy  A  Deputy  SrcreTARY

 or  Ministry  or  Law

 श्री  निमेल  चन्द्र  जन  (सिवनी)  t

 mea  महोदय,  मैं  श्राप  की  अनुमति  से

 आविलम्वतीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित

 विषय  का  उल्लेल  करना  चाहता  हुं  |

 विधि,  न्याय  तर  कम्पनों  मामलों  के

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  काम  कर  रहे  एक  उप-

 सचिव  को  लन्दन  में  एक  दुकान  से  चोरी  करते

 हुए  पकड़ा  जाने  पर  लन्दन  में  उस  पर  मुकदमा
 चल  रहा  है  -  उससे  न  केवल  विधि  मंत्रालय
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 वरन्‌  भारत  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगा  है

 चाहिए  तो  यह  था  कि  उस  व्यक्ति  के  विरूद्ध

 तुरन्त  कार्यवाही  की  जाती  शौर  उसे  तुरन्त
 निलंबित  कर  के  उचित  दंड  दिया  जाता  +

 परन्तु  सरकार  भ्रभी  उस  की  जांच  की  कर  रही

 है।  शासन  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐस  व्यक्ति  पर

 शीघ्र  उचित  कठोर  कार्यवाही  करे,  जिसने

 भारत  के  उज्जवल  मुख  पर  कालिख  पोती  हैँ।

 (२)  REPORTED  ATTENDANCE  OF  ‘INDIAN
 DELEGATES’  AT  THE  IsLamic  Con--

 FERENCE  HELD  AT  KARACHI
 DR  VASANT  KUMAR  PANDIT

 (Rajgarh)  :  Sir,  under  rule  377,  I  wish
 to  mention  the  following  matter  of  urgent
 public  importance  in  the  House  :

 The  reported  attendance  of  Indian
 Delegates  including  journalists  from  India
 and  Heads  of  Indian  Muslim  Organisations.
 including  representatives  of  |Dawoodi
 Bohra  Mullaji  in  the  Islamic  Conference
 recently  held  at  Karachi,  the  passing  of
 an  unanimous  resolution  by  that  conference
 demanding  plebiscite  in  Kashmir,  the
 strange  manner  in  which  ‘Indian  Delega-
 tes’  went  for  the  confcrence  at  Karachi,
 the  gross  failure  of  C.B.I.  and  State  intelli-
 gence  to  find  out  or  warn  the  Government
 of  this  move,  the  inquiries  and  investiga-
 tion  done  by  the  Indian  Embassy  at
 Karachi  and  the  Government  of  icin from  the  persons  who  participated  in  that
 conference

 72.22  hrs.
 INSOLVENCY  LAWS  (AMENDMENT)

 THE  MINISTER  OF  LAW  JUSTICE.
 ANB  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI SHANTI  BHUSHAN).  Sir,  I  beg  to
 move  :

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Presidency-towns  Insolvency  Act,
 909  and  the  provincial  Insolvency  Act,
 I920,  as  passed  by  Rajya  Sabha,  be
 taken  into  consideration.”

 The  Law  Commission  of  India,  had  in
 its  Third  Report  on  the  Limitation  Act,
 ‘1908,  recommended  that  the  most  effective
 way  of  instilling  a  healthy  fear  in  the  minds
 of  the  dishonest  debtor  who  evades  the
 execution  of  decrees  would  be  to  enable
 the  court  to  adjudicate  him  an  insolvent
 if  he  does  not  pay  the  decretal  amount  after
 notice  by  the  decree-holder  by  specifying
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 a  period  within  which  it  should  be  paid
 on  the  lines  of  the  Presidency-towns  Insol-
 vency  and  Provincial  Insolvency(Bombay
 Amendment)  Act  939  (15,  of  1939)  The
 aforesaid  recommendation  was  reiterated
 by  the  Law  Commission  in  its  Twenty-
 sixth  Report  on  Insolvency  Laws.  ‘To
 the  same  effect  were  the  views  of  the
 Expert  Committee  on  Legal  Aid  which
 observed  that  such  a  simple  amendment
 may  be  done  in  the  Insolvency  Laws  with-
 out  waiting  for  the  enactment  of  a  compre-
 hensive  law  on  Insolvency.

 The  Bill  seeks  to  give  effect  to  the  re-
 commendations  of  the  above  expert  bodies
 and  provides  for  the  amendment  of  the
 Presidency-towns  Insolvency  Act  909 and  the  Provincial  Insolvency  Act,  1920, for  the  purpose  of  including  a  new  act  of

 ‘insolvency.  The  Bill  enables  the  decree-
 holder  to  send  an  insolvency  notice.  The
 notice  can  be  served  in  respect  of  any  decree
 or  order  for  the  payment  of  money  due  to
 a  creditor,  the  execution  of  which  has  not
 been  stayed.  If  the  judgment-debtor  fails

 ‘@o  pay  the  amount  within  the  period  speci. fied  in  the  notice  which  shall  not  be  less
 than  one  month  or  furnish  security  for  the
 payment  of  such  amount  to  the  satisfaction
 of  the  creditor  this  would  deemed  to  be
 an-act  of

 pagar
 Where  the  judge-

 ment-debtor  is  residing  outside  India,  the
 insolvency  notice  shall  be  served  only after  obtaining  the  leave  of  the  Court
 -and  the  period  for  compliance  of  the  said
 notice  will  be  specified  by  the  Court.  It
 would  however,  be  open  to  the  judgment- ‘debtor  to  satisfy  the  court  that  he  has  a
 counter-claim  or  set-off  which  equals  or
 exceeds  the  decretal  amount  or  the  amount

 ‘ordered  to  be  paid  and  which  he  could
 not  lawfully  set  up  in  the  suit  or  proceeding ‘in  which  the  decree  or  order  was  _  passed
 against  him.  The  judgment-debtor  would
 also  be  permitted  to  raise  the  defence  that
 the  amount  is  not  payable  by  or  under
 any  law  for  the  time  being  inforcefor  the
 relief  of  indebtedness  and  is  entitled  to

 ‘have  the  decree  or  order  set  aside  under
 the  provisions  of  that  law.  The  Bill  also
 secks  to  amend  the  rule-making  power  to
 ‘enable  the  High  Court  to  make  rules  with
 ‘regard  to  the  form  of  the  insolvency  notice
 and  the  manner  of  service  thereof.

 As  the  subject  matter  of  the  Bill  is
 relatable  to  a  matter  in  the  Concurrent
 ‘List,  the  views  of  the  State  Governments
 were  obtained  regarding  the  proposed
 amendments.  Most  of  the  State  Govern-
 ments  have  agreed  to  the  amendments.

 A  question  has,  however,  been  raised
 that  by  this  provision,  the  judgment.
 debtors  would  be  harassed  by  the  decree-
 holders.  There  is  no  cause  for  apprehen- ‘sion  on  this  ground  as  the  proposed  provi-
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 sion  would  apply  only  when  the  operation of  the  decree  has  not  been  stayed.  The
 main  object  of  the  amendment  is  to  prevent the  harassment  of  the  decree  holders  by dishonest  judgement-debtors  who  tend  to
 take  advantage  of  every  technicality  to
 defeat  and  delay  execution  proceedings with  the  result  that  the  decree  often  be-
 comes  virtually  a  scrap  of  paper.  It  may in  this  connection  be  mentioned  that  the
 Bombay  AMendment  has  worked  satis-
 factorily  for  about  a  quarter  of  a  century
 and  does  not  seem  to  have  led  to  any abuse.  The  State  of  Kamataka  has  also
 adopted  a  similar  amendment  in  7965
 by  the  Provincial  Insolvency  (Mysore
 Extention  and  Amendment)  Act,  7962
 (Mysore  Act  7  of  1963)  and  the  experience of  the  State  Governments  of  Maharashtra,
 Gujarat  and  Karnataka  had  been  that
 the  Act  had  worked  without  any  difficulty.

 There  were  certain  apprehensions  that
 the  judgement-debtors  may  be  harassed
 in  the  execution  of  ex-parte  decrecs  and
 by  the  non-service  of  insolvency  notice.
 The  Bill  itself  provides  that  insolvency notice  may  be  served  in  the  execution  o.
 a  decree  or  order  which  has  become  final
 and  the  execution  thereof  has  not  been
 stayed.  Ex-parte  decrees  become  final
 only  after  the  period  for  setting  aside  such
 decrees  expires  and  no  application  is  made
 for  setting  aside  the  decree  within  that

 pace
 The  Bill  empowers  the  High

 rts  to  provide  by  means  of  rules  the
 form  of  the  insolvency  notice  and  the
 manner  in  which  such  notice  may  be
 served.  As  such,  there  may  not  be  any cause  for  apprehension  that  the  insolvency Notice  will  not  be  served  at  all.

 An  objection  was  also  raised  that  the
 period  specified  in  the  Bill  for  cempliance of  insolvency  notice  is  ten  short  and  it
 should  be  increased.  It  mav  be
 mentioned  that  the  period  specified  is
 only  the  minimum  period  and  it  is  epen for  the  decree-holder  to  specify  a  lorger
 period.  In  respect  of  persons  residing outside  India,  the  court  has  heen  given
 the  power  to  specify  a  longer  period
 depending  on  the  circumstances  of  the
 case.  Seconly  the  period  of  notice
 specified  in  the  Bill  is  onlvfor  the  purpose
 of enabling  the  judgement-debter  to  arrange
 for  the  payment  of  money.  He  is  already aware  of  the  existence  of  the  decree  and,
 as  such,  it  is  felt  that  he  will  not  be  put to  any  difficulty.

 Another  point  raised  was  that  the  re-
 commendation  of  the  Law  Commission  for
 comprehensive  law  on  insolvency  has  not
 been  brought  out  so  far  though  the  Law
 Commission  had  submitted  its  recommen-
 dations  more  than  ten  years  before  and
 only  this  minor  amendment  has  been
 brought  forward.  It  may  be  pointed  out
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 that  we  had  already  taken  action  to  imple-
 ment  the  recommendation  of  the  Law
 Commission  to  bring  out  a  comprehensive
 law  on  insolvency.  But  as  the  House  is
 aware,  the  subject  of  insolvency.  is  in  the
 concurrent  list  and  any  legislation  proposed
 to  be  brought  Srvard  shield  be  done  only after  consultation  with  the  State  Govern-
 ments.  This  would  take  some  time.
 But  as  the  Expert  Committee  on  legal  aid
 has  recommended  that  this  beneficial
 provision  should  be  implemented  imme-
 diately  without  waiting  for  a  con  prehen- sive  law  on  Insolvency,  the  Bill  has  been
 brought  forward,

 The  provision  of  the  Bill  are  non-
 controversial  and  I]  hope,  that  it)  will
 receive  acceptance  from  all  sections  of  the
 House.

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :
 “Phat  the  Bill  further  t  amend

 the  Presidency-towns  Insolvency  Act.
 7909  and  the  Provincial  Insolvency  Act,
 I920.  as  passed  by  Rajya  Sabha.  be
 taken  into  consideration’.

 Mr.  Ram  Kishan  has  given  notice
 of  referring  the  Bill  to  the  Select  GCommi-
 ttee,  Heis  not  here;  so.  that  amendment
 falls.

 SHRIR.  VENKATARAMAN  (Madras
 South)  ;  Mr.  Speaker.  Sir.  the  Bill  brought before  the  House  is  not  so  innocuns  as
 the  Law  Minister  has  tried  to  make  it.
 It  imposes  onerous  conditions  on  an
 honest  debtor,  ‘The  Law  Cemmission
 which  the  Law  Minister  quoted.  said  as
 follows:

 “The  most  effective  way  of  instilling
 a  healthy  fear  in  the  minds  of...”
 (please  note  the  words)...  ‘dishonest
 indgment-debtors  would  be  to  enable
 the  court  to  adjudicate  him  an  insol-
 WONE.

 He  has  uscd  this  provision  against  oven
 an  honest  judgment-debtor  who  has  no
 resources,  to  he  adjudicated  as  an  insol-
 vent.  My  objection  is  to  that  part  of  the
 Bill.  You  are  aware,  Sir.  that  in  Roman
 times,  a  judgment-debtor  who  did  not  pay his  ducs,  was  flogged.  Under  the  Com-
 mon  Law,  a  judgment-debtor  who  did  not
 pay  this  dues  was  sent  to  jail  And  our
 Civil  Procedure  Code  also  provided  for
 a  person  who  has  not  paid  the  ducs  to
 be  sent  to  jail  until  nearly  fifty  ycars  ago,

 In  1936  the  Civil  Procedure  Code  was
 amended  =  whereby  a  judgment-debtor who  has  no  assets,  who  has  no  means  to
 pay,  could  not  be  sent  to  a  civil  prison. I  want  to  quote  from  the  Civil  Procedure
 Code  the  relevant  portion  which  says  that
 it  is  only  a  person  who  has  dishonestly
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 dealt  with  his  assets  that  could  be  sent
 to  prison.  It  says:

 “It  must  be  proved  to  the  satis-
 faction  of  the  court  that  the  judgment- debtor  has  or  has  had,  since  the  date
 of  the  decree,  the  assets  to

 pay
 the

 amount  of  the  decree  or  some  substantial
 part  thereof  and  refuscs  or  neglects  to
 pay  the  amount.,’’

 Itis  only  then  he  can  be  sent  to  jail.
 Tf  you  take  the  Bill,  this  is  what  it

 says:

 “Without  prejudice  to  the  provisions of  sub-section  ()s  a  debtor  commits
 an  act  of  insolvency  if  a  creditor,  who
 has  obtained  a  decrce  or  order  against
 him  for  the  payment  of  moncy  (being  a
 decree  or  order  which  has  become  final
 and  the  execution  whereof  has  not  been
 stayed,  has  served  on  him  a  notice
 hereinafter  in  this  section  referred  to  as
 the  insolvency  notice)  as  provided  in
 sub-section  (3)  and  the  debtor  does
 not  comply  with  that  notice  within  the
 period  specified  therein  ras

 There  are  honest  debtors  who  have  no
 ineans  to  pay,  there  are  dishonest  debtors
 who  have  means  to  pay  and  एल  refuse  to
 pay.  What  the  Law  Commission  said
 as  the  easiest  way  to  enforce  payment  is
 only  of  the  clishonest  judgment  debtor,
 but  in  this  case  the  clause  provides  that
 even  if  he  is  an  honest  debtor,  if  he  has
 no  means  to  pay,  he  can  be  adjudicated
 insolvent.  Going  to  prison  is  a  lesser
 evil  than  being  declared  insolvent.  Some
 day  he  can  become  a  Minister.  but  if  he  is
 declared  an  insolvent.  he  has  no  hope,
 his  family  will  be  ruined.

 Under  what  justice  can  we  say  that
 a  judgement  debtor  who  has  no  means  to
 pay  and  who  cannot,  under  the  present
 system  of  our  Civil  Procedure  Cede,  be
 sent  to  can  be  adjudicated  insolvent.
 Tn  order  thata  person  may  be  adjudicated
 insolvent,  he  must  have  committed  one
 of  the  acts  of  inselveney.  and  the  various
 acts  of  insolvency,  as  you  know  are  selling
 asscts.  making  fraudulent’  payments  ete,
 Here  is  a  debtor  who  has  no  assets  who
 has  not'committed  any  of  these  offences,
 and  yet  merely  because  he  has  not  complied
 with  the  notice  which  has  been  issued  as
 an  insolvency  notice,  he  can  be  adjudicated
 insolvent.  ‘This,  I  consider,  runs  contrary
 to  the  spirit  of  the  Jegislation  which  has
 heen  adoptect  in  this  country.

 T  know  the  arguments  that  will  be
 advanced,  and  I  will  mect  them  even
 before  they  are  raised.  It  will  le  said
 that  we  are  only  copying  the  =  yrovision of  the  British  Bankruptcy  Act.  of  TO14S  it
 contains  cxactly  the  same  provisitn  as
 the  one  which  is  now  before  the  House,
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 [Shri  R.  Venkantaraman]
 But  I  want  to  point  out:  have  we  not
 travelled  in  ideas  of  social  justice  far  from
 the  days  of  gig?  Should  what  the  British
 Bankruptcy  law  enacted  in  ‘IQt4  be  re-
 enacted  at  this  time,  overlooking  the
 protection  which  we  have  given  in  the
 Civil  Procedure  Code  against  arrest  and
 detension  of  a  debtor  who  has  no  means
 to  pay  ?  Therefore,  the  whole  idea  of
 trying  to  enforce  payment  of  debts  through the  shortest  method  of  providing  for  insol-
 vency  is  contrary  to  the  spirit  of  the
 Insolvency  law.

 The  purpose  of  insolvency  is  two-fold.
 One  is  to  give  protection  to  the  debtor
 against  harassment  by  the  creditor.  The
 second  is  to  give  an  equal  distribution  of
 the  asscts  among  the  creditors.  Where  a
 man  has  no  assets,  what  is  the  point  in
 declaring  him  insolvent  and  putting  him
 to  social  odium?  ‘That  is  why  in  the
 amendment  which  I  have  suggested,  I
 have  copied  a  phrase  in  the  Civil  Proce-
 dure  Code,  that  “if  a  debtor  having  the
 means  to  pay  refuses  to  pays  then  he
 can  be  adjudicated  insolvent.  But  a
 person  who  has  no  means  to  pay  should
 never  be  adjudicated  insolvent  by  barely
 giving  a  notice  that  he  has  not  complied with  the  decree  which  has  been  issued
 against  him.  Therefore,  I  submit  that  this
 is  not  such  an  innocuous  Bill  as  the  Law
 Minister  has  brought  it  forward.  He  has
 overlooked  the  words  in  the  Law  Com-
 mission  Report  which  says  that  it  is  the
 easiest  and  the  best  way  of  enforcing  pay- ment  against  a  dishonest  judgment  debtor.
 He  has  uscd  it  against  the  honest  judgment debtor  who  has  no  means  to  pay.  That
 is  my  submission,

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Jadavpur)  :  Mr  Speaker,  Sir,  I  endorse
 the  views  of  Mr  Venkataraman.

 Sir,  the  position  is  this.  The  Law
 Commission  in  its  26th  Report  did  not
 suggest  the  amendment  for  incorporation
 of  this  provision  alone.  They  had  suggested for  a  thorough  revision  of  the  insolvency
 law  and  for  fusion  of  the  Presidency-towns Insolvency  Act  and  the  Provincial  Ingo]-
 vency  Act  and  for  making  it  one  compre. hensive  measure.  t  was  in  the  26th
 Report.  After  years  the  hon.  Minister
 states  that  a  Study  is  still  being  undertaken  7 no  decision  has  been  arrived  at  and  now
 this  piecemeal  amendment  is  being  brought to  the  old  Act  of  rg09.  Is  it  a  good  legis-
 lative  practice?  When  there  is  a  recom-
 mendation  of  the  Law  Commission  to
 enact  a  comprehensive  legislation  and  to
 incorporate  the  entire  insolvency  law  in
 one  statute  then  one  paragraph  of  the  Law
 Commission  Report  after  years  suddenly
 becomes  so  im

 gage
 for  which  a  separate

 amending  Bill  has  to  be  brought.  I  do
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 not  understand  what  is  the  logic  behind
 it  and  suddenly  why  for  the  decree-holders
 the  Government  becomes  so  anxious  that  a
 special  provision  has  to  be  made.  There-
 fore  on  principle  also  we  are  having  a
 surfeit  of  3  Py  g  ie  some  well-conccived,
 many  ilk-conceived  and  this  is  only  giving rise  to  more  and  more  litigation  which  is
 not  good  for  the  society.

 Sir,  the  supposed  objective  of  this
 amendment  is  that  fear  has  to  be  instilled
 in  the  minds  of  judgment-debtors.  Well
 the  Law  Commission  sa’

 5]
 ‘dishonest

 judgment-debtors’  It  is  also  known  that
 the  Privy  Council  said  many  years  back
 that  the  trouble  of  the  decree-holder  in
 India  starts  from  the  date  he  gets  the
 decree.  That  is  true.  So  far  as  the
 procedures  are  concerned,  I  should  have
 thought  that  the  courts  can  also  look
 into  the  matter.  Therc  is  already  an  Act
 of  Insolvency  which  provides  that  if  an
 attachment  is  levied  and  remains  not
 complied  with,  then  it  is  an  act  of  insol-
 vency.  The  question  is  if  there  are  bona-
 Side  alert  decree-holders  we  can  find  out
 the  means  also  to  execute  the  decree
 against  those  persons  who  are  able  to
 pay.  A  very  vital  point  has  been  raised
 by  Mr  Venkataraman.  The  Civil  Pro-
 cedure  Code  has  becn  amended  to  give
 protcction  to  a  certain  section  of  the  people from  civil  arrests.  Now  they  will  come
 under  this  odium  of  being  declared  insol-
 vent  although  they  may  not  have  mcans
 to  pay.  This  attitude,  I  submit  will  not
 fulfi]  the  objectives  for  which  this  is  sought to  be  enacted.  So,  if  there  is  no  means
 to  pay  what  is  the  good  or  how  the  society benefits  by  declaring  such  a_  person
 insolvent?  How  the  dccree-holdcr  benefits
 by  that  ?  The  answer  is  :  Why  should  the
 decree-holder  cven  give  an  insolvency notice  to  such  a  person?  But  taking  advan-
 tage  of  a  decree  some  personal  animosity
 also  sometimes  is  ruthlessly  pursued  in
 the  form  of  various  Procecdings  against the  person  who  cannot  defend.  Therc-
 fore.  I  have  not  being  able  to  follow  what
 is  the  urgency  for  this  piece  of  legislation. It  does  not  serve  such  an  important  social
 objective  for  which  we  have  to  have  an
 amendment.  The  Law  Commission’s
 recommendations  are  not  being  considered
 fully  till  today  whether  there  should  be
 one  comprehensive  law  or  not.  The
 Ministry  has  not  yet  had  the  time  to  have
 a  comprehensive  survey  or  study  of  the
 matter  in  consultation  with  the  State
 Governments.  Sir,  I  have  not  understood
 the  hurry  or  the  basis  on  which  this  Bill
 been  brought  forward.

 You  kindly  see  one  aspect.  The  Bill
 seeks  to  provide  that  an

 =  plication  may  be
 made  by  the  juclgement-debtor  for  setting
 aside  of  the  insolvency  notices  and  sub-
 clause  (5)  of  the  proposed  amendment  un-
 der  Clause  2  of  the  Bill  provides  that  he
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 can  make
 oot

 application  but  on  certain
 specified  One  ground  is  that  he
 has  a  counter-claim  or  set-off  against  the
 creditor  and  the  second  one  is  that  he  is
 entitled  to  have  the  decree  or  order  set
 aside  under  any  provision  for  the  relief
 of  indebtedness  and  the  third  one  is  that
 the  decree  or  order  is  not  executable  under
 the  provisions  of  any  law  referred  tc  in
 clause  (b)  on  the  date  of  the  appiicaiion that  means,  the  law  relating  to  relief  of
 indebtedness.  No  other  provision  is
 mentioned,  either  claim  for  set-off  or
 counter-claim  or  under  some  relief  of
 indebtedness  law.

 There  is  some  provision  under  which
 a  decree  can  be  set  aside.  Suppose,  there
 is  a  euit  challenging  the  decree  on  the
 ground  of  fraud.  But  that  is  not  the
 gtound  on  which  an  application  under
 sub-section  (5)  can  be  made.  Unless
 somebody  is  able  to  get  an  injuction  in  that
 suit,  he  will  have  no  opportunity  to  make
 an  application  under  the  proposed  sub-
 section  (5).

 The  other  provision  is,  under  the
 ordinary  law,  as  it  is,  if  on  the  ground
 of  attachment  to  a  decree  which  is  en-
 forceable  and  which  remains  unsatisfied.
 then  it  is  an  act  of  insolvency.  But  there
 the  so-called  debtor  can  challenge  the
 decree  in  that  very  insolvency  proceedings,
 as  you  are  aware  and  the  Insolvency Court  is  not  bound  by  the  Civil  Court’s
 decree  as  such  and  can  go  behind  the
 decree  to  find  out  either  the  basis  of  the
 date  or  the  validity  of  the  decree  itself.
 Now  that  ground  will  not  be  open  under
 sub-section  (5).  Therefore,  I  would  like
 to  know  from  the  hon.  Minister,  whether
 a  debtor  who  is  entitled  to  make  an  appli- cation  under  sub-section  (5)  to  get  relief
 on  specific  gounds  can  make  an  applicatioi on  other  grounds.  Will  it  be  open  to  him?
 It  is  a  doubt  that  I  am  having  because
 the  proviso  to  sub-section  (2)  of  Section  2
 says:

 ‘Where  a  debtor  makes  an  applica- tion  under  sub-section  (5)  for  setting
 aside  an  insolvency  notice—(a)  in  a
 case  where  such  application  is  allowed
 by  the  Court,  he  shall  not  be  deemed
 to  have  committed  an  act  of  insolvency under  this  sub-section;and  (b)  in  a  case
 where  such  application  is  rejected
 by  the  Court,  he  shall  be  deemed
 to  have  committed  an  act  of  insolvency
 under  this  sub-section  on  the  date  of

 rejection
 of  the  application  or  the  expiry of  the  period  specified  in  the  insolvency

 notice...”

 Therefore,  now,  only  very  limited  grounds
 to  resist  an  application  for  insolvency  will

 en  to  a  judgement  debtor  who  may
 not  have  even  the  means  to  pay.  Apart from  this,  whose  interest  is  going  to  be

 कि
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 served  because  of  the  sub-section  (5)  read
 with  the  proviso.  I  would  like  to  know
 under  the  Bombay  legislation,  which  is  no
 doubt  there  for  some  years,  how  many

 have  taken  recourse  to  it.  How
 many  decree  holders  have  been  otherwise
 prevented  from  executing  a  decree  in  the
 normal  manner  ?  How  was  this  provision
 in  the  Bombay  legislation  wu  for
 giving  proper  lessons  to  the  dishonest
 judgement  debtors,  bow  was  _  this
 used  for  the  purpose  of  harassment?
 The  hon.  Minister  says  he  has  experience
 I  do  not  know  what  material  he  has,
 what  statistics  he  has.  Therefore,  on  an
 im

 ,  pang
 that  there  is  no  harassment,

 I  not  think  that  .his  was  the  reason
 for  which  this  Bill  was  justified.  I  know
 that  previously  he  has  got  the  Bil]  passed  by
 Rajya  Sabha  and  he  will  pursue  it,  press
 it.  There  {s  no  doubt  about  it.  But  at
 least  let  him  give  an  assurance  that  a  time
 limit  would  be  indicated  within  which
 a  comprehensive  bill  tor  bankruptcy  legis- lation  will  be  made.

 Second,  at  least  the  rule  should  make
 ample  provisions  for  giving  as  much
 protection  as  is  necessary,  because  the
 law  is  going  to  be  passed.  What  is
 the  protection  that  this  will  not  be  utilised
 for  a  personal  vendetta  against  persons
 who  do  not  have  the  means  to  pay  ?

 These  assurances  are  not  there.  On
 the  other  hand,  the  grounds  for  resisting an  application  are  being  restricted.  There-
 fore,  these  are  the  apprehensions  and,  I
 hope,  the  hon.  Minister  will  consider  and
 try  to  see  that  the  honest  judgment  debtors
 who,  unfortunately  have  not  got  the
 means  to  pay  are  not  harassed.

 श्री  निर्मेल  चन्र  जैन  (सिवनी)  प्रश्यक्ष
 महोदय,  जितने  एनशज  इस  में  उठाये  गये  हैं
 वे  तो  प्रश्व  को  देखने  के  अलग  अलग  नजरिये
 से  उत्पन्न  होते  हैं  -  दोनों  प्रकार  के  कर्जदार

 हया  करते  हैं  ईमानदा*  ्ोर  गै६ईमानदार  ।

 कुछ  तो  एस  भी  हैं  जा  महाप  चार्वाक्‌  की  उक्ति
 मानते  हैं  जिस  में  यह  कहा  है  कि  घी  पियो
 जोर  जरुर  पिया  आर  आवश्यकता  पड़े  तो
 उधार  लेकर  पियो।  ऐरेः  भी  लोग  हैं  जिनका
 दिवालिदयापन  स्टेट्स'  सिम्बल  है  ।  कभी  शादी
 के  लिए  उन  के  यहां  जाना  होता  है  तो  कहा
 जाता  है  कि  यह  तो  बहुत  भ्रच्छा  घर  है  इस
 घर  का  चा*  बार  दिवाला  पिटा  है  |  श्र्तः
 दोनों  प्रकार  के  लोग  हैं  ।



 237  Insolvency  Laws

 [श्री  निर्मल  चन्द्र  जैन]

 कुछ  लोग  ईमा  लदारो  से  पैस।  देना  चाहते
 हैं  लेकिन  उतके  पास  पैसा  नहीं  हैं  ।  वे  परि-
 स्थितियों  की  मार  के  कारण  परेशान  हो  जाते
 हैं।इप  के  अन्तर्गत  रक  अनुभव  हुआ  2  |  ऑ्भी
 जो  बर्तमान  कातुत  है.  उस  में  डिक्री  तो  मिल
 जातो  है  श्रोर  जल्दो  मिल  जाता  है  लेकिन  सालों
 लग  जाते  हैं  बैजा  उचुत  नहीं  हृ।  पाता  है  कुछ
 ऐसे  भी  लोग  हैं  जिनके  पास  पैसा  नहीं  है
 लेकित  कुछ  सकारो  कर्मचारों  भी  हैं  जिनके

 ऊपर  डिक्रो  हों जता  हैता  भी  वसूली  नहीं
 हीतो  ।  उनका  स्थातानतरण  हो  गया  है,
 लिखते  रदूते  हैं  पता  (हीं  लगता  कि  कहां  हु्रा
 है  ।  कभा  उनको  नाटिस  नहीं  मिलता  हैं,
 कमो  नाटिस  लेते  लड़ीं  हैं  ।  इस  प्रकार  की
 परेश।तियां  हतों  हैं।  कई  साल  इप  प्रकार
 लग  जाते  हैं।  कार्ट  ड्क्रि  हो  गई  है  लेकिन

 वसूल  नहीं  हा  ्य्हा  है|  ब  वह  डिक्री  एक
 कागज  का  पृष्ठमात्र  बन  क*  आती  है  1
 इसके  अलावा  उसका  ग्रौ  काई  कामत  नहीं
 रहतो  |

 इन  सब  दृष्टियों  से  अगर  दबा  जाए  तो
 यह  जो  कानून  वनत  ॥  रहा  हे,  वह  स्वागत-
 योग्य  है  भर  डग  मैं  स्व्रागत  TT  हूं  ।
 इसमें  एक  शाव  में  ।  दिया है.  जि  tee  साशाण
 में मैं  जपने  विचा  रजता  '  ऐसे  मामलों  भें
 सत्र  से  वड़ो  TT  जाटिस  देते  प्रा  नाटिस
 प्राप्त  करने  में  हात  है  ।  जिस  तह  से  नाटिस
 जाते  हैं  गोध  जिस  त'  हू  वाइड  किये  जाते
 है  वह  हम  सब  को  बालम है.  ।  जिस  मुड्ेस  पर
 नोटिस  जाते  हैं  वहां  जेन्ाप्त  हो  नहीं  थ  आते  ।
 यदि  आप  नाचे  को  4दलतों  में  देखें,  दीवानी
 अदालतों  में  देबें  ता  पायेंगे  कि  नोटिसों  का
 तामिल  करना  इता  कठिना  हो  गया  है.  कि
 तलवाना  देने  के  आउ-य5,  दस-दस  साल  बाद
 तक  नोटिस  तामील  हीं  हो  पाते  ।  मैंने  यह
 संशोधन  दिया  है  कि  इसमें  एक  यह  प्रावधान
 होना  चाहिए  कि  जाटिस  एकनोलिजमेंट
 रजिस्टर्ड  डाक  से  भे  ग जाएग  ।  श्रंगार  नोटिस
 उसके  रजिस्टर्ड  एड्रेस  पर  भेजा  जाता  हैं  श्रौर
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 वह  मिलता  नहीं  हैँ,  ह: 16  वह  एवहड  करता  हैं
 तो  भी  नोटिस  को  तामील  किया  जाना  माना
 जाना  चाहिए।  यह्‌  संशोधन  मैंने  दिया  है  ।

 एक  मैंने  संशोधन  जौर  दिया  हैं  7  इस
 बिल  में  एक  प्रावधान  है  कि  कितनी  रकम
 है,  कितनी  “कम  उधार  दी  है,  उसके  बारे  में

 चाहे  ता  कोई  विरोध  काग  सकता  है  कि  इतनी
 रकम  मैंने  उवार  नहीं  ली  है  ।  श्व  मान  लो
 मैंने  दस  जोर  रुपए  की  रकम  का  नोटिस  दिया
 है  कि  यह  रकम  तुम्हें  देनी  है।  वह्‌  यह  कह  सकता

 कि  दस  हजार  रुपए  की  रकम  नहीं  है  बौ
 इस  पर  फिर  गवाही  चलेंगी  कि  कितनी  रवम
 है।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि जब  कोई  यह  एतराज
 उठाता  है  कि  इतनी  +कम  नहीं  है  ता  उरूको
 उस  समय  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  कितनी
 रकम  है,  उसके  ऊ१७  कितनी  रकम  न्ह्ती  है  ।
 उसे  यह  बताना  चाहिए  कि  मैंने  दस  हजार
 रुपय  उबार  नहीं  लिया  है,  श्राठ  हजार  रूपया
 उधार  लिया  है  |  उसके  ऊपर  इसकी  जिम्मे-
 दारी  होनी  चाहिए  कि  वह  यह  बताये  कि
 इतनी  रकम  है  ।  इसलिए  मैंने  यह  संणाधन
 ्खा  है।

 जहां  तक  ईमानदान  कर्जदार  का  स्व्वाल
 पदा  Ale  Ai  ती/  की  उपधाश  पाच्च

 का  aad  33  निश्लि,  रूप  से  दिया
 गया  हैं।  बहू  सामने  आग,  अदालत  में  चह
 कि  इस  ऋण  से  पैसा  उसकी  नहीं  ड्न्ग  हैं
 इस  बाल्ण  मे  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  मझ
 को  दिवालिया  घोषित  न  विद्या  जाए  ।  चूंवि.
 BROT  YT  इस  में  Tea  है  इसलिए  जो
 ईमानदाश  यर्ज दा"  है  उसका  संनक्षण  इस
 बिल  के  दवी  भी  होता  है,  ऐसा  मैं  मानता  हू  ।

 इन  पाब्दों  के  साथ  और  मरे  संशोधनों
 को  विधि  मंत्री  जी  स्वीवार  करें  इस  निव्रेदन
 के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  कश्ता  हूं  ।

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU
 (Katwa):  It  is  really  very  unfortunate
 that  an  efficient  Minister,  a  Law  Ministe:
 of  Shri  Shantibhushan’s  eminence  has
 come  forward  with  such  piece-meal amendment  to  the  Act  enacted  in  490०9
 and  920:i.c:  60  to  70  years  ago.  He
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 should  have  come  forward  with  a  com-
 prehensive  Bill,  stating  the  details  there-
 in.

 I  do  not  understand  how  honest  Judge-
 ment  debtors  who  have  no  assets  to  repay, who  are  very  eager  to  repay  the  debt  but
 have  no  assets,  can  be  declared
 insolvent.  I  do  not  understand.  This  is
 really  very  wrong  under  the  present  social
 conditions  of  our  country,  in  our  free
 country.  This  Act  was  enacted  when
 India  was  under  forcign  rule,  but  we  arc
 now  living  in  a  free  country:  we  have  got our  freedom,  The  social  conditions  have
 to  be  taken  into  consideration.

 Itisnotonly  unfortunate,  but  we  expect-
 ed  that  a  comprehensive  Bill  about
 the  Insolvency  Act—an  Act  which  was
 enacted  in  rg0g—would  be  placed  here.
 But,  instead  of  placing  a  comprchensive
 Bill,  he  has  placed  an  Amendment  in  a  very
 tactful  way,  and  in  his  introductory

 Speech  he  made  us  understand  that  this
 is  not  very  important,  it  is  of  a  technical
 nature:  ‘This  is  not  only  of  a  technical
 nature.  but  is  very  important,  and  this
 fact  has  to  be  takeninto  considcration  that
 the  social  conditions  of  the  country  must
 be  given  careful  attention.

 Honest  judgment-debtors  and  dishonest
 judgment-debtors  should  not  be  taken  on
 par,  as  explained  by  Mr.  Venkataraman
 and  the  cminent  lawycr  Shri  Chatterjee.  I
 would  request  him  to  at  least  accept  this
 modification  as  suggested  by  Mr.  Venkata-
 raman.

 Also,  on  p.  3,  Clause  3(2)  (a)  and  (b)
 say:

 (a)  in  a  case  where  such  application
 allowed  by  the  District  Court, he  shall  not  be  deemed  to  have
 committed  an  act  of  insolvency under  this  sub-section  ;  and

 (b)  in  a  case  where  such  applica- tion  is  rejected  by  the  District
 Court,  he  shall  be  deemed  to
 have  committed  an  act  of  insol-
 vency  under  this  sub-section  on
 the  date  of  rejection  of  the  appli-
 cation  or  the  expiry  of  the  period
 specified  in  the  insolvency  notice
 for  its  compliance,  whichever
 is  later.

 MR.  SPEAKER  :  Mr.  Basu,  are
 you  likely  to  take  some  time  ?

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 I  am  likely  to  complete  within  two  to  three
 minutes,
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 So,  he  should  not  have  depended  on  Dist-
 rict  Courts:  he  should  have  stated  that
 the  decision  of  the  High  Court  should
 be  taken  into  consideration.

 In  such  important  cases,  the  judgment of  the  Disrtict  Courts  should  not  be  enough. I  have  seen  this  on  various  occasions,  and I  can  show  many  examples,  where  dis- honest  judgment-Debtors  have  come
 out,  they  are  not  going  to  pay,  they  have
 been  declared  insolvent—  merely  by  trans-
 ferring  their  asscts  in  other  names.  If
 you  go  through  the  Balance  Sheets  of  the
 Bank  of  Baroda  or  the  Balance  Sheet  of  the United  Commercial  Bank,  you  willsee  that an  amount  of  Rs.  2  crores  has  been  written off  duc  to  declaration  of  insolvency.

 Now  I  would  like  to  say  that  the  dis-
 honest  judgment-debtors  should  not  be
 spared.  The  money  must  be  realised
 from  them.  Let  them  be  sent  to  prison;  let
 all  steps  be  taken  by  the  Central  and
 State  Governments.  But  in  the  case  of
 honest  judgment-debtars.  why  should  you
 try  to  send  them  to  prison’  why  should
 they  be  declared  insolvent?  By  this,
 not  only  the  person  concerned,  but  the  whole
 aay

 willnot  be  able  to  come  out  in  public ife.

 So,  I  would  appeal  to  the  hon.  Minister
 to  withdraw  this  Bill.  This  should  not
 come  in  a  piecemeal  way.  He  should
 withdraw  this  Amendment  Bill  and  come
 forward  in  this  House  with  a  comprehen- sive  Bill  which  will  receive  all  support.

 MR.  SPEAKER  :  The  House  stands
 adjourned  for  lunch  till  2  0’  Clock.

 730०2  hrs.
 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch  till

 Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch
 al  six  minutes  past  Foutcen  of  the  Clock.

 (Me.  Deprty-SPEAKER  in  the  Chair]

 INSOLVENCY  LAWS  (AMENDMENT) BIL]  .—-ontd:

 डा०  रामजो  सिह  (भागलपुर)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  जो  दिवाला  fi  fact  (संशोधन)
 विधेशव  प्रस्तुत  हुआ  है  झे  झाश्च्यं  है  कि
 विरोर्थ  दल  के  सदस्य  क्प्रों  उस  वा  इतना
 विरोध  किया  है  जद  गजय  सभः  में  उन्हीं
 के  लोगें  न ेउसका  रग  कन  विया  हूं  ।  विरोधी
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 [sto  रामजी  सिंह]

 दल  के  माननीय  सदस्यों  ने  तो  यहां  तक

 कहू  दिया  कि  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लेना

 चाहिए  ।  शायद  उन्होंने  थर्ड  ला  कमीशन  की
 रिपोर्ट  को  नहीं  देवी  हैं  जिस  में  उसमें  यह
 अ्रनुशंसा  की  थी  :

 ‘Such  provisions  should  be  inserted
 in  the  Provincial  Insolvency
 Act.”

 मई,  973  में एक्सपर्ट  कमेटी  ने  अपनी

 ब्ानुशंता  में  स्पप्ट  कर  दिया  था  :

 “It  would  also  be  necessary  to  make
 the  process  of  execution  simpler, at  least  insofar  as  simple  moncy claims  are  concerned.  In_  this
 connection  attention  is  invited
 to  the  amendments  made  to  the
 Presidency-towns  Insolvency Act  and  the  Provincial  Insol-
 vency  Act  of  Bombay,  by  Act  XV
 of  1939,  by  which  if  a  moncy decree  is  unsatisfied  and  no  stay has  been  obtained,  the  decrec-
 holder  may  serve  a  notice  of
 insoiveny  requiring  the  judge- mnt-debtor  to  pay  the  money or  to  furnish  security  for  its
 payment.  Non-payment  would
 be  regarded  as  an  act  of
 insolvency.”

 मैंने  यह  बात  इसलिए  कहा  है  कि  यह  कोई
 ऐसा  विवेयक  नहीं  है  जिस  को  विरोब  किया
 जाये  i  विधि  मंत्री  जानते  ही  हैं  कि  यह  विधेथक
 इतना  संतोषश्रद  नहीं  है  इसलिए  इस  बारे  में
 एक  का  मम्प्रहेंसिव  बिल  लाना  चाहिए  था  ।

 ला  क्रमीशन  ने  अपनी  26  वीं  रिपोर्ट
 में  इस  वारे  में  अनुशंसा  की  है  कि  एक  काम्प्ि-
 हंसिन  इतवाल्वेंतरी  ता  बताया  जाता  चाहिए।
 यह  तो  मालूम  ही  है  कि  प्रेजिडेर्त-टाउन्ड
 इनसाल्वेंसी  ऐक्ट,  909  ओर  प्राविशियल
 इनसाल्वेंसी  ऐक्ट  920  इंग्लेंड  के  बैंक-प्ट्सी
 ला  के  श्राधार  प<  बने  थे।  इसलिए  इस  विवे-
 यक  कोश्रौर  ज्यादा  ब्राड  कनटेक्स्ट  में  बनाया
 जाना  चाहिए  था।  लेकिन  फि<  भी  जो  संशोधन
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 हमारे  सामने  उपस्थित  है.  उसके  चार  उद्देश्य a:
 हू।

 पहला  उद्देश्य  यह  है  कि  डिग्री-हाल्डस  को
 परेशानी  से  बचाया  जाये  बौर  यदि  यह  संशोधन
 डिग्री  होल्डसं  की  थोड़ी  सी  भी  परेशानी  बची
 देता  है  तो  वह  काफी  अ्रच्छी  बात  है।

 इस  का  दूस'रा  उद्देश्य  हैं  कि सचम्‌च  में  हम
 लोगों  को  देखना  चाहिए  कि  ऐसे  कर्ज  खोर  हो  ते
 हैं  जो  कर्ज  को  पचा  जाते  हैं  उन  के  ऊपर  कोई
 भय  बौर  आतंक  नहीं  होता  है,  इस  लिए  इस
 संशंधन  का  दूसरा  उद्देश/  यह  भी  है  कि

 “That  a  -erson:  who  is  really  entitled
 to  the  enforcement  of  a  legal
 right  can  get  the  legal  right  en-
 forced  and  the  other  person  who
 is  defying  it  will  not  be  able  to
 defy  it  for  a  very  long  time.’”

 एक्सपर्ट  कमेटी  ग्रान  लीगल  एंड  ने  भी
 इस  बात  की  अनुशंधा  की  थी  |  वस्तुत:  भारत-
 वर्ष  में  जो  कुछ  पेशेव*  कर्जखो'<  हैं  वे  पचा  जाते
 हैं  और  खास  कर  के  इस  लिए  कर्ज  ले  लेते हैं
 कि  उन  को  पचाना  है  ब्रौर  फिन  दिवाला
 निकाल  देते  हैं  ।  इन्माल्वैंनस्सी  के  इतिहास  में
 ग्रगर  हम  जांयें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  दिवाला

 कानून  जो  पहले  प्रचीन  काल  में  रोमन  कानून
 के  सम्बन्ध  में  था  तो  वहां  सिविल  राइट  से  भी
 वंचित  कार  दिया  जाता  था।  लेकिन  वर्तमान
 क्राल  में  हम  लोग  जानते  हैं  कि  केबल  बहु
 ग्राथिक  संकट  होते  हैं  जिस  के  बाण  ही
 दिवाला  निकाला  जाता  हैं,  इसलिए  जो  ऐसे
 इन्साल्वैंट  लोग  हैँ  उन  को  श्हिबिलिटेट  करने
 के  लिए  भी  यह  इन्माल्तैर्त।  बानून  लाय।  ज्यता

 इसलिए  रामन  कानन  में  जो  प्राचीन  समय
 में  था कि  उन  को  नागरिक  झ्रधिका*  से  वंचित
 कर  दिया  जाए,  ऐसग  अ्ाज  मान्य  नहीं  हैं  ।
 मध्य  युग  में  भी  इटल।  जैस'  देशों  में  बड़े
 से  कड़े  दण्ड  की  व्यवस्था  थी  जिन  को

 Rumpentes  et  fallitti  कहते  हैं  7  यह
 भी  मध्य  युग  की  बात  थी।  आज
 के  समय  में  भी  इंग्लैंड  जैस  देशों  में
 1542-43  से  ही  ह  चीज  चल  रही  है

 े
 है
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 लेकिन  वहां  भी  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  लोग  स्वेच्छा
 से  अपना  दिवाला  घाषित  क  सकें।  अभी  जो
 हमारे  यहां  कानून  का  संशोधन  हो  “हा  है
 उस  से  जहां  तक  इस  का  ताललुक  है,  उस  के
 सम्बन्ध  में  मैं  आप  से  कहता  हूं  कि  हमें  दो
 उद्देश्य  तो  इस  के  भाफ  ही  हैं.  तीसश

 उद्देश्य  जा  धडे  ला  कमीशन  ने  भी  कहा
 था  अपनी  अतुशंसा  में  वह  यह  है

 “It  would  also  to  be  necessary  to  make
 the  process  of  execution  simple  at  least
 in  so  far  as  simple  money  claims  are
 concerned.  Non-payment  would  be
 Tegarded  as  an  act  of  insolvency.”

 सचमूच  में  अगर  हम  अपना  कर्ज  चुकता
 नहीं  कश्त  हैं  ता  हम  को  दिवालिय।  घोषित
 कर  देता  चाहिए  ।  लेकिन  एक  बात  है  कि
 एक  ता  पेणेव'“  दिवालिया  हैं  ब्रौर  एक  सच्चा
 दिवालिया  है.  इन  दानों  के  बीच  में,  फेक
 इन्साल्वेंट  बौ"  न्यिर  इन्साल्वेंट  के  बीच  में
 भी  हमें  विभेद  करना  चाहिए  ।  इर्म/लिए  जो
 संगोधन  शाया  है  उस  में  खास  काग  झआरटिकिल
 82  में  विधि,  मंत्री  जी  देखेंगे,  वह  स्वयं  एक

 वकील  रहे  हैं,  मैं  उन  की  कदर  कता  हूं.
 सूकिन  इस  आटटिक्सि  i82  के  अ्नन्‍्तगंत
 मुकदमे  झौर  वकीलों  के  लिए  एक  उबर  भूमि
 है  क्योंकि  इस  वा  इस्तेमाल  वेईमान  डिग्रीध/री
 भी  कर  सकता  हैमर  बेईमान  कर्ज  देने  वाला
 भी  कर  सकता  है।  इसोलिए  हमें  लगता  हैं
 कि  अदालत  की  जा  चाज  इस  में  दी  गई  हैं
 शायद  उस  पर  पूनब्रिचा  करने  की  जरूरत  हैँ  1

 एक  चीज  बौर  हैं  ।  कर्ज  खोर  के  साथ
 साथ  वार्जदा र  को  भी  देखता  चाहिए  |  दूसरे
 देशों  में  खास  का”  के  जो  क्रेडिटस  हैं  उन  के

 हितों  के  विषय  में  भी  बाकी  ध्यान  दिया  गया
 हैं  कि  किस  तरह  से  उनके  स्वार्थी  की  सुन्क्षा
 की  जाए  |  खास  कर  के  इंग्लैंड  में  यह  है

 “Creditors  gained  an  active  role.
 With  the  legislation  of  7776  they  have
 been  vested  with  important  power
 except  for  the  interval  of  1831  to  1869.”

 उस  में  भो  क्रैडिटर्स  ग्राटोनामी  की  बात
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 कही  गई  है  ।  इंग्लैंड  के  कानून  में  भ्राफिशियल
 श्सीवर  तक  की  बात  की  गई  हे  ।  कैनाडा
 के  कालून  में  भो  ट्रस्टीज  एप्वांइट  किये  गये  हैं
 बौर  आस्ट्रेलिया  में  श्राफिशियल  शिसीवर
 की  बात  कहीं  गई  हैं।  इसीलिए  जहां  हम
 कर्जखोर  के  हितों  की  तरह  देखते  हैँ  वहां
 कर्जा  देने  वालों  के  हितों  को  भी  हम  लोगों
 को  इस  में  देखना  चाहिए  ।

 एक  चीज  गौर  है  ।  इन्होंने  बहा
 है  कि  यह  कानकरेन्ट  लिस्ट  में  है  और  इस  पर
 ज्यादा  विचार  ग्रन्य  राज्यों  से  नहीं  किया  गया

 है  लेकिन  संशोधन  के  लिए  तो  उनकी  राय
 मिल  गई  हैं।  जैसा  कि  मझे  ज्ञात  है,  संशोधन
 उपस्थित  कश्न  के  लिए  उन्होंने  ज्यों  से'  पय
 ले  ली  हैं  7  दस  वर्ष  पहले  26वीं  “पोर्ट  में
 ला  कमीशन  ने  कहा  था  कि  एक  कांप्रिहेंस्व
 बिल  लाया  जाये।  हमारे  विधि  मंत्री  जी  इतने
 कुशल  हैं,  सम्पूर्ण  संविधान  जब  गाभ्त  कर
 दिया  गया  था  उसके  पुर्ंशोधन  का  बिल
 वे  ला  सकत॑  हैं  तब  यह  तो  उनकी  रुचि  अभि-
 रुचि  का  सवाल  हैं,  इसके  सम्बन्ध  में  भी  डेड
 वर्ष  में  वे  विल  ला  सकते  थे  य।  फि*  6  महीने
 शौर  ठहर  जाते  तो  कोई  बात  नहीं  होती  जौर
 तब  हमारे  बेंकटश्मण  जी  ओर  दूसरे  लोगों  का

 कहने  का  कोई  अवसर  नहीं  मिलता  ।

 जैसा  मैंने  पहले  निवेदन  विया।  है,  इस
 संशोधन  में  ग्रदालत  को  कलेम्स  ओर  काउट*
 बलेम्स  के  लिए  थोड़ी  छूट  मिल  जाती  हैं।  यह
 इस  बिल  का  आब्जेकट्स  ऐंड  रीजंस  में  स्पष्ट

 ही  कहा  गया  है।  मुझे  लगता  है  क्लेम्स  बीर
 काउटर  क्लेम्स  की  बात  तो  चलती  रहेगी  पर
 कौन  से  इस्साल्वेंट  आरर्टिफिशल  हैं  ग्रौर  कौन  से
 रियल  हैं  इसके  सम्बन्ध  में  विचार  करने  की
 ग्रावश्यकता  है  ।  फिर  भी  यह  संशोधन  चूंकि
 इस  लिए  श्राया  कि  कुछ  लोगों  को  परेशानी  से
 बचाया  जाये  श्रतः  हम  इसका  इस  शर्त  के साथ
 समर्थन  करते  हैं  कि  निकट  भविष्य  में  इसके
 लिए  एक  कांप्रिहेंसिव  बिल  लाया  जायेगा  श्रौर
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 हमारे  सदस्थों  की  जो  आपत्तियां  हैं  उनको
 निर्नल  कर  दिया  ज।एगा  1

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI

 Sue
 :  Sir,  4  rise  to  support  the

 ill.
 The  Statement  of  Objects  and  Reasons

 which  has  been  given  to  us  explains  the
 necessity  for  having  this  kind  of
 provision.

 Now,  such  a  provision  does  exist  in  the
 States  of  Gujarat  and  Maharashtra  for
 the  last  40  years  and  in  my  opinion,  such
 an  amendment  was  long  overdue.

 A  doubt  was  expressed  about  the  sound-
 ness  of  including  such  a  ground  for
 declaring  an  individual  as  an  insolvent.

 Sir,  if  we  look  at  the  existing  grounds
 of  insolvency,—apart  from  the  law  which
 is  amended  in  the  two  States  of  Gujarat and  Maharashtra—it  would  be  seen  that
 there  is  generally  some  element  of  dis-
 honesty  on  the  part  of  persons  who  arc
 sought  to  be  adjudicated  insolvent.

 It  has  becn  suggested  that  an  honest
 person  may  find  himself  in  financial
 difficulties  and  he  may  not  be  able  to
 meet  his  demands;  then,  such  a  person should  not  be  visited  with  the  consequence of  being  declared  an  insolvent.  But,  Sir,
 I  do  not  see  any  force  in  this  kind  of  appro- ach.  A  person  may  be  temporarily  in
 a  genuine  difliculty  may  have  sufficient
 assets,  but  he  m.y  not  be  able  to  convert
 them  into  cash  Oo  pay  off  his  debts.  He
 may  be  in  such  a  situation.  As  every
 prudent  man  knows,  he  could  then  casily raise  funds  or  casily  satisfy  the  creditors
 about  the  need  for  postponing  his  demand
 forsome  time  and  even  after  all  what  would
 happen  if  such  a  man  is  declared  an  insol-
 vent?  What  would  be  the  position  ?
 Temporarily  he  might  find  himself  in  a
 difficulty.  Once  a  receiver,  or  an  official
 assignec  in  cities  like  Bombay,  Calcutta.
 etc.  is  appointed,  he  would  look  into  the
 affairs  of  his  estate  and  if  there  are  sufficient
 35525  all  his  creditors  will  be  satisfied  and
 in  any  event  he  would  get  clear  discharge
 if  there  is  no  fraud  or  dishonesty  involved
 on  his  part.

 This  difficulty  is  sought  to  be  pointed
 out  in  respect  of  a  person  who  may  proba-
 bly  onlytemporarily  be  in  genuine  ditfculty But  against  this  it  has  to  be  borne  in  mind
 that  the  creditor  faces  the  difficulties  even
 after  getting  a  decree.  While  on  this
 aspect  of  the  difficulties  of  a  creditor  I
 would  like  to  point  out  how  legislation  has
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 rather  not  kept  abreast  of  the  economic
 situation;  it  lags  behind  and  it  falls  far
 short  of  the  realities  of  the  situation  because
 even  after  a  final  decree  is  passed,  the  real
 difficulties  of  a  judgement  creditor  begins. ‘The  judgement  debtor  tries  to  delay  or
 defeat  execution  of  the  decree,  amongst other  reasons,  for  the  simple  reason  that
 on  the  decretal  amount  he  has  to  pay  an
 interest  at  the  rate  of  6  to  9°,  per  annum
 whereas  particularly  in  rural  parts  the
 ruling  rate  of  interest  is  i6  to  Yow  Even
 in  cities  in  respect  of  commercial  transac-
 tions  whereas  after  a  decree  is  passed—  I
 am  subject  to  correction,  the  Hon.  Minister
 may  correct  me  if  J]  am  wrong—under Section  34  of  Civil  Procedure  Cede  the
 maximum  rate  of  interest  is  6%,  only.
 But  even  the  nationalised  banks  charge
 generally  more  than  35°%  rate  of  interest.
 Therefore,  a  debtor  finds  it  to  his  own
 advantage  to  try  to  resort  to  every  kind  of
 device  to  delay  or  defeat  the  execution  of
 the  decree.  It  has  been  repeatedly  pointed out  very  forcefully  and  cogently  that  the
 difficulties  of  a  creditor  begin  aftcr  he
 obtains  a  decrec.  I  am  sorry  to  say  that.
 When  I  was  last  at  Bombay  I  was  talking to  some  lawyer  friends  and  they  pointed out  to  me  that  even  for  executing  decree
 in  the  first  instance.  they  have  to  obtain
 a  certified  copy  of  tly  decree  and  it  takes
 6  to  g  months.  4  .  sorry  to  say  this.
 ]  am  referring  to  a  situation  prevalent  in
 cities  like  Bombay,  in  Civil  Courts  even
 to  get  a  certified  copy  of  a  decree  within
 a  reasonable  period,  some  monies  have
 to  be  paid.  Unless  you  do  it,  you  may  not
 get  it  for  six  or  nine  months.  ‘Ihercfore
 having  regard  to  all  these  difliculties  and
 having  regard  to  the  experience  available
 to  the  public  from  the  courts  in  two  States
 of  Maharashtra  and  Gujarat,  I  can  say that  there  should  be  no  {car  of  any  difficulty
 being  experienced  by  honest  debtors  from
 such  a  provision  being  enacted.  By  this
 sort  of  legislation  it  would  help  creditors
 to  recover  their  dues  within  a  reasonable
 time.  I  therefore,  who'cheartedly  support
 this  Bill  and  I  may  repeat  that  such  a
 Iegislation  exists  in  thesc  two  States  for
 the  lat  40  years  with  no  adverse  effect
 on  honest  debtors.  With  these  words  I
 support  this  Bill.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  :  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  am  happy  that  the
 Bill  has  received  whole-hearted  support from  some  hon.  Members.  I  am  sorry  that
 it  did  not  get  that  kind  of  approval  from
 some  other  hon.  Members.  I  would  like
 to  dispcl  the  doubts  which  perhaps  have
 arisen  in  the  minds  of  some  hon.  Members
 in  regard  to  some  features  of  the  Bill.

 Shri  Venkataraman,  ‘pa  touey
 felt, and  he  quoted!  from  the  report  of  the  Law

 Commission  and  as  he  read  it  it  seemed
 to  him,  if  I  have  understood  him  rightly that  the  Law  Commission  did  not  intend,
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 a  provision  of  thiskind  to  be  brought  and
 they  probably

 intended  that  a_  provision
 would  be  brought  which  would  make  a
 distinction  between  the  so-called  dishonest
 judgement  debtors  and  the  so-called  honest
 judgement  debtors;  namely  that  the  Law
 Commission  had  in  mind  a  classification
 of  the  judgement  debtors  both  of  them
 unable  to  pay  their  debts  or  pay  the  amount
 of  a  decree  on  service  of  a  notice,  but
 some  who  were  not  prepared  to  pay  the
 same  even  though  they  had  the  means  to
 pay  and  therefore  could  be  regarded  as
 dishonest  judgement  debtors  as  well  as
 those  who  did  not  have  the  means  to  pay and  therefore  that  inability  was  respon-
 sible  for  their  not  being  able  to  pay  those
 decreed  debts  and  therefore  could  not  be
 regarded  as  dishonest  debtors.  Firstly  I
 would  like  to  dispel  this  impression  of
 Shri  Venkataraman  that  there  was  any
 such  intention  on  the  part  of  the  Law
 Commission  when  they  recommended  in
 their  report  on  the  Insolvency  Act  that
 such  a  distinction  should  be  made.  The
 Law  Commission  probably  thought  that
 the  judgement  debtor  is  not  taken  by
 surprise.  ‘here  are  so  many  steps.  First
 of  all  even  before  a  person  files  a  suit  for
 the  recovery  of  the  amount  duc  to  him
 he  trices  not  to  go  to  a  court  and  he  app- roaches  the  person  from  whom  the  amount
 is  due  to  pay  the  amount.  It  is  no  pleasure for  any  person  to  procecd  in  a  court  of
 law  because  it  is  known  that  it  is  quite
 inconvenient;  a  person  has  to  suffer  a  fair
 amount  of  harassment  even  for  invoking his  legal  rights.  which  are  due  to  him.
 Then  ultimately  when  he  cannot  receive
 payment  of  the  amount  which  is  due  to  him
 he  has  perforce  to  take  recourse  to  a  court
 of  law  and  file  a  suit.  The  suit  also  goes on  for  some  time  because  the  reply  of  the
 debtor  has  to  come,  evidence  has  to  be
 recorded,  issucs  have  to  be  framed  and
 judgement  has  to  be  delivered.  |  Normally, there  is  recourse  to  a  higher  court  also
 either  by  way  of  appcal  or  a  revision  or
 otherwisc  before  the  decree  can  become
 final.  This  Bill  stipulates  that  it  is  only after  the  decree  has  become  final  that  it
 wil!  be  open  to  the  decree  holder  to  serve
 a  notice  of  insolvency  on  the  judgement debtor  giving  a  certain  period  oftime  with-
 in  which  he  should  receive  payment  of
 the  decreed  debt.  Now  if  having  all  this
 time  he  still  does  not  find  it  possible  even
 at  this  fag  end  when  a  notice  is  served  on
 him  to  make  the  payment  of  the  amount
 evidently,  Shri  Venkataraman  is  right
 that  there  can  be  only  two  reasons  _  either
 he  has  no  desire  to  make  the  payment, he  wants  to  take  advantage  of  the  pro- tracted  litigation  etc.  and  the  steps  which
 are  available  to  him  to  defeat  the  true  and
 justified  claims  of  the  decree  holder  or  that
 he  is  not  in  a  position  to  pay  the  debt.
 Shri  Venkataraman  agrees  that  in  that  case
 in  which  the  decree  holder  has  the  means
 to  pay  and  does  not  pay  it  is  quite  right for  this  Bill  to  provide  that  he  can  be

 declared  an  insolvent  on  that  ground.
 His  anxiety  is  that  if  the  judgement  debtor
 is  not  in  a  position  because  he  does  not
 have  the  means,  he  does  not  have  the
 asscts,  he  is  a  poor  person  and  unfortuna-
 tely  he  had  happened  to  take  some  debt,
 but  according  to  his  current  financial
 position  he  does  not  just  have  the  assets
 to  pay  the  debts,  then  why  punish  him.
 He  cited  the  instance  of  civil  prison,
 namely  in  what  circumstances  a  person
 can  be  sent  to  a  civil  prison.  He  said  that
 the  provision  which  provides  for  sending a  person  to  a  civil  prison  says  that  if  he
 having  the  means  to  pay,  fails  to  pay  then
 only  there  is  a  ground  for  sending  him  to
 a  civil  prison.  Quite  truce  because  civil
 prison  is  a  punishment  but  to  equate  a
 person  bcing  sent  to  civil  prison  with  his
 being  declared  to  be  or  adjudicated  to  be
 insolvent  I  submit.  with  great  respect to  Shri  Venkataraman  is  to  miss  the  point.

 We  must  be  clear  as  to  what  was  the
 purpose  of  the  Insolvency  law.  In  fact
 what  he  has  suggested,  with  great  respect
 to  him,  would  amount  to  this,  that  only those  pcrsons  who  have  the  means  to  pay
 their  debts,  can  alone  be  insolvent,  but  a
 person  who  is  unable  to  pay  his  debt  cannot
 be  and  should  not  be  insolvent  :  it  would
 just  be  the  reverse  of  the  situation.  This
 is  because  we  conceive  and  we  understand
 an  insolvent  primarily  to  be  a  person  who
 does  not  have  the  means  to  pay  his  debts,
 viz.  whose  debts  are  so  large  that  his  total
 assets  would  not  suffice  to  clear  those  debts.
 Then  we  say  “All  right;  this  man  has  be-
 come  insolvent.””.  He  might  have  incur-
 red  loss  in  a  business,  or  whatever  might have  been  the  reason.  He  might  have  been
 a  spendthrift,  But  whatever  be  thereason,
 if  unfortunately  the  situation  issuch
 that  the  value  of  his  total  assets  falls  far
 short  of  his  debts,  then  the  society  says,
 “All  right;  this  man  has  declared  _insol-
 vent.””  But  the  insolvency  Jaw  is  not
 merely  to  punish  the  insolvent.  In  fact,
 it  is  not  stipulated  in  that  manner.

 So  far  as  sending  a  person  to  civil  prison is  concerned,  yes;  it  is  intended  as  a  pu- nishment  to  a  person,  because  this  is  a
 dishonest  conduct.  He  is  in  a_  position to  pay,  and  yct  he  does  not  pay  his  rightful dues.  All  right;  he  deserves  going  to
 prison.  But  so  far  as  adjudicating  a
 person  to  be  an  insolvent  is  concernd,’  I
 would  submit  with  great  respect  that  it
 would  be  a  complcte  misconception  to
 think  that  the  main  intention  of  the  law  of
 insolvency  is  to  punish  him  and  to  visit
 him  with  punishment.  There  are  a  host
 of  provisions  of  the  insolvency  legislation which  are  for  the  benefit  of  the  so-called
 insolvents.  Let  us  See  this  :  if  a  person
 is  not  declared  insolvent,  what  happens  ?
 Even  though  he  may  not  be  Possessed  of
 sufficient  property  which  might  go  to  dis-
 charge  the  debts  which  are  due  by  him
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 to-day,  every  income  that  he  gets  his  every
 earning  in  future  and  every  propety  that
 he  gets  in  future—either  by  inheritance  or
 otherwise—would  also  become  liable  for
 payment  for  the  recovery  of  those  debs;
 and,  therefore,  a  situation  might  arise
 when  he  thinks  that  there  are  such  heavy
 debts  against  him  and  so,  what  is  the  point in  his  working  or  earning  ?  Because
 everything  that  he  earns  can  be  got  hold
 of,  except  to  the  extent  to  which  protec-
 tion  has  been  given  on  humanitarian
 grounds  to  every  debtor,  viz.  wearing
 apparel  tools  of  trade,  etc.  which  are
 made  exempt  even  by  the  insolvency
 legislation  and  the  Cove  of  Civil  Pro-
 cedure  ob

 Apart  from  that,  the  very  incentive  to
 start  a  new  life,  to  turn  a  new  leaf  would
 not  be  there,  but  for  the  insolvency
 laws.  It  was  in  that  spirit  that  insolvency
 laws  were  conceived.  The  idea  was,  ‘“‘All
 right;  if  the  situation  is  such  that  a  person is  unable  to,  or  does  not  have  assets  en-
 ough,  pay  his  debts,  let  uscalla  stop  to
 this  situation.  Let  us  declare  him
 an  insolvent.”  As  a  result,  the  creditors
 must  forego  part  of  the  amounts  which
 are  due  to  them,  because  here  will  be  an
 Official  Assignee  or  Official  ecciver  or
 somebody,  who  will  get  hold  of  the  entire
 property,  except  those  which  cannot  be
 proceeded  against,  on  humanitarian
 grounds.  And  thereafter  rateably,  it  will
 be  distributed,  i.e.  after  the  valuc  of  those
 assets  have  been  realizsd,  it  will  be  rateably
 distributed  among  the  creditors  who  are
 entitled  to  their  claims.  Thereafter,  when
 he  has  discharged  the  insolvency,  it  will
 be  a  new  life,  even  though  the  creditors
 have  not  been  able  to  recover  the  whole  of
 their  debts  and  even  if  they  have  been  able
 to  recover  only  /r0  of  their  debts  and  9/10 of  their  debts  will  be  deemed  to  be  wiped
 off.  The  debtor  would  be  in  a  position to  start  a  new  life,  with  new  hope,  new
 vision  and  new  aspirations  because  why
 should  he  98  in  a  life-long  sentence,  in  some
 kind  of  civil  debt  that  he  has  no  incentive
 etc.  to  work,  carn  and  soon  ?  What  was
 the  main  spirit  behind  it.

 Of  course,  there  were  certain  provisions
 for  the  benefit  of  the  so-called  creditors
 also  For  instance,  there  is  a  provision
 in  these  laws,  viz.  that  so  long  as  a  person is  an  undischarged  insolvent,  he  cannot
 incur  a  fresh  debt  of  more  than  Rs.  50/-
 without  informing  the  person  from
 whom  he  is  taking  that  debt,  viz.  by  tell-
 ing  him  “I  am  an  undischarged  insolvent.”
 The  idea  is  this.  Will  any  hon.  Member
 like  that  even  though  a_  debtor  is  not  in  a
 Position  even  to  discharge  his  existing
 debts,  he  should  be  able  to  dupe  other
 people,  law-abiding  citizens,  without
 disclosing  to  the  latter  the  fact  that  he  was
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 not  in  a  position  and  he  did  not  have  the
 assets,  even  to  meet  his  present  liabilities?
 Should  he  be  able  to  get  and  _  contract
 loans  from  them  ?  Should  not  the  law  in-
 troduce  the  safeguards  and  say  :  “All
 right;  upto  Rs.  50/-  i.e.  for  daily  needs,
 etc.  you  can  have  it;  but  if  you  want  to
 contract  a  larger  debt  and  if  you  are  not
 in  a  position  to  discharge  your  _  existing
 debts,  you  must  at  least  inform  the  person from  whom  you  are  taking  the  debt  that
 your  position  is  such-and-such.  You  are
 an  undischarged  insolvent.”?  Of  course
 after  discharge  it  will  be  a  new  life.  He
 will  be  entitled  to  all  the  rights  and  so
 on;  but  that  is  why  this  law  has  been  con-
 ceived.  It  is  not  a  measure  of  punishment on  the  insolvent,  but  it  is  to  adjust  the
 rights  and  liabilities;  and  that  is  why  the
 Law  Commission  had  said  this.  In  fact,
 the  Lnw  Commission  had  not  merely  made
 their  recommendation.  They  had  ac-
 tually  drafted  a  bill.  A  draft  bill  had
 been  appended;  and  this  was  precisely the  provision  which  was  contained  in  the
 draft  bill—i.e.  in  these  terms  :

 “A  debtor  commits  an  act  of  insolven-
 cy.”  I  am  reading  the  relevant  provision
 from  the  draft  bill  drafted  by  the  Law
 Commission  itself.

 “A  debtor  commits  an  act  of  insol-
 vency—if  a  creditor  who  has
 obtained  a  decree  or  order
 against  him  for  the  payment  of
 a  sum  of  money  being  a_  decrec
 or  order  which  has  beome  _  final
 and  the  execution  whereof  has
 not  been  stayed  has  served  on
 him  an  insolvency  notice  as

 provided  hereunder  and  the  debtor
 does  not.  comply  with  such  notice
 within  the  period  specified  there-
 ins?

 Although  in  one  of  their  reports,  they
 happened  to  refer  to  dishonest  debtors,
 it  was  not  the  idea  that  they  proceeded on  that  basis  that  if  a  person  was  not  in  a
 position  to  pay  his  debt,  then  all  the  more
 reason  why  he  must  be  declarcd  to  be  insol-
 vent;  because  then  he  is  truly  an  insolvent;
 he  is  truly  and  literally  insolvent;  he  must
 be  declared  to  be  insolvent  and  get  the
 benefit  of  his  insolvency  as  well  as  not
 being  able  to  exercise  those  rights  which
 should  not  belong  to  inselvent  pcople who  are  not  in  a  position  to  pay  their  debt.
 Therefore,  this  was  precisely  the  recom-
 mendation  of  a  high-powered  body  and
 expert  body  which  has  gone  into  this
 question.

 It  was  reiterated  by  the  law  Commission
 on  two  occasions  and  then  it  was  said  :
 well,  even  if  it  is  a  good  provision,  even
 if  it  would  be  for  the  peoples’  benefit—
 because  these  days  we  hear  so  much  and  so
 loudly  and  very  correctly  criticism  of  tho
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 of  a  decree  holder  starts  when  he  has
 obtained  a  degree.  Of  course,  there  is
 lot  of  trouble  even  in  the  process  of  obtain-
 ing  a  decree.  He  has  to  go  through  so
 many  ee  a  And  me

 to
 ‘  on

 in-
 ity  ofa  large  num  ople  belong-

 ign  the  tribe  to  which  I  have  the  honour to  belo:
 Hee

 These  miseries  are  protracted  to
 a  considerable  extent.  The  society  is
 trying  to  tackle  that  problem  as  to  how
 these  miseries  should  be  reduced,  if  not
 eliminated  altogether.  How  the  delays  in
 procedures  etc.  could  be  tackled.

 We  have  launched  an  assault  on  this
 problem  and  we  hope  to  overcome  this
 problem  and  see  that  no  person  is  denied
 justice  within  a  reasonable  time.  Of
 course,  due  to  backlog,  ctc,  it  will  take
 some  time  to  achieve  that  ideal,  but  the
 Government  hopes  that  we  shall  be  able
 to  achieve  that  ideal  because  that  is  the
 basis  of  rule  of  law.  —  Unless  a  person  has
 not  only  the  right  to  go  to  a  court  of  law
 but  also  is  assured  that  witnin  a  reasonable
 time-—which  reasonable  time  shall  not  be
 measured  in  years  but  will  be  measured
 in  months—he  would  be  able  to  get  an
 aljudication  so  that  his  right  will  be
 enforced,  till  then  it  will  not  be  possible  to
 say  that  rule  of  law  has  been  brought  about
 in  this  country  or  enforced  in  tnis  country.
 So,  there  has  been  an  attempt  which  has
 been  highlignted  so  many  times  by  the
 Taw  Commission,  an  expert  body,  that  this
 is  an  easy  method,  that  such  a_  person
 will  be  prevented  from  going  to  a  potential
 creditor  and  ask  for  a  loan  of  more  than
 Rs.  5०  without  having  to  tell  him  that  look
 here,  this  is  my  financial  condition.  I
 am  not  in  a  position  to  discharge  mv  debt.
 T  am  an  unvlischarged  insolvent,  There-
 fore,  I  should  be  declared  insolvent,
 Ofcourse,  a  person,  whois  notin  a  position
 to  pay,  certainly  he  will  not  pay  in  spite of  this  notice  also.  But  then  there  is
 a  very  good  reason  that  he  should  —  be
 declared  as  insolvent  so  that  he  is  unable
 to  drop  many  other  potential  creditors,  etc.
 But  if  he  is  in  a  position  to  pay,  this  will
 act  as  a  salutary  safeguard,  because  then
 he  would  not  like  to  be  a  person  who  has
 the  mans  to  pay,  who  is  earning  a  lot  of
 amount,  etc.  and  yet  he  does  not  pay,  then
 in  that  case,  as  soon  as  he  receives  this
 notice,  he  would  like  to  comply  with  the
 notice;  he  will  promptly  pay  with  the  result
 that  a  creditor,  a  poor  creditor  will  not
 have  to  undergo  all  these  miscries  of  the
 execution.....

 (  Interruptions)

 You  would  welcome  being  declared
 what  ?

 (Interruptions)
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER
 he  has  understood  your  point.

 I  think

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  :  The
 other  point  which  was  made  was  why  this
 picce-meal  legislation;  this  insolvency  has
 sO  miny  aspects.  Why  only  one  aspect of  it  is  brought  out  ?  I  think  I  had  said
 in  my  opening  spcech  that  it  is  a  com-
 prehensive...

 (Interruptions)
 SHRI  SOM  NATH  CHATTERJEE:  J

 believe  you  have  a  legacy,
 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  :  Of

 course,  the  responsibility  for  those  ten
 years......  The  mere  fact  that  we  are
 sitting  on  this  side  cannot  be  fastened  to  us
 only  in  one  year  and  four  months.

 (Interruptions)
 As  [  said.  this  being  a  concurrent  subject

 we  must  consult  the  States.  |  Otherwise,
 my  hon,  friend  Shri  Somnath  Chatterjee would  protest;  many  other  hon.  Members
 would  protest.

 (Interruptions)
 SHRI  SOMNATH  CHATTER JEE If  you  go  agaist  the  Constitution.  I  shall

 protest.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  :  No,
 no;  in  a  concurrent  legislation.  in  a  cen-
 current  field.  it  may  not  be  consti-
 tutionally  obligatory  to  consult  the  State
 Governments.

 But  it  has  been  the  convention  since  in the  concurrent  field  both  the  state  and  the centre  have  a  say  ;—  the  convention  has been  to  consult  the  State  Governments also  before  you  finalise  your  scheme  of
 things.  etc.  That  process  has  been  going on,  There  are  a  large  number  of  States who  are  preoccupied  also.  So,  they  take time  in  expressing  their  views  and  therefore it  has  not  been  possible.  ‘There  are  two courses.  One  is  this;  so  long  as  you  are not  in  a  position  to  do  the  ultimate  good, do  not  try  to  do  even  a  little  good  which
 you  are  capable  of;  that  is  one  philosophy, that  unless  we  are  in  a  position  to  bring about  utopia  in  this  country.  why  should we  do  anything;  it  is  only  when  we  make this  land  a  full  heaven  where  honey  and milk  are  flowing,  we  should  do;  until  then
 why  should  we  try  to  attempt  a  little that  is  one  philosophy.  This  Government doe  not  subscribe  to  that  philosophy. Whatever  good  we  can  do  in  the  shortest
 possible  time,  Ict  us  keep  on  doing  that
 good  without  waiting  for  the  maximum good  that  may  come  some  time.  The other  side  perhaps  has  been  the  believer of  that  ideology;  they  did  not  do  even  a
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 [Shri  Shanti  Bhusan]
 small  good  to  people  because  they  were
 waiting  for  the  day  when  they  would  be  in
 a  position  to  do  people  full  good;  that  day never  came  and  that  is  an  alibi  for  not
 doing  even  small  good.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayinkil) You  were  a  party  to  it  till  r989.
 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  ;  If  we

 have  learnt  our  lessons,  we  would  expect
 you  also  to  change  your  views.  After
 all  one  lives  and  Jearns.  _I  suppose  with
 this  clarification  the  Bill  will  receive  wholc-
 hearted  approval  from  all  sections  of  the
 House.

 Shri  Jain  raised  the  point  that  so  for  as
 service  of  notice  is  concerned  in  all  the
 proceedings  of  the  court,  sometimes  it  is
 very  portracted  and  it  becomes  very  diffi-
 cult  to  serve  a  person  in  this  county.  I  fully
 share  his  scntiments.  He  has  suggested
 that  notice  by  registered  post  acknowledge- ment  duc:  should  be  subsituted.  He  would
 see  from  thc  Bill  that  it  is  a  matter  of  pro- cedure  and  therefore  it  has  not  made  any definite  procedure  for  serving  notices.  It
 is  stated:  prescribed  form,  _  prescribed
 manner  ol  service,  So  that,  it  has  been
 Jeft  to  the  court  to  determine.  —  What
 kind  of  decree  is  there,  whether  the  notice
 could  be  registered  post,  etc.  are  left  to  the
 Court.  In  many  civil  ¢  there  is  a
 Provision  in  the  Gode  of  Civil  Procedure
 for  filing  registered  notice  to  an  address.
 For  some  other  thing  there  may  not  be  a
 similar  provision.  The  court’  would
 know  best  as  to  which  method  of  se  vice
 would  be  available  and  should  he  applied. It  is  a  matter  of  detail  which  has  been  left
 to  the  court:  (Interruptions)  Tam  seying that  the  court  would  be  in  a  position  to
 adopt  the  suggestion  which  the  hon.  Mem-
 bers  had  made.  There  may:  be  certain
 situations  where  it  may  not  be  able  to
 adopt  that  suggestion  aud  seme  other
 suggestion  may  be  more  convenient,
 Therefore  this  rigidity  was  not  required and  the  matter  had  been  deft  to  the  courts.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend  the
 Presidency-towns  Insolvency  Act,  rg09 and  the  Provincial  Insolvency  Act  ig20,

 as  passed  ly  Rajya  Sabha,  be  taken  into
 consicleration.’”

 The  motion  was  adopted.
 Clans  a--(  Amendinent  af  Act  9  af  vec
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  take

 up  clause  ae  There  are  two  amendments.
 SHRI  R.  VENKATARAMAN

 (Madras  South)  :  |  am  moving  olny  3 not  2  |  beg  to  move

 Page  ,  line  7—
 after  “debtor”?  insert—
 “having  the  means  to  pay  the  am-
 ount’’  (3)

 You  have  heard  a  very  elaborate  and
 laboured  explanation  from  the  hon.
 Law  Minister.  In  fact  it  has  been  very
 unconvincing.  The  first  point  he  said
 was  that  under  the  present  law  a  person who  was  unable  to  pay  his  debts  could  be
 declared  insolvent  I  should  like  to  remind
 him  that  according  to  the  law
 as  it  stands  to  day  a  person who  is  unable  to  pay  his  debts
 cannot  be  declared  insolvent  under  tne
 Presidency-towns  Insolvency  Act.  Apart from  various  factors  the  debtor  must  have
 property  which  has  been  either  sold  or
 under  attachment  for  2  days  to  constitute
 an  act  of  insolevency.

 Under  the  Provincia)  Insvlvency  Act,
 a  debtor’s  property  must  be  sold  in  order
 (o  constitute  an  act  of  insol-
 vency.  Only  when  the  property  of  a
 dcbtor,  is  under  attachment  and  sold,  can
 a  person  be  declared  insolvent  as  the  law
 exists  today  ?  Ifa  person  has  no
 property  and  ifit  isnot  under  attachment,
 ashe  has  no  property,  it  cmnnot
 be  attachment,  therefore,  under
 the  existing  law  it  is  not  an  act
 of  insolevncy  and  he  cannot  be
 declared  insolvent.  But  what  does  the  law
 propose  ?  If  a  person  is  a  debtor,
 even  though  he  has  no  means  to  pay  he
 has  no  property,  still  a  notice  of  insolvency:
 is  served.,  and  if  he  deos  not  comply  wa
 it,  then  he  can  be  declared  insolvent.  I
 ask  the  Law  Minister,  is  it  not  a  great
 change  in  the  law  of  insolvency  to-day  that
 he  proposes  to  make.  At  the  present
 moment,  as  I  have  stated  if  a  person  has  no
 property,  a  property  which  is  not  under
 attachment,  a  property  which  has  not
 been  scld,  it  docs  not  constitute  an  act  of
 insolvency.  Therefore,  the  man  is  saved
 under  the  odium  of  being  declarcal  insol-
 vent.  But  under  the  law  which  the  hon,
 Law  Minister  proposes,  a  debtor  who  has
 no  property  or  no  means  to  pay  and  who
 has  not  committed  any  of  the  other  offences
 can  be  said  to  have  committed  an
 act  of  insolvency  on  _  his  being served  with  a  notice  and  he  fails
 tocomply  with  it.  Therefore,  to  say that  a  man  who  is  unable  to  pay  his  debts
 is  insolvent  and  he  must  be  declared  in-
 solvent  is  not  the  legal  position.  It  may be  etymological  positinn.  It  is  not  the
 legal  position,

 ‘The  hon,  Law  Minister  said  it  is  to  save
 the  poor  manfrom  harassment  from  the
 cre  ditor  that  he  should  be  declared  in-
 solvent.  There  are  two  types  of  petitions the  dehetor’s  petition  and  the  creditor’s
 petition.  The  debtor  can  go  to  the  in-
 solvency  court  and  ask  himself  to  be
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 declared  insolvent  irrespective  of  whether
 he  has  property  or  not.  But  a  creditor
 ‘cannot  go  to  a  court  and  ask  a  person  to
 be  declared  insolvent  unless  he  complics
 with  the  provisions  of  the  Provincial  In-
 solvency  Act  and  Provincial  insolvency
 Act  provides  that  there  must  be  attach-
 ment  of  the  property  or  sale  of  the  property.
 Thercfore,  if  the  debtor  fees  thathe  is  being
 harassed  by  the  creditors,  it  will  be  open
 to  him  to  go  to  the  court  and  then  to
 present  a  debtor’s  petition  for  insoly-
 ency.  How  cana  creditor  go  and  declare
 a  debtor  insolvent  when  under  the  law.
 asitexists  to-day.  he  cannotbe  declared
 insolvent  ?  Then,  it  is  my  view  that  under
 this  provision  you  are  pulling  a  ereat  strain
 on  an  honest  debtor,  without  means  to
 pay,  in  order  to  avoid  the  odium  of  being
 declared  an  insolvent  to  go  and  beg,  steal
 and  borrow  to  pay  the  debt,  The  odium
 of  being  an  insolvent  is  much  greater,  as  |
 said,  than  the  odium  of  having  gone  to  jail.

 The  Law  Commission  itself  has  referred
 to  the  odium  of  being  declared  insolvent.
 ‘The  Committce  on  Legal  aid.  presided over  by  an  cminent  judge,  Mr.  Justice Krishna  lyer  also  said,  this  provision  of
 using  insolvency  for  the  purpose  of  cn-
 forcing  a  debt  will  bring  an  odium  on  the
 debtor  and  that  odium  will  compel  him
 topay.  Is  it  fair  and  just  to  compe]  a  man
 who  hasnv  means  to  pay  to  subject  himsell
 to  the  odium  of  being  declared  an  insol-
 vent  ?  After  all.  we  have  been  shouting
 from  house-tops  that  poverty  is  no  sin
 poverty  is  nacrime  and  the  entire  structure
 ofthe  insolvency  law  is  to  restore  concealed
 property  and  fraudulant  transfers  for  the
 benefit  of  the  creditors  and  not  to  compel
 expeditious  paymentofdebt.  Tt  is  a  dis-
 tortion  of  the  insolvency  law  to  say  that
 wecan  use  it  for  the  purpose  of  expeditious
 payment  of  debt.  Therefore.  T  should
 like  to  make  it  clear  that  by  bringing  this
 particular  provision  and  saying  that  an
 honest  debtor  who  has  no  means  to  pay can  be  declared  an  insolvent,  you  are
 subjecting  him  te  a  social  odium  which
 will  compel  him  and  in  fact  it  will  be
 exercising  undue  pressure  on  him  to  resort
 to  some  means  shomchow  to  pay  it.

 The  third  point  which  the  Law  Minister
 made  was  that  the  Law  Commission  itself
 has  recommended  it.  That  is  why  I  read
 that  portion,  The  Law  Commission,  when
 it  came  to  this  conclusion  must  have  had
 in  its  mind  the  case  of  a  dishonest  debtor
 who  all  the  time  gocs  on  evading  payment of  the  debt.  I  have  quoted  it  in  the
 morning.  If  as  a  consequence  of  this
 particular  provision  some  person  who  is  not
 a  dishonest  debtor  is  roped  in  uninten-
 tionally  and  subjected  to  a  certain  social
 odium,  is  it  proper  to  say  that  the  Law
 Commission  recommended  and  therefore
 we  must  accept  it  ?  I  would  like  to  go
 one  step  further  and  say,  to  err  is  human.
 The  Law  Commission  is  also  a  human
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 being.
 In  my  opinion,  to  the  extent  to

 which  they  i
 eed

 the  provisicns  of  the
 amended  C.P.C.  which  gave  protection to  an  honest  debtor  from  being  arrestcd
 and  detained  in  prison,  that  should  be
 extended  also  to  the  case  of  ai  Jicnest
 debtor  not  being  subjected  to  the  odium
 of  insolvency,  Therefore,  I)  press  my amendment.

 SHRI  SHANTI]  BHUSHAN  :  The
 hon.  member  said  that  the  existing  law
 does  not  provide  for  a  person  bcing declared  an  insoly  ent  mercly  because  he  is.
 Not  in  a  position  to  pay  the  debt.  If  that
 was  the  situation  there  would  have  been
 no  need  for  this  amendment.  This  was  a
 lacuna  which  was  noticed  by  the  Law
 Commission  not  once  but  twice  and  for  the
 third  time,  the  Krishna  lycr  Committee
 stressed  the  fact  that  this  should  be  done
 So  there  is  need  for  such  a  provision  and
 that  is  why  it  is  being  brought.  ‘The  hon.
 member  referred  to  the  edium  of  being declared  an  insolvent.  But.  the  law  of  in-
 solvency  is  not  based  on  sentimental  con-
 siderations.  On  the  one  side  the  hon,
 member  says  it  isan  odium,  On  the  other
 side,  some  hon,  memberssay,  it  is  a  slatees
 symbol.  If  you  had  been  declared  in-
 solvent,  it  enhances  your  status.  People
 are  prepared  to  offer  their  daughters’  hand
 to  you  if  you  had  been  declared  insolvent,
 The  more  the  number  of  times  a  person  is
 declared  insolvent,  the  higher  the  status
 he  gets!)  There  are  these  two  cempeting vie  w-points,  some  people  considering  it  an
 odium  and  others  considering  it  a  great honour.  The  law  is  impartial  in  the  matter.

 It  is  not  considercd  an  odium.  Tt  is
 mercly  a  matter  of  an  arrangement
 namely,  what  is  in  the  interest  of  society and  the  idea  was  that  a  person  who  does
 not  have  the  means  to  pay  his  debts,
 should  not  be  able  to  borrow  at  least  a
 heavy  sum  from  another  person  without
 cautioning  that  person  that  he  was  not  in
 a  position  to  pay  his  debts.  —  Therefore,
 the  recommendation  of  the  Law  Commis-
 sion  was  perfectly  right.  Tt  was  re-itcrated
 by  another  Law  Commission  after  7  years
 and  by  the  Legal  Aid  Committee.

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  (बहराइच):
 यदि  वही  आदमी  अपने  लड़के  बरौरी  के  नाम
 से  फर्म  खॉल  कर  फिर  कर्जा  ले  लेता  है  तो
 उस  के  लिए  क्‍या  है?

 श्री  शांति  भूषण:  वह  तो  अलग  बात
 है  ।  उस  के  लिए  तो  ग्रलग  से  होगा  ।

 थी  शोम  प्रकादा  त्यागी  :  अलग  क्या
 है  ?  वह  तो  एक  ही  बात  हुई  1
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 श्री  शांति  भूषण  :  इस  में  वह  बात

 नहीं  है  ।  इस  में  तो  यहू  है  कि  भ्रगर  वह
 नहीं  पे  करसकता  है  तो  कोई  वजह  नहीं
 है  कि  उस  को  वह  सब  ऐडवांटेजज़
 रहें  फिर  से  कर्जा  लेने  क ेबिना  यह  बताए  भ्रौर

 वह  वहां  बढ़िया  कपड़े  पहना  कर  जाय,
 अपने  को सेठ  दिखलाए  जौर  फिर  कर्जालेले
 जब  कि  वह  आज  भो  इस  हालत  में  नहीं
 है  कि  अपने  कर्जो  को  दे  सके  ।  इस
 के  लिए  वह  यह  प्रावधान  कर  रहे  हैं  कि
 ऐसी  सूरत  में  था  तो  वह  डिग्री  का  रुपया

 दे  अगर  देने  को  हैसियत  में  है.  और  नहीं
 तो  उस  को  इन्साल्वेंट  होकर  जो  उस

 की  लिमिटेशंस  हैं  उस  के  अन्तर्गत  ह कर
 काम  कश्ना  हॉगा  ॥

 ह
 yew

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्र  बेकट  नमन  से
 फिर  अपाल  करूंगा  कि  वह  अपने
 संशोधन  का  प्रेस  न  करें.  वापस
 लेलें  |

 35  hrs.
 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The

 question  is  :
 Page  r,  line  :7,—

 after  “debtor”  insert—
 “having  the  means  to  pay  the
 amount”

 The  Lok  Sabha  divided
 Division  No.  3]  Lis"  05  brs.

 AYES
 Ashan  Jalri,  Shri

 Badri  Narayan,  Slui  A.  R.

 Banatwalla,  Shri  G.  M.

 Barman,  Shri  Paras

 Bhagat  Ram,  Sbri
 Bhakta.  Shri  Manoranjan
 Chandrappan,  Shai  CG.  K.

 Damor,  Shri  Somjibhiai
 Deo,  Shri  V.  Kishore  Ghandra  ५.

 Faleiro,  Shri  Eduardo

 Gopal,  Shri  K.

 AUGUST  2,  978  (Amndt.)  Bill

 Gotkhhinde,  Shri  Annasaheb

 Halder,  Shri  Krishna  Chandra

 Jeyalakshmi,  Shrimati  V.

 Joarder,  Shri  Dinesh

 Kisku,  Shui  Jadunath
 Kolur,  Shri  Rajshekhar
 Kosalram,  Shri  K.  T.

 Krishnan  Shrimati  Parvathi

 Krishnappa,  Shri  M.  V.

 Lakkappa,  Shri  K.
 Mallikarjun,  Shri

 Mirdha,  Shri  Nathu  Ram

 Mohanarangam,  Shri  Ragavalu
 Mukherjee,  Shri  Samar

 Murthy,  Shri  Kusuma  Koisbna

 Naik,  Shri  5,  H.

 Patel,  Shri  Dwarikadas

 Pertin,  Shri  Bakin

 Pradhan,  Shri  Amar  Roy
 Rachaiah,  Shri  B.

 Ramamurthy.  Shri  K.

 Rangnekar,  Shrimati  Ahilya  P,

 Reddy,  Shri  G.  S,

 Sangma,  Shri  P.  A.

 Scyid  Muhammad.  Dr.  ४.  A.

 Thorat.  Shri  Bhausaheb

 Venkataraman,  Shri  R.

 NOES.

 argal,  Shri  Chhabiram
 Bal,  Shri  Pradyumna
 Baldev  Prakash,  Dr.
 Basappa,  Shri  Kondajji
 Berwa,  Shri  Ram  Kanwar
 Bharat  Bhushan,  Shri
 Borole,  Shri  Yashwant
 Chakravarty,  Prof.  Dilip
 Chandan  Singh,  Shri
 Chandrashekhar,  Shri
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 Chaturbhuj,  Shri

 Chaturvedi,  Shri  Shambhu  Nath

 Chaudhry  Shri  Ishwar

 Chauhan,  Shri  Nawab  Singh
 Chavda,  Shri  K.  S.

 Dave,  Shri  Anant

 Desai,  Shri  Morarji
 Dhara,  Shri  Sushil  Kumar

 Digvijoy  Narain  Singh,  Shri

 Dutt,  Shri  Asoke  Krishna

 Gawai,  Shri  D.  G.

 Godara,  Ch.  Hari  Ram  Makkasar

 Gulshan,  Shri  Dhanna  Singh
 Gupta,  Shri  Kanwar  Lal

 Jain,  Shri  Nirmal  Chandra

 Jaiswal,  Shri  Anant  Ram

 Joshi,  Dr.  Murli  Manohar
 Kasar,  Shri  Amrut

 Khan,  Shri  Kanwar  Mahmud  Ali
 Kishorc  Lal,  Shri
 Kouwashetti,  Shri  A.  K.

 Krishan  Kant,  Shri

 Kureel,  Shri  Jawala  Prasad

 Kureel,  Shri  R.  L.
 Machhandl,  Shri  Raghubir  Singh
 Mahata,  Shri  C.  R.

 Mandal,  Shri  Dhanik  Lal

 Mangal  Deo,  Shri

 Mankar,  Shri  Laxman  Rao

 Mehta,  Shri  Prasannbhai

 Mhalgi,  Shri  R.  K.
 Miri,  Shri  Govind  Ram

 Nathu  Singh,  Shri

 Nathwani,  Suni  Narendra  I.

 Nayak,  Shri  Laxmi  Narain

 Negi,  Shri  T.  S.

 Pandit,  Dr,  Vasant  Kumar

 Paraste,  Shri  Dualpat  Singh
 Parmar,  Shri  Natwarlal  B,

 Parulekar,  Shri  Bapusahcb
 Patel,  Shri  H.  M.

 Patnaik,  Shri  Biju
 Pradhan,  Shri  Pabitra  Mohan

 Raghvendra  Singh,  Shri

 Raghavji,  Shri

 Rai,  Shri  Gauri  Shankar

 Rai,  Shri  Narmada  Prasad
 Ram  Awadhesh  Singh,  Shri

 Ram  Charan,  Shri
 Ram  Dhan,  Shri
 Ram  Gopal  Singh,  Chaudhury
 Ram  Murti,  Shri
 Ram  Sagar,  Shri

 Ramji  Singh,  Dr.

 Ranjit  Singh.  Shri

 Rao,  Shrimati  B.  Rachabai  Ananda.
 Rao.  Shri  Raje  Vishveshvar

 Rathor,  Dr.  Bhagwan  Dass
 Rodrigues,  Shri  Rudolph
 Sai,  Shri  Larang

 Sarangi,  Shri  R.  P.

 Sarkar,  Shri  S.  K.

 Satpathy,  Shri  Devendra

 Shaiza,  Shrimati  Rano  M.

 Shastri,  Shri  Ram  Dhari

 Shastri,  Shri  ४.  P.

 Shejwalakr.  Shri  N.  K.
 Sheo  Narain,  Shri
 Shrikirshna  Singh.  Shri
 Shukla,  Shri  Chimanbhai  1
 Singh,  Dr.  B,  N.
 Suraj  Bhan,  Shri

 Suryanarayana,  Shi  K
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 Tiwari,  Shri  Brij  Bhushan

 Tyagi,  Shri  Om  Prakash

 Varma,  Shri  Ravindra
 Varma.  Shri  Raghunath  Singh
 Yadav.  Shri  Jagdambi  Prasad

 Yadav.  Shri  Ramji  Lal
 Yadav.  Shri  Sharad

 Yatava,  Shri  Roop  Nath  Singl
 Yadvendra  Dutt.  Shei

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The

 result*  of  the  dvision  is  +  A  yes:  38.  Woes  :  92
 The  motion  was  nesatived.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  ;  The

 question  is:
 *That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  Motion  was  adopted
 Clause  2  was  added  to  the  Bill,

 Clause  3
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  Mr.
 Venkataraman,

 SHRI  R.  Venkataraman:  To  am  nat
 moving.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is:

 “That  Clause  थे  stand)  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopled.
 Clause  3  was  added  to  the  Bill,
 Clause  t.  Uwe  Enacting  Formula  and  the  Title

 were  added  to  the  Bill.
 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  :  Tbegto
 move  =

 “That  the  Bill  be  passed’?

 AUGUST  2,  978  Loss  of  Life  &  256
 Property  due  to

 Floods  (CA)
 MR.  DEPUTY  SPEAER  :  The

 question  is  :

 “That  the  Bilb  be  passed.”
 The  motion  was  «adopted.

 15°05  hrs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER

 OF  URGENT  PUBLIC  IMPOR-
 TANCE

 REPORTED  HEAVY  LOSS  OF  LIFE  ANI)  PROPERTY
 CAUSED  BY  FLOODS  IN  VARIOUS  PARTS  OF  THE

 COUNTRY,

 श्री  ब्नज  भूषण  तिवारी  (खलोलाबाद):
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  आज्ञा  से
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निरम्नालखित
 विवय  की ब्र  प््षि  जौन  सिंचाई  मंत्री
 का  ध्यान  दिलाता  हूं  जीन  प्रार्थना
 करता  हूं  कि  वें  इस  वारे  में  एव:  वकततव्य

 दश  के  विभिन्न  भागे,  विशेषकर
 उत्तर  प्रदेश,  बिहार  ब्  अ्रसाम
 में  आई  भीषण  चवाढ  से  जन-बन
 की  पर  हि  अं  ाज्य
 सरकार  द्ग  अपक्षित  “हत
 देन  में  असफलता  तथ  केंद्र  से
 सहाय्रता  की  मांग  |

 कृषि  और  सिचाई  मंत्र।लथ  में  राज्य  मंत्रो

 (श्री  भानु  प्रताप  सिह)  :  |  जन,  978
 से  26  जुलाई,  i978  aw  सबूत  देश
 में  कूल  मिलाक* ,  ऋधिक  या
 सामान्य  वर्षा  हुई  1  26  जुलाई,  978

 ७

 *The  following  members  also  recorded.  their  votes.

 Ayes  :  Sarvshri  A.  K.  Roy
 Kondala_  Rao,
 Chandrashekhara  Murthy;

 Borovah,  V.  ‘Tulsi- Shrj  K.P.)  Unnikrishnan,  A.  Sunna  Sahib,  Jalagam
 ram,  Chhitubhai  Gamit  and  M.  V.

 Noes  :  Sarv  shri  Narsingh  Yadav,  Surendra  Jha  Suman,  Vinayak  Prasad  Yadav,
 Mahendra  Narayan  Sardar,  L...Kapoor,  Yuvraj,  Birendra  Prasad,

 Mukhtiar  Singh  Malik,  Ramapati  Singh, Shiv  Ram  Rai,  Prafulla  thandra  Sen.
 Vinodbhai  B.  Sheth,

 Chandra  Pal  Singh,  Hiccra  Bhai,  Parmar  Lal  and  Bagum  Sumbrin
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 को  समाप्त  हंने  वाले  सप्ताह  के  दौरान
 झसम  भर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  कम  वर्षा

 हुई  ।  बिहार  के  पठार  भ्रोर  मैदानी  भागों  में
 सामान्य  वर्षा  हुई  ।  सौटाष्ट्र,  कच्छ,  दीव,
 रायलप्तीमा  तथा  कर्नाटक  के  दृ*-दराज  के
 इलाकों  में  छिटपुट  वर्षा  हुई  है।  असम,  बिहार
 ब्रौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जुलाई,  978
 के ग्रंत  तक  बाढ़  की  स्थिति  निम्न-
 लिखित  रही  है  mo

 झसम

 असम  की  ब्रह्मपुत्न  घाटी  में  मई  के  तीसरे
 सप्ताह  से  पांच  बार  बाढ़  श्राई  |

 ब्रह्मपुत्र  भ्रौर  इस  की  सहायक  नदियों  के  बांधों
 में 19  स्थानों  पर  दशरें  पड़  गईं,  जिससे
 ऊपरी  ग्रसम  में  सड़क  तथा  रेल  सचार  व्यवस्था
 भ्रस्त-व्यस्त  हो गई  ।  तेजपुर  झमब-डिवीजन
 में  बचाव  तथा  राहत-कार्यों  के  लिए  सना

 बुलाई  गई  |  28  जूलाई  को  पांचवीं
 बार  बाढ़ग्राई  थी,  जां  प्रभी  मौजूद  है  ।
 कछा<  जिले  में  बड़क  तथा  इसकी  सहायक
 नदियों  में  जुलाई  के  पहले  रुप्ताह  के
 दौरान  मध्यम  से  उच्च  स्तर  की

 बाढ़ें  आई  थीं,  जो  बाद  में  घट  गईं  1

 जुलाई  के  अंतिम  रुप्ताह  में  थोड़े  प्रसें
 के  लिए  फिर  मध्यम  स्तर  की  बाढ़ें
 भाई  1  राज्य  सरकार  द्वाश,  बाढ़  से'  हुई
 क्षति  के  बारे  में  लगाए  गए  प्रार्राम्भक  प्रनु-
 मान  के  झनुसार,  घाटी  में  440  गांवों  का
 2.10  लाब  हैक्टा*  क्षेत्र  और  दं।  लाख  की
 ग्राबादी  बाढ़  *'  प्रभावित  हुई  है  ।
 0.l9  लाख  हैक्टा*  क्षेत्र  में  पटसना  तथा

 धान  की  फसलें  भी  बश्बाद  हो  गई  ।
 दो  मनुष्यों  ग्रौर  पांच  मर्वेशियों  की
 मौत  हुई  1

 राजस्थान

 राजस्थान  में  भारी  वर्षा  के  कारण
 लयभग  =  2.8l  लाख  हेकक्‍्टार  बॉया  गया
 क्षेत्र  शौर  75,000  की  प्राबादी
 प्रभावित  हुई  है  |  लगभग  91,000

 3989  LS—9

 Property  6४९  to  258
 Floods  (CA)

 मकान  क्षतिग्रस्त  होई  गए  हैं  श्रोर  6
 व्यक्तियों  तथा  49i  मवेशियों  की  मौत  हुई  है
 राज्य  सरकार  ने  लगभग.  5  करोड़
 रु०  की  क्षति  हुंने  का  अनुमान  लगाया  है  ।
 राजस्थान  सरकार  ने  शहूत  के  कार्य  शुरू  कर
 लिए  हैं  ।  इनके  पास  प्राकृतिक  आपदाशं
 के  मामले  में  शाहत  देने  के  लिए  0.9
 करोड़  क०  की  माजिन  धनराशि  है।
 झुनझुनू,  सीकर,  चुर,  भरतपुर,
 अलवर,  जयपुर,  बीकाने*ः  और  श्री
 गंगानगर  जिले  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  .  t

 बिहार

 स्रवण  क्षेत्रों  में  निःल्तर  वर्षा  होने  के
 फलस्वरूप  गंगा  नंदी  की  लगभग  सभी
 उत्तरी  सहायक  नदियों,  गंडक,  बूढ़ी
 गंडक,  बागमती,  श्रघवाड़ा  समूह  की
 नदियो,  कमला  बालन,  कोसी,  महानदी
 तथा  पश्चिम  कनकई  में  जुलाई  के
 तीसरे  सप्ताह  में  बाढ़  ता  गई  और  इन्होंने
 खतरे  के  स्तर  को  पा  कर  लिया  ।
 ग्रधवाड़।  समूह  की  नदियां  24  जुलाई,
 978  को!  सौलीघाट  में  54.55  मीटर

 पानी  के  रिकार्ड  स्त  प*  पहुंच  गई।
 बागमती  20  जुलाई,  978  को  बेनीबाद
 H49.5.  मीठर  पानी  के  'शिकाईं  स्त  पर

 पहुंच  गई  ।  बाढ़ों  से  पश्चिम  श्रो।२  पूर्व  चम्पा  "न,
 सीतामढ़ी,  मुज्पफ  YY,  समरतीपुर,  दुगेर,
 सहश्सा,  दश्भंगा  तथा  बेत्या.  ज्लि
 प्रभावित  हुए  हैं।  भशाज्य  सब्कार  द्वारा  बाढ़
 से  हुई  क्षति  के  बारे  में  लगाए  गए  प्रारम्भिक

 ग्रनूमान  से  पता  चलता  है  कि  5.7
 लाख  हैक्टा'*  क्षेत्र  श्रीर  30.0  लाख  की
 ग्राबादी  बाढ़ों  से  प्रभावित  हुई  है  ।
 258  लाख  रु०  के  मृत्य  की  3.70

 लाख  हैक्टार  क्षेत्र  की  फसलों,  24,000
 मकानों  तथा  0.47  लाख  रु०  के  मूल्य
 की  सावंजनिक  सुविधाओं  को  क्षति

 पहुंची  है  |  27  मनुष्यों  तथा  4  मवेशियों
 =
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 [श्री  सानु  प्रताप  सिंह]

 की  मौत  हुई  ।  श्रवंतिम  रूप  से
 1267.47  लाख  रु०  की  फसलों  तथा
 सार्वजनिक  सुविधाओ्रों  की  क्षति  होने  का

 ब्रनुमान  लगाया  गया  है  ।

 ह16  वितायक  प्रपाद  यावव  (सहरसा):
 उधाध्यक्ष  महोदय,  ये  गलत  आंकड़े  पढ़े  जा

 रहे  हैं।  बिहार  में  एक  करोड़  ग्रादर्मा  बाढ़
 से  प्रभावित  हुआ  है  बीर  दो-तीन  करोड

 पये  की  फसल  का  नुकसान  हुम्ना  है  ।

 शो  भानु  प्रताप  सिह  :  गजय  सरकार
 ने  प्रभावित  क्षेज्ों  में  बचाव  तथा  'लाहत के
 लिए  आवश्यक  उपाय  किए  ।  बचाव  के
 प्रयोजन  के  लिए  सौतामढ़ी  और  पश्यिम
 चम्पाटन  जिले  में  सेता  की  नीकाझओं  को
 काम  पर  लगाया  गया  ।

 उत्तर  प्रदेश

 समी  तक  सारे  राज्य  में  गंगा  नदी  में
 निम्न  से  मध्यम  स्तर  तक  बाढ़  आई  हुई  है  t
 पूर्वी  उत्त  प्रदेश  में  घाघ-  तथा  राप्ती  नदी
 में  जुलाई  केदोरान  मध्यम  उच्च  स्तर
 तक  बाढ़  शाई  हुई  है।

 भारी  वर्या  /वाढ़ों  से  अर्भी  तकः  बाईस
 जिले  प्रभावित  हुए  हैं  जिन  में  से  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  गोंडा,  बस्ती  देवरिया  ब्रौर
 बहराइच  जिले  बरी  त*ह  प्रभावित  हुए  है  I

 बहुर इच  जिले  में  भिगा  सब-डिव. जन डन
 बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुया है  और
 बहुत  सग  बन्वाद  हैं!  गये  हैं  ।  जिला
 मुख्यलय  बौर  भिग।  के  बीच  संचार-
 व्यवस्था.  छिन्न-भिन्न  हो  गई  ।
 बचाव  दोर  राहत  कार्यों  के  लिए  सेना
 की  सहायता  ली  गई  है।

 बस्ती  जिले  में  शप्ती,  बूढ़ी  राप्ती
 शोर  शुन्ड  नले  का  बाढ़  का  पानी  किनारों
 के  ार  उमड़  पड़ा  जिससे

 AUGUST  2,  978  Property  due  to  260
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 बढ़ी  संख्या  में  गांव  प्रभावित  हुए  हैं  ।
 रास्ते  की  संचार  व्यवस्था  कई  स्थानों
 पर  ग्रस्त-व्यस्त  हो  गई  ।  कई  बांघ
 भी  बह  गए  हैं।

 गोंडा  जिले  में  बलशमपुर  से  तुरतीपार
 तक  रेलवे  लाइन  को  क्षति  पहुंची  श्र
 यातायात  ठप  हों  गया  ।  सौ  गांव
 बाढ़  से  बश्बाद  हो  गये।  बलशामपुर  से
 होकर  बहने  वाले  सुवान  नाले  में  बाढ़
 ग्रा  गई  आर  कस्बे  के  एक  पुल  को  क्षति

 पहुंची  ।  फलस्वरूप  कस्बे  में  पानी  भर
 गया  ।  सहायता  के  लिये  सेना  को  बुलाय
 गया  |

 सुलतान१४  जिले  में  फैजाबाद  से  शय-
 बरेली  तक  की  सड़क  60  कि०  मी०  तक
 क्षतिग्रस्त  हो  गई  जिस से  मार्ग  संचार  में
 बाघा  पहुंचे।  |

 गोरखपु४  जिले  में  छाघरा  नदी  तथा

 रोहिणी  नाले  में  बाढ़  श्र  जाने  के  कारण
 एक  सो  सवह  गांव  बर्बाद  हो  गये।
 बचाव  काये  के  लिए  नावों  का  उपयोग
 किया  गया  ।  गोरखपुर  जिले  में  डोमिन-
 गढ़  के  पास  होवाट  वांध  में  दशर
 पड़ने  था  पानी  के  ऊपर  चढ़  जाने  का
 खतरा  बताथा  गया  है  जिससे  गो"खपुर
 स्बे  में  बाढ़  का  खतरा  है  ।  सेना
 को  सतकी  कर  दिया  गया  है  |

 सारे  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  के  का'<ण  हुई
 क्षति  के  बारे  में  शाज्य  सरकार  द्वारा  30  जुलाई
 तक  के  लिए  लगाये  गये  पूर्वानुमानों  से  पता
 चलता  है  कि  8i00  गांवों  में  2.55
 लाख  हैक्टा*  क्षेत्र  श्री"  37  लाख  की
 श्राबादी  प्रभावित  हुई  है  |  4.  86  लाख
 हैक्टार  से  अधिक  क्षेत्र  की  फसलों
 61,073  मकानों  ध्रौर  32.  94  लाख

 Bo  मूल्य  की  जन-सुविधाशरों  की  क्षति

 हुई  है  -  एकसो  सोलह  व्यक्तियों  शौर
 284  वशुभ्ों  कीमीत  हुई  है  ।  फसलों,
 मकानों  भोर  जनतसुविधाध्रों  को  कल  हानि
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 के  बारे  में  श्रस्थायी  अनुमान  लगभग
 l0  करोड़  Fo  का  लगाया  गया  है  |

 राज्य  सरकारो/पंण  राज्यों  द्वारा  बाढ़
 से  हुई  हानि  के  बारे  में  3  जुलाई,
 978  तक  के  लिए  लगाए  गये  पूर्वातुमानों

 से  पता  चला  है  कि  23.46  लाख
 हैक्टार  क्षेत्र  तथा  72.47  लाख  झ्राबादी
 पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  9.80  लाख

 द्वेटार  क्षेत्र  की  फसलों  को
 .90  लाख  मकानों  को  शौर  90.53

 लाख  रु०  के  मृल्य  की  जन-सुविश्वाओं  को
 क्षति  हुवा  है  ।  दो  सौ  साठ
 ब्यक्तियोँ  तया  820  पशुग्रों  की  मौत

 हुई  । सनूचे  देश  में  फसलों,  मकानों
 ग्रौर  जनसुविधाओ्ों  की  कूल  क्षति  के
 बारे  में  अतुमान  लगभग  30  करोड़
 eo  का  लगाया  गया  है  1

 उत्तर  प्रदेश  के  सिवप  श्न्य  किसी  राज्य
 न  मो  तक  अधम  योजना  सहायता
 को  मांग  नहीं  की  है।  भारत  सरकार
 से  सिफारिश  करने  के  लिये  ग्रग्रिम  योजना
 सहायता  की  मात्रा  के  बारे  में
 निर्वारण  देतु  स्थिति  का  मौके  पर  ही
 ग्रवुभान  लगाते  के  लिए  एक  केद्बोय  दल
 3l  जुताई,  978  को  उत्तर  प्रदेश  गया

 हुपआ  है  ।  बाढ़  से  प्रमावित  लोगों  में

 निःशुल्क  राहत  के  रूप  में  मुफ्त  वितरण
 करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  5,000
 मौटरी  टन  गेहूं  का  प्रंतरिम  प्रवुदान
 दिया  गया  था।

 राहत  तथा  बचाव  के  कार्य  करता  राज्य
 सरफार  को  प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  है।  फिर
 भी,  केन्द्ोय  सरकार  रक्षा-प्रतिष्ठानों
 तथा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  संगठतों  के  जरिए
 सब  सम्भ  /  सहायता  प्रदात  कर  रहो
 gi

 Floods  (CA)

 बिहार  सरकार  ने  ब्लीचींग  पाउडर,
 हैजा  के  टीके  श्र  सर्प  विष  प्रतिरोधी  सीरम  के
 लिए  अनुरोध  किया  थां  दो  सौ  मीटरी  टन
 ब्लींचींग  पाउडर  भेजा  गया  है।  केन्द्रीय

 प्रतुसंघान  संस्थान,  कसोली  ने  बिहार  को  झब
 तक  हैजा  के  टीकों  की  2  लाख  मात्राश्नों  की
 सप्ल।ई  को  है  7  हाफूफकिन  इंस्टिद्यूट,
 बम्बई  ने  स्प  विष  प्रतिरोधी  सीरम  के
 900  ऐम्पुल  भेजे  हैं।  दिनांक  29  जुलाई,
 978  को  एक  जेट  टोका  दल  मुजफ्फरपुर

 को  चला  गया  है।  उत्तर  प्रदेश  को  श्रनुदेश
 जारी  किए  गए  हैं  कि  व  अपने  स्टाक  में  से  हैजा
 के  टीके  तथा  टी०  To  बी०  के  टीके  और  सर्प
 विष  प्रतिरोधी  सीरम  की  काफी  मात्रा
 विमान  द्वारा  भेजें  ।  लखनऊ  को  विमान
 द्वाए।  डिहाइड्रेशन  पाउडर  के  दस  हजार  पैकेट
 भेज  दिये  गये  हैं  और  झांसो  को  सामान्य
 लवण  (नार्मल  सेलाइन)  की  0,000  बोतलें
 भेज  दी  गई  हैं  ।  दिनांक  27  जुलाई,  978
 को  दो  जेट  टोका  दल  लखनऊ  भेजे  गये  हैं  ।
 दिनांक  3  जुलाई  i978  को  तीसरा  दल
 फैजाबाद  भेजा  गया  है  ।  राज्य  सरकारें

 राहत  तथा  बचाव  कार्यों  के  लिए  सब
 सम्भव  उपाय  कर  रही  हैं  1

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राहत  उपायों
 के  लिए  जिला  अधिकारियों  को  1.12  करोड
 रुपये  का  आवंटन  किया  है  ब्रौर 1.  02  करोड़
 रुपये  तकावी  ऋण  के  रूप  में  ग्रावंटित  किए
 गए  हैं।  उनके  पास  2.18  करोड़  रुपये
 की  माजिन  घनराशि  पहले  ही  उपलब्ध  है  1

 मृत  व्यक्तियों  के  प्राश्चितों  को  प्रन्‌  ग्रहपुरवंक

 प्रनुदान  भी  दिये  जा  रहे  हैं  श्रौर  6  प्रभावित

 जिलों  अर्थात  गोंडा,  बहराइच,  बस्ती

 गोरशअपुर,  देवरिया  श्रौर  भ्राजमगढ़  में  बचाथ

 कार्यी  के  लिए  लगभग  2,500  नावें  लगाई

 गई  हैं।  बाढ़  से  प्रभाषित  क्षोत्रों  में किसी

 महामारी  की  सूचना  नहीं  मिली  है।

 भारतीय  रेड  कास के  जरिए  तम्बू  भी  ह... उ
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 गय  हैं।  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  के  मुख्य
 'ज्िपों  के  बीच  वयवितक  विचार-विमर्श

 करने  के  पश्चात,  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश
 के  इंजीनियरों  द्वारा  संयुक्त  रूपसे  गंडक
 पर  मधुबनी  बा  की  दरार  को  बन्द  किया
 जा  रहा  है।

 नवीनतम  जानकारं।  के  अनुसार  बिहार
 सरकार  ने  खाद्यान्नों,  तयार  खाद्य-पदार्थो,
 तम्बुप्नों  ग्रादि  की  सप्लाई  के  लिए  राहत
 उपायों  पर  20.  56  लाख  पये  खर्च  किए
 हैं।  प्रभावित  व्यक्तियों  को  सुरक्षित  स्थानों
 में  भेजा  जा  रहा  है।  प्रभाधित  लोगों
 को  मिट्टी  का  तेल,  नमक,  माचिस,  आदि
 का  मुफ्त  वितरण  किया  जा  रहा  है।  राज्य
 सरकार  के  पास  4.6]  करोड़  पये  की
 माजिन  घनराशि  उपलब्ध  है।

 मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  'राज्य
 सरकारें  प्रभावित  लोगों  को  राहत  देने  तथा
 बचाव  काये  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय
 कर  रहीं  हैं।  उत्तर  प्रदेश  में  स्थिति  नियंत्रण
 में  है।  बिहार  और  अ्रसम  ने  ब  तक  कोई
 द्रम्रिम  योजना  सहायता  नहीं  मांगी  है  ।
 इससे  पता  चलता  है  कि  वे  पने  मोजूदा  स्रोतों
 तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  ग्रन्य
 सहायता  से  स्थिति  का  सामना  करने  में  समर्थ
 हैं।  इस  स्थिति  पर  निरन्तर  निगरानी  रुखी
 जा  रही  है  ग्रौर  राज्य  सरकारों  को  ग्रा  वश्यकता -
 नुसार  सभी  सम्भव  सहायता  दी  जा  रही
 हैं

 at  श्जभूषण  तिवारी  :  माननीय
 उपाध्यक्ष  महोदय,  माननीय  मंत्री  जी का  बयान
 श्रमी  हम  लोगों  को  सुनने  को  मिला  ।  उस  में
 बाढ़  को  भयावह  स्थिति  का  जो  चित्रण  होना
 चाहिए  था  वह  नहीं  हां।  पाया  है।  क्योंकि
 उन्होंने  जो  मांकड़  दिये  हैं  वे  झ्रांकड़े  भी  सही
 नहीं  हैं  |  जैसे  इस  बयान  में  बिहार  की
 तींस  लाख  भाबादी  बाढ़  से  प्रभावित  होने  की
 बात  कही  गई  है  जब  कि  शमी  हमारे  संसद

 AUGUST  2,  3970  Property  due  to  264
 Floods  (CAI

 सदस्य  ने  बिहार  में  एक  क  गोड़  झाबादी  BIE
 से  भावित  होने  की  बात  कही  है  प्

 श्यो  विनायक  प्रसाद  यादव  :  बिहार
 के  मूख्य  मंत्री  ने पचास  लाख  ब्राबादी  बाढ़
 से  प्रभावित  बतायी  हैं।  मेश  साशा  क्षेत्र.
 बाढ़  में  डूगा  हुआ  है  ।  वहां  न  कमिश्नर

 पहुंचा  है  न  कलवटर  पहुंचा  हैं  शौर  न
 बी०  डी०ओ०  पहुंचे  हैं  ;  वहां  खाने  को  एक
 दाना  भी  नहीं  पहुंचा  है  |

 श्री  'धजभूषण  तिवारी  :  मान्यवर
 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  50  लाख  लोग  बाहु
 से  प्रभावित  बताये  हैं।  अ्ररुम  में  पांच  बार

 बाड़  भ्राई  हुैं।  उत्तर  प्रदेश  में  22  ज्लि
 बाढ़  से  प्रभावित  हुए  बताए  जाते  हैं।  जो
 ताजे  आंकड़े  प्राप्त  हुए  हैं  उनके  अनुसार  कुल
 26  जिले  प्रभावित  हुए  हैं।  इन  जिलों
 के  दस  हजा२  से  भ्रधिक  गांव  बाढ़  स॑  प्रभावित

 ए  है  पचास  लाख  से  ज्यादा  ग्राबादी  प्रभावित

 हुई  है  बौर  चौदह्‌  लाख  हँवटर  सि  श्राधक
 क्षि  योग्य  भूमि  बाढ़  से  प्रभावित  हुई  है  a
 मरने  वालों  की  संख्या  I65  हां  गई  है।  कुल
 क्षति  तीसकरोड़  की  हुई  बताई  जाती  है।
 जो  झांकड़े  मंत्री  महोदय  द्वाय  दिए  गए  हैं
 बो  भ्रामक हैं ।  इसलिए  मेरा  पहला
 निवेदन  यह  है  कि  बाढ़  प्रभादित  क्षेत्रों  के लिए
 राहत  कार्य  करना  है  लेगों  की  सहायता
 करनी  है  तो  पहले  क्षति  के  बारे  में  प्रांकडा
 दुरुम्त  होना  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  बाढ़से  प्रभावित
 देवर्थि।  और  बस्ती  जिले  हुए  हैं  ।  बस्ती  जिलें
 के  हमारे  स्वयं  सिंचाई  मंत्री  जी  हैं।  वह
 वहां  गये  भी  थे  |  उन्होंने  जो  'श्पॉर्ट  प्रधान
 मंत्री  को  दी  है  उसके  अनुसार  उन्होंने  स्वयं
 स्वीकार  किया  है  कि  एक  लाख  से  ग्रधिक  लोग
 उनके  जिले  में  बेघरबार  हो  गए  हैं,  चार

 हजार  से  अ्रघिक  गांव  बाढ़  से  प्रभावित  हुए
 हैं,  एक  हजार  से  ऊपर  गांव  चारों  तरफ  से
 पानी  से  घिरे  हुए  है  शौर  जिले.की  जो  प्रमु
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 wear?  हैं,  डुमरिया  गांव,  खलीलाव  द
 नवगढ़,  बांसी,  हरपा  श्ादि  ये  सब  की  सब
 या  इनका  अधिकांश  हिस्सा  बाढ़  से  प्रभावित

 हुआ  है।  जिस  तहसील  के  हमारे  सिचाई
 मंत्री  जो  हैं  वहां  उन्होंने  स्वयं  अपनी  अ्रांखों  से
 देखा  है  कि  दर्जतों  गांवों  में  एक  भो  मकान

 नहों  बचा  है  नवगढ़  में  ऐसे  लौग  हैं.
 जिन्होंने  चार-चार  दिन  तक  केवल  छतों  पर
 या  पेड़ों  की  डालियो  पर  रह  कर  अपना
 समय  काटा  है।  ऐसी  भयावह  और  भीषण
 स्थिति  इस  बार  बाढ़  की  है  जब  ऐसी
 स्थिति  हो  तो  सरकारी  तौर  पर  सरसरी  सा
 ख्यात  दे  देता  उचित  नहों  है।  उसकी
 गम्भीरता  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  V

 बाढ़  हर  वर्य  बराती है ।  हर  वर्ष  जो
 रिपोर्ट  झातो  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि

 730  से  अधिक  लोग  मरते  हैं,  42  हजार  पश
 मरते  हैं  और  लगभग  45  श्रग्ब  रुपये  की
 फसल  नष्ट  होती  है।  जब  बाड़  इतना  भयावक
 शप  घारण  कर  लेतो  हो  तो  उसकी  रोकथाम
 ब्रौर  साथ  साथ  राहत  क॑  लिए  कया  व्यवस्था
 की  गई  है  या  की  जा  रही  है  यह  भी  मैं  जानना
 चाहता  हूं।  इसके  बारे  में  सश्कार  को
 स्पष्ट  रूप  से  देश  की  जनता  को  बताना
 बाहिए  ।

 तीस  करोड़  का  नुकसान  उत्तर  प्रदेश
 में  हुआ  है।  बीस  करोड़  की  मांग  वहां
 के  मूख्य  मंत्रीने  कीहै।  लोगों  को  बसाने
 और  राहूृत  कार्य  के  नाम  पर  श्राप  पांच
 सौ  गम  प्रति  युनिट  गे  देते  हैं,  ग्राधा  लिटर

 मिट्टी  का टेल  देते  हैं  और  एक  माचिस
 दते  हैं  एक  सप्ताह  के  लिए  |  श्रब  ाप
 बतायें  कि  आधा  लिटर  तेल  एक  सप्ताह
 लक  कौते  चल  सकता  है  ग्रौर  कैसे  आधा
 लिटर  तेल  में  लोग  रात  गुजार  सकते  हैं।
 पानी  बरत  रहा  है,  मकान  ध्वस्त  हो  गये
 हैं,  सर  पर  छत  नहीं  है,  उनके  लिए  श्राप
 क्या  व्यवस्था  करने  जा  रहे  हैं,  यह  स्पष्ट
 होता  चाहिए।
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 साथ  ही  साथ  बाढ़  का  स्थायी  हल
 भी  भ्रापफो  खोजना  होगा।  पहले  95)
 में  बाढ़  श्राई  तब  नेहरू  जीने  कहा  कि
 बड़े  बड़े  बांघ  बनाए  जाएं।  1953-
 54  में  फिर  बाढ़  श्राई  शौर  सारे  बांध  ढह
 गए।  उसके  बाद  गंगा  नियंत्रण  कमिशन
 बठा।  उसके  बाद  राष्ट्रीय  बाढ़  नियंत्रण
 कमिशन  बैठा ।  इन  कमिशनों  ने  जो  रि  र्ट
 केन्द्रीय  बाढ़  कमिशन  को  दी  उसके  झनुसार
 974  तककेवल  7375  किलोमीटर  लम्बे

 बांघ  बनाए  गए  6600  गांव  को  पाट  करके
 उंचे  स्थानों  पर  उनको  बसाया  गया,  क ीब
 200  नगर  ऐसे  हैं  जिन  को  बचाने  के  लिए
 कच्ची  पक्‍की  लीवारें  बनाई  गईं।  इस
 प्रकार  से  केवल  दस  प्रतिशत  के  कब  रकबे
 में  कुल  रकबे  में  से  सरक्षा  के कुछ  काम  हुए
 हैं।  शेष  जो  0-90  प्रतिशत  रकबा
 है  उसका  क्‍या  होगा  '  25-26  बरस  में
 केवल  दस  प्रतिशत  में  काम  हुआ  है  शेष
 में  काम  करने  के  लिए  श्रापकों  'फितना
 समय  लगेगा  यह  श्राप  बताएं।  मैं  चाहता

 हूं  कि  इसके  बारे  में  सरकार  साफ  उत्तर
 x
 el

 Blo  के०  एल०  राव  साहब  ने  एक  श्रप्नी
 योजना  दी  थी  कावेरी-गंगा  लिक  योजना।
 ऐसी  योजना  भी  श्रायी  कि  बा  की  घजहू
 से  सारी  नदयों  का  स्‍तर  चा  ता  जा
 रहा  है  उनका  गहरा  किया  जाग,  दस्तूर
 साहब  के  योजना  श्रौर  जल  स्रोतों  का  उचित
 इस्तेमाल  करने  के  लिये  एक  ऐसी  योजना
 बने  जो  वैज्ञानिक  हो श्रौर  जिसका  सम्बन्ध
 ग्रथिक  बौर  विकास  की  योजनाओं  से
 जोड़ा  जाय  यह  बहुत  प्रावश्यक  हैँ।
 इसलिये  मैं  मंत्री  जे  से  पूछना  णजहता  हूं
 कि  जह  तक  राहत  कार्य  का  स्व  ल  &  उसके
 लिये  उत्तर  प्रवेश  को  तत्काल  कितना
 पैसा  दिया  जा  रहाहै?  दूसरी  ब!त  यह
 कि  30  बर्ष में  प्रतिण्यं  बढ़  से  कितनी
 क्षति  हुई  +
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  you  will
 have  to  wind  up  now,

 tt  worm  तिवारों  :  शौर  सबसे
 बड़ी  बात  यह  है  फि  केन्द्रीय  सरकार  का
 कोई  भी  मंत्री  बाढ़  भ्रस्त  इलाकों  में  नहीं  गया,
 केवल  हमारे  राज्य  मंत्री  जी  वहां  गये
 बस्ती  में  श्रौर  इसके  लिए  बस्ती  की  जनता
 एहसानमन्द  है,  ब्ं।र  उन्होंने  स्वयं  भयावह
 स्थिति  देखी।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  को

 षहां  जाना  चाहिए,  केन्द्रीय  मंत्रि  मंडल  के
 किप  वरिष्ठ  सदस्प  को  जाना  चाहिए  क्‍योंकि
 लोगों  के  दिल  में  दर्द  है  फि  श्रगर  श्रीनगर
 जाया  जा  सकता  है,  घिदेश  में  जाया  जा  सफता
 है  तो  इस  संकट  के  समय  जरूर  केन्द्रीय  मंत्रि
 मंडल  में  से  किसी  को  वहां  जाना  चाहिए
 था  ।  प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  क्यों  नहीं  दौरा
 किया  गया  है  ?  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जले
 पर  नमक  छिड़कने  के  लिए  हां  गई  हुई
 हैं  V

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Please  con-
 clude.  I  am  calling  the  Minister  to  reply.

 शो  घ्जचूबण  तिवारी  :  इसलिए  मैं

 चाहूगा  कि  राष्ट्रीय  बाढ़  नियंत्रण  प्रायोग
 का  गठन  दो च्े  पहले  ह्ग्रा  था  उसकी  क्‍या
 सिफारिशें  हैं,  हाई  पाघर्ड  कमेटी  की  क्‍या
 रिकमे  डेशन्स  हैं?  गौर  इस  बारे  में  देश
 की  बनता  को  बतायें  एक  ठोस  तरीके  से
 समयबद्ध  रूप  में  कितने  समय  में  श्राप  इन  सारी
 पोजनाश्रों  को  शुरू  करेंगे,  श्रौर  चह  कौन  सी
 योजना  है  जैसा  कि  हमारी  सरकार  मास्टर
 प्लान  योजना  की  बात  करती  है  ?

 श्री  भानु  प्रताप  सिह:  श्रीमनु,  सबसे
 पहले  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  जो
 कुछ  भी  श्रांकड़े  पढ़े  हैं  घह  वही  हैं  जो  हमको
 राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराये  गये  हैं  |
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जानकारी  इ  फट  ठा
 करने  के  लिए  एसे  मामलों  में  प्रौर  कोई
 दूसरी  एजेन्सी  नहीं  है,  सिवाय  इसके  कि
 राज्य  सरफारों  से  पूछे  |  यह  मैं  जूू*  स्वीकार
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 फरता  हूं  फि  इन  भ्रांकड़ों  से जो  बाढ़  आयी  हुई
 है,  उसके  जो  भयंकर  परिणाम  हैं,  उसका

 प्रनूमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है।  जो
 लोग  बाढ़  देखने  जाते  हैं  उम्हें  ही  पता  चल
 सकता  है  कि  किस  प्रकार  से  फकितना  कष्ट
 है  लोगों  को  ।  मैं  इसको  मानता  हूं,  कम  से  कम
 र्जौ  दृश्य  मैंने  देखा  है  जिस  क्षेत्र  में,  हां  शौर
 सालों  की  श्रपेक्षा  इस  साल  बाढ़  बहुत  भीषण

 रही  है।  एक  तो  समय  से  पहले  प्रा  गई,
 फसल  बहुत  छोटी  थी।  अगर  ऊंचा  फसल
 होती,  जसे  सितम्बर  या  श्रगस्त  के  भ्रन्त  में

 बाढ़  भ्राती  है  तो  उस  समय  फसलें  दो,  तीन
 फ़ीट  की  हो  जाती  हैं।  मगर  यह  बाढ़  जुलाई
 की  तीसरे  सप्लाई  में  श्रागई  इसके  फारण
 जो  फसलें  ब्भी  8,  0 इंच  ऊंची  हुई  थीं  वह
 सब  बरबाद  हो  गई,  शौर  पानी  जितना  पहले
 कभी  नहीं  गया  उतना  ऊंचा  गया।  श्रौर
 बाढ़  झाई  भी  बहुत  सडनली,  यानी  कोई  इसकी
 श्ाशा  नहीं  करता  था  क्‍योंकि  बाढ़  प्राने  के

 पहले  हां  सूखा  पड़ा  हुआ  था  भ्रीर  बाढ़  सिफ
 24,  36  घण्टे  के  भ्रन्दर  शा  गई  जिसके
 कारण  बहुत  से  लोग  प्पने  घरों  से  भ्रपना
 प्रनाज  भी  नहीं  निकाल  सके  है।  ता  मैं  बाढ़
 सेजो  कष्ट  हो  रहा  है  उसको  फम  फरके
 नहीं  बताना  चाहता  ।  लेफिन  जैसा  मैं  कह
 चुका  जो  ब्रावड़े  हैं  वह  राज्य  सरकार  द्वारा
 उपलब्ध  कराये  गये  है  |

 श्री  नाथू  सिह  (दोंसा)  :  मेरा  व्यपस्था
 का  प्रश्न  है।  मंत्री  जी  ने  श्रमी  फहा  कि  जो
 आंकड़े  दिये  गये  हैं  वह  राज्य  सरकारों  से
 प्राप्त  हुए  हैं।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि
 हर  प्रान्त  की  सरकार  ने  जो  श्रकड़े  दिये
 हैं  वास्तव  में  घही  ्ांकड़े  श्रापने  लिये

 हैं  या  दिल्ली  में  बैठ  कर  कहीं  बेना  दिये
 गये  हैं  ?

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  os  It  is  not
 a  point  of  order,

 oft  ara  सिह  :  राजस्थान  में  75  हजार
 ज्ञोग  बाड़  से  प्रभावित  हुए  हैं।  क्या  राजस्थाब
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 सरकार  से  75  हजार  के  आंकड़े  'भ्ापके  पास
 शाये  हैं  ?

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  It  will
 not  go  on  record—if  you  persist,  be-
 cause  every  member  under  the  garb  of
 point  of  order,  wants  to  say  something.

 शो  नाथ  सिह:  +e

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  It  will
 not  go  on  record—so  that  no  other
 member  gets  up  like  this.  When  I  say that  there  is  no  point  of  order,  the  hon.
 Member  should  kindly  resume  his  seat.

 श्रो  भानु  प्रताप  सिह  :  जहां  तक  राहत
 कायें  के  लिय  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता
 का  प्रश्न  है,  उसको  एक  प्रक्रिया  है  कि  जब
 राज्य  सरकारों  का  बजंट  बनता  है,  उनके

 ग्रनूदान  की  बात  बाती  है  तो  सारी  धनराशि
 को  जोड़ने  के  बाद  कुछ  श्रौर  धनराशि  दी
 जाती  है  जिसको  मार्जिन  मनी  कहते  हैं  दौर

 वह  केवल  ऐसी  विपदाशों  का  सामना  करने
 के  लिये  दिया  जाता  है।  लेकिन  यदि  उससे
 काम  न  चले  तो  राज्य  सरकारों  को  चाहिये
 कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखें  कि  भारी
 संकट  प्राया  है,  तब  यहां  से  सट्रल  टीम  जाती
 है  दौर  वह  यह  इकट्ठा  करती  है  कि  कितनी
 क्षति  हुई  है  श्रोर  फिर  उसके  श्रनुसार  उनको
 एडवांस  दिया  जाता  है  जो  कि  उस  राज्य  के
 प्लान  के  खर्चे  में  फिर  ब्ागे  एडजस्ट  होता
 है।  तो  हमारे  श्रांकड़े  तब  झ्ायेंगे  जब  हमारी
 भेजी  गई  टीम  वापिस  श्रायेगी।

 श्रमी  तक  जो  सूचना  है  वह  राज्य
 सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना
 है।

 मैं  इस  शोर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहता
 हूं  कि  श्रभी  केवल  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हमसे
 टीम  भेजन  को  कहा  है  बौर  वह  टीम  3
 जुलाई  को  गई  है।  वह  वहां  पर  हुई  हानि
 ौर  क्षति  का  प्रनुमान  लगा  रहे  हैं।  जब  वह

 ५०२०४  recorded.
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 प्राकर  भ्रपनी  रिक्मडंशन  देंगे  उसके  बाद
 जो  कुछ  भी  ग्रावश्यकता  होगी  उसकी  ष््ति
 की  जायगी।

 स्थायी  दल  की  बात  भी  कही  गई है।
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 विशेषज्ञों  का  अनुमान  है  कि  इस  देश  में
 25  मिलियन  हैक्टयर  ऐसी  भूमि  है  जिसमें

 बाढ़  भ्राती  है  भ्रौर  श्र्ब  तक  जो  काय॑  बाढ़  से
 बचने  के  लिये  किया  जा  चुका  है,  वह  I0
 लाख  हैक्टयर  के  लिये  है।  यह  40  फीसदी
 कायं  हुभा  है।  तो  ऐसा  कहना  कि  श्रमी

 कुछ  कम  न्हीं  हुमा,  ठीक  नहीं  होगा  1  लेकिन
 इस  काम  को  करने  की  दो  कठिनाइयां  हैं
 जिनकी  शोर  मैं  सदन  का  ध्यान  दिलाना
 चाहता  हूं  ।

 एक  तो  कम-सेनकम  उत्तर  प्रदेश  भौर

 बिहार  में  जो  बाढ़  श्ाती  हैं  उनका  झ्लोत
 वास्तव  में  नेपाल  में  होता  है।  इनको  प्रगर

 कंट्रोल  करना  है  तो  हमको  नेपाल
 सरकार  से  मिलकर  योजनाएं  बनानी  चाहियें।
 उसके  लिये  हमारे  प्रयत्न  जारी  हैं,  हम  भ्रपनी
 तरफ  से  पूरी  तत्परता  के  साथ  इस  बात  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  नेपाल  सरकार  झौर
 भारत  सरकार  की  ऐसी  मिली  जूली  योजना
 बने  जिससे  बाष्ठ  का  पानी  एक  जखीरे  के
 रूप  में  एकत्रित  किया  जाये  जिससे  तत्काल

 बाढ़  न  प्राये।

 श्री  नाथू  सिंह:  राजस्थान  के  बारे  में
 कया  कर  रहे  हैं?

 श्री  सानु  प्रताप  सिंह  :  ठहरिये,  प्रापकी
 बारी  पायेगी,  तब  पृछिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  बारी  नहीं
 प््ने  वाली  है,  इसलिये  वह  बारबार
 व्याइन्ट  श्राफ  प्रार्डर  उठा  रह  हैं  श्रौर  पूछ
 रह  हैं।  मैं  उनको  एलाऊ  नहीं  करने  वाला  हूं  1
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 थी  ात  प्रताप  सिह  :  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  दूसरे  देशों  में  बाढ़  के  नियंत्रण
 के  लिये  यह  व्यवस्था  होती  है  कि  नदी  के  दो
 किलो  मीटर  इधर  और  दो  किलोमीटर  उघर
 थोड़ा  दूरी  पर  बांध  बनाया  जाता  है।  प्रपने
 देश  में  यदि  ऐसी  व्यवस्था  की  जाती  है  तो
 ड्षमें  जो  गांव  वाले  हैं,  जिनके  खत  होत  हैं
 बह  उसका  विरोध  करते  हैं  क्योंकि  उनके  लिये

 मुस्तीवत  श्रोर  बढ़  जाती  है।  भ्रपने  देश  में
 जमीन  की  कमी  है,  श्राबादी  बहुत  घनी
 है,  इतलिये  यह  तुलना  क'रना  कि  प्लौर  देशों
 में  बाढ़  पर  नियंत्रण  हो  गया  यहां  क्‍यों  नहीं
 होता,  तो  नियंत्रण  तो  यहां  भी  हो  सकता  है
 परन्तु  इस  वात  के  लिये  कोई  तैयार  नहीं  होता
 कि  दो  किलोमीटर  इधर  ब्रीर  दो  किलोमीटर
 उधर  इसके  लिये  जगह  मिल  जाये।  श्रगर
 नजदीक  बांध  बना  दें  तो  कठिनाई  यह  होती
 है  कि  उसके  टूटने  पर  और  अधिक  क्षति  होने
 का  डर  रहता  है।

 प्रो०  पी०  जो०  सावलंकर  (गांधीनगर  ):
 कदम  क्या  उठा  रहे  हैं  ?

 श्री  भानु  प्राताप  सिंह :  मैंने  बताया  कि
 इत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  बाढ़ों  का  हल
 बो  नेपाल  सरकार  से  एक  एग्रीमंट  कर  के

 कुछ  बाड़  रोकने,  वहां  बिजली  बनाने  और
 सिंचाई  की  मिलीजूली  योजनाएं  बनाने  से

 ही  संभव  होगा।

 दस्तूर  प्लान  की  बात  भी  कही  गई  है।
 बह  बहुत  वड़ा  प्लान  है  और  उस  की  जांच
 कराई  जा  रही  है।  उस  की  जांच  करने  में
 भी  साल  दो  साल  लगेंग  ।  वह  जल्दी  से,  ग्रासानी
 &,  होते  वाला  नहीं  है।

 श्री  झोम  प्रकाश  त्यागी  (बहराइच  ):
 डपाध्यक्ष  महोदय,  मंत्री  महोदय  ने  बाढ़  के
 सम्बन्ध  में  जो  विचार  व्यक्त  किय  हैं,  उससे  मैं
 बो  सचभुच  थोड़ा  निराण  हुभा  हूं--प्राशा  नहीं
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 बंधी  है।  वह  स्वयं  किसान  हैं  भौर  उस  क्षत्र
 के  रहने  वाले  हैं,  जो  कि  खुद  बाढ़ग्रस्त  है।
 उन्होंने  जिस  ढंग  से  जबाब  दिया  है,  उससे  मैं

 अनुभव  क'रता  हूं  कि  मिनिस्टर  बतने  के  बाद
 प्रादमी  का  रूप  कैसे  बदल  जाता  है।  मैं  तो

 खुद  बहराइच  को  देख  कर  श्राया  हूं।

 मैं  ग्रांकड़ों  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं।
 मंत्री  महोदय  से  यह  शा  थी  कि  धाज
 वह  प्राप-टु-डेट  ऑांगड़े  देंगे।  लेकिन  राज्य
 सरकारों  न  जो  पुराने  शआलांकड़े  निकाल  कर
 उन  को  दिय  हैं,  वें  उन्होंने  यहां  पढ़  कर  सुना
 दिये  हैं।  भ्रगर  मंत्री  महोदय  श्राज  के  समाचार-
 पत्नों  को  ही  पढ़  कार  श्राति,  तो  उन्हें  झपने
 श्रांकड़ों  का  खोखलापन  मालूम  हो  जाता।
 इस  स्टेटमेंट  में  मंत्री  महोदय  न  उत्तर  प्रदेश
 के  बारे  में  कहा  है  कि  वहां  8i00  गांव,
 2.55  लाख  हैक्टर  क्षत्न  और  37  लाख

 की  श्राबादी  बाढ़  मरे-प्रभावित  हुई  है,  जबकि
 भ्रखवारों  में  प्राथ।  है  कि  वहां  935  गांव,
 3]  लाख  एकड़  भमि  श्रौर  40  लाख  जनता
 बाढ़  से  प्रभावित  हुई  है।

 इसके  अलाधघा  बही  गड़व  के  वांध  के

 टूटने  के  कारण  लगभग  बौर  150  गांव
 तथा  6,65,000  जनता  बाढ़  की  चपेट  में
 प्रा  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बिहार
 सरकार  को  कहा  गया  है  कि  बूढ़ी  गंडगा  पर

 मबुवनी  बांध  को  के  करने  के  लिये  इन्तजाम
 किया  जाये।  वह  चांध  करीव  डेड्  दो  किलो-
 मीटर  तक  टूट  चुका  है।  पूरी  देवग्या  तह-
 सील  बाढ़प्रस्त  हो  गई  है।  बिहार  का  घिशाल
 क्षेत्र  पानी  में  डूब  गया  है,  लेकिन  मंत्रो  महोदय
 को  उसका  पता  ही  नहीं  है।  मंत्री  महोदय
 को  कम  से  कम  समाचारपत्र  पढ़  कर  श्ाना
 चाहिए  था।

 मंत्री  महोदय  ने  बहुत  उपेक्षा  के  दृष्टि-
 कोण  से  एक  बात  कही  है,  श्रौर  मुझे  उस  पर
 प्रापति  है।  ग्रापत्ति  इस  बात  पर  है  कि  उन्होने
 कहा  कि  बढ़  की  समस्या  एफ  प्रांतीय  समस्या
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 है  भ्रौर  प्रांतों  को  उसे  हल  करना  है।  मैं

 समझता  हूं  कि  बाढ़  की  समस्या  इतनी  भयंकर

 बन  गई  है  कि  किली  भी  एक  प्रांत  के  लिए
 सस  का  मुकाबला  करना  मुश्किल  है--कोई
 भी  प्रांत  नहीं  कर  सकता  है।  जब  तफ  केन्द्रीय

 सरकार  बाढ़  की  समस्या  को  सिद्धान्ततः

 एक  राष्ट्रीय  समस्या  नहीं  मानेगी  शौर

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसे  हल  करने  का  तुरन्त
 प्रयत्न  नहीं  करेगी,  शौर  इस  को  प्रांतों  पर

 छोड़  देगी,  तो  जनता  मरेगी।  हम  ने  देखा

 है  कि  बाढ़  से  लाखों  गांव  तबाह  हो  गये  हैं,
 कितने  ही  लोग  मरे  हैं  भौर  खेती  का  अरबों

 कायों  का  नुक्सान  हुग्ना  है।

 तीस  साल  से  गवर्नमेंट  बाढ़  की  समस्या

 पर  लगातार  विचार  कर  रही  है।  कमीशनों

 पर  लाबों  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं।  उन  की

 रिपोर्टों  को  रदह्दी  की  टोकरी  में  फैंक  दिया

 जता  है।  हर  साल  ब्ररवों  रुपये  की  खेती

 बर्बाद  हां  जाती  है।  लोग  तबाह  हू  जाते

 हैं।  लेकिन  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  इस

 समस्या  को  हल  करने  में  धर्षों  लगेंगे।  यह
 जो  कुम्मकर्ग  की  नींद  में  ग्रापसो  रहे  हैं
 मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  इस  स्थिति  में

 ाप  जनता  की  भावनाओ्रों  शौर  जनता  के

 जीवन  के  साथ  खिलवाड़  क्‍यों  करना  चाहते

 हैं  ?  आप  हम  लिब  चैनी  को  अनुभव  कीजिए  |

 जिन  क्षेत्रों  मे ंजनता  तबाह  हो  गई  है,  भ्राज

 बह  जपने  प्रतिनिधियों  से,  मेम्बर  पालियामेंट

 में  पूछते  हैं  कि  तुम्हारी  गपनेमेंट  क्या  कर

 रही  है?  हम  क्‍या  जघाब  दें?  श्राप  ने  जो

 कुछ  जवाब  दिया  है  इस  जधाब  को  ले  कर  हम
 जनता  के  पास  जाएंगे  ?  इस  जवाब  के  साथ

 महीं  जा  सकेंगे।
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 इस  समस्या  को  श्राप  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 तुरंत  हल  करने  की  कोशिश  कीजिए  ।  तमाम

 जो  बाढ़  से  प्रभावित  प्रान्त  हैं  उनके  मन्त्रियों

 को  साथ:  लेकर  एक  कमेटी  बना  कर  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  इसका  इलाज  सोचिए  शौर  चाहे  वह

 दस्तूर  की  कमेटी  हो  या  राव  की  कमेटी  हो,
 उनके  जो  सुझाव  हैं  उन  सुझावों  को  भाप

 तुरन्त  क्रियात्मक  रूप  दीजिए  ।  भ्रापने  कहा  कि

 दो-दो  किलोमीटर  हम  बांध  बनाएंगे  तो  क्‍या

 होगा  ?  जब  लाखों  जनता  बेचन  है,  लोग  बाढ़
 से  प्रभावित  हो  जाते  हैं  तो  भ्रगर  'ध्ावश्यक  है
 तो  बांध  बनाइए  ।  बांध  बनने  में  तो  थोड़ी
 जमीन  ही  लगेगी,  श्रौर  खेत  तो  लोगों  के  रहेंगे

 ही  1  जनता  इसका  विरोध  नहीं  करेगी  |  यह
 श्रापकी  केवल  कल्पना  मात्र  है  |  उस  क्षेत्र  की

 जनता  को  यदि  पता  लगेगा  कि  गवनंमेंट  हमारी
 रक्षा  के  लिए  बांध  बना  रही  है  तो  जब  सड़कों
 के  लिए  जगह  दे  रहे  हैं,  नहरों  के  लिए  जगह
 दे  रहे  हैं  तो  ग्रपनी  रक्षा  के  लिए,  बांघों  के  लिए

 जगह  नहीं  देंगे  ?  मैं  समझता  हूं  यह  भ्रापकी

 कल्पना  मात्र  है।  श्राप  ने  क्षेत्र  की  जनता  की

 भावनाओं  को  समझा  नहीं  |

 मन्त्री  महोदय  ने  भ्रपने  जवाब  में  यह  कहा

 है  कि  हमने  बिहार  को  दवाइयां  भज  दी  हैं,

 हुमने  उत्तर  प्रदेश  को  8  हजार  मीट्रिक  टन

 ध्नाज  भेज  दिया  है  जबकि  ये  बाढ़ें  मई  के  महीने
 से  शुरू  हुई  हैं  ।  मई  के  महीने  में  9  बाढ़  तो

 भासांम  में  आ  चुकी  हैं  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 प्न्त्ती  महोदय  से  कि  क्‍या  प्रापका  कर्तव्य  नहीं

 हे प्राप  सेंट्रल  गवनंमेंट  की  भ्रोर  से  प्रत्येक  प्रान्त
 में  जहां  जहां  बाढ़  श्राई  है  उसका  प्रध्ययन
 कराते  भ्रपनी  झोर  से  श्राप  क्यों  नहीं  कराते  ?

 घ्रान्वीय  सरकार  कहेगी  तब  जांच  कराएंगे  ?
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 [  श्री  ग्रोम  प्रकाश  त्यागी  ]

 यह  झ्रापका  भी  कत्तंव्य  है  कि  भ्राप  कम  से  कम

 सिचु  एशन  जानें  तो  यह  तो  सामुहिक  जिम्मे-
 दारी  हम  लोगों  की  है  1  लेकिन  नहीं,  ग्रापने

 टाल  दिया  ।  एक  जगह  प्रापने  दवा  भेज  दी

 (ध्यवधान  )  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है,

 इसलिए  मैं  यह  सब  कहना  चाहता  हूं  ।  इन्होंने

 हैज  के  टीके  भेजे  हैं  1  मैं  पूछना  चाहता  हुं,  उत्तर

 प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  ने  भ्रापसे  तीस  से

 पचास  करोड़  रुपये  तक  की  मांग  की  है,  श्राप

 देने  के  लिए  तैयार  हैं  क्या  ?  आपने  क्या  किया

 है  ?  इससे  कैसे  लोगों  के  घर  बनेंगे  ?  जो  लोग

 बरबाद  हो  गए,  जिनके  जानवर  मर  गए,

 वह  लोग  जानवर  कहां  से  खरीदेंग  ?  उनको

 सबकों  मुझावज़ा  देना  होगा  |  श्रापने  इस  स्तर

 पर  विचार  किया  है  कि  किस-किस  प्रान्त  को

 पौर  भ्रतिरिक्त  सहायता  देनी  होगी  ?  श्रापने

 कह  दिया  कि  प्रान्तों  ने  नहीं  मांगा  है  ।  जिसने

 मांगा  है  उसको  दिया  श्रापने  ?  आपने  पूछा
 नहीं  प्रान्तों  से  कि  क्या  जितना  फण्ड  तुम्हारे
 पास  है  उससे  प्रतिरिक्त  राशि  की  प्रावश्यकता

 तो  नहीं  है  ?  जनता  की  बेचेनी  को  श्रापके

 यहां  भी  महसूस  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 लेकिन  श्रापने  तो  महसूस  किया  नहीं  ।  तो  यह
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रापकी  योजना  क्‍या

 है  ?  इस  बाढ़  की  समस्या  के  हल  के  लिए  द्रौर

 जितने  लोग  तबाह  हो  चुके  हैं  ग्रोर  जो  लोग

 तबाही  में  हैं  उनकी  सहायता  के  लिए  क्‍या

 शापने  कोई  योजना  बनायी  है  या  श्राप  इंतजार
 करेंगे  प्रान्तीय  सरकारों  का  ?  इस  सम्बन्ध  में

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  आप  कोई  योजना  बना

 रहे  हैं  या  नहीं  बना  रहे  हैं,  इस  पर  मु्ष  जवाब

 बीजिए
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 शी  सानु  प्रताप  सिह  :  श्रीमन्‌,  में  वही
 सूचना  दे  सकता  हूं  जो  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 हो  मैंने  तो  तारीख  भी  बता  दी  थी  कि  3

 जुलाई  तक  की  सूचनाएं  हैं  ।  मैं  समाचार  पफ्त्नों
 की  सूचना  यहां  नहीं  सुना  सकता  हूं  न  उसकी

 प्रावश्यकता  है  |  उसको  श्राप  स्वयं  पह  सकते

 हैं  -  समाचार  पत्तों  में  कितनी  बात  सच  छपती

 है  कितनी  झूठ  छपती  है,  हर  बात  को  सच  नहीं
 माना  जा  सकता  |  मैंने  3:  तारीख  तक  की
 बात  बततायी  |

 श्रो  झोम  प्रकाश  त्यागी  :  ये  सरकारों  के

 भांकड़  हैं  ।  उन्होंने  प्रान्तीय  सरकारों  से  लेकर

 दिए  हैं  1

 श्र  भानु  प्रताप  सिह  :  हम  समाचार  पत्रों

 पर  विश्वास  नहीं  कर  सकते  ।  हम  तो  जो

 सूचनाएं  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  होंगी  उन्हीं
 पर  विश्वास  कर  सकते  हैं  ।

 16  नाथ  सिंह  :  राज्य  सरकारों  ने  धांकड़

 दिए  हैं  समाचार  पत्रों  के  माध्यंम  से  ।

 शी  भानू  प्रताप  सिह;  समाचार  पत्रों  का

 साध्येम  मैं  नहीं  स्वीकार  कर  सकता  ।  प्रभ्ी

 मुझे  यहां  श्राने  के  बाद  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का

 एक  टेलीग्रांम  मिला  हे,  वह  मैं  पढ़  कर  सुना
 देता  हूं

 ao  Daily  flood  report  dated  August  :  about
 flood  situation.  (Stop)  Situation  sent  by
 post.  (Stop)  Damage  reported  is  as  under.
 (Stop)  Number  of  districts  affected  twenty-
 three.  (Stop)  Total  number  of  villages
 affected  8,394.  (Stop)  Population  affected
 28°37  lakh.  Tota]  area  affected  nearly
 gt  lakh  acres  which  includes  ‘1992  lakh
 acre  of  crop  area,  (Stop)
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 Houses  damaged/destroyed  61,546  (Stop).
 Number  of  human  lives  lost  779  (Stop). Number  of  cattle  heads  lost  297  (Stop).
 Relief  operation  already  undertaken  to
 provide  necessary  help  to  the  flood-
 affected  people  (Stop).  In  Districts
 Basti,  Gonda  Baharaich,  Gorakhpur,
 Doeria,  Barabanki,  Azamgarh  realisation
 of  tuition  fee  from  Class  Seven  to  Uni-
 versity  Stage  has  been  stayed  from  the
 Wards  of  those  whose  holdings  have
 suffered  more  than  fifty  per  cent  loss
 due  to  floods  (Stop).

 यह  मैंने  इसलिए  पढ़ा  कि  जो  लेटेस्ट  आया
 है  और  जो  मैं  ने  बयान  दिया  उसमें  कोई
 विशेष  श्रन्तर  नहीं  है।  इसी  प्रक/र  से  और

 राज्यों  से  भी  प्रति  दिन  सूचनायें  प्राप्त  होती  हैं  1
 यदि  प्राप्त  नहीं  होती  हैं  तो  टेलीफोन  से  बात
 करके  भालूम  किया  जाता  है  1  हमारी
 सारी  सूचनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गईं

 सूचनाओं  पर  ही  आधारित  हैं  1

 सोज  हरी  राम  सक्‍कासर  गौदारा

 (बीकानेर  ):  उपाध्यक्ष  महोदय,  प्राप  मंत्री

 महोदय  से  पूछें  कि  राजस्थान  में  कितनी  चर्षा

 हुई  है।  राजस्थान  में  इस  साल  40  इंच  चर्षा,
 गई  है  जब  कि  वहां  की  धर्जा  का  एक्रेज  दो  ढाई
 इंच  का  है।  पहले  कभी  चहां पर  इतनी
 वर्षा  नहीं  हुई  -  हजारों  मकान  गिर  गए  हैं
 भौर  तवाही  मच  गई  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ाप  बंठ  जायें,
 प्रापका  नाम  नहीं  है।  अ्रापने  कह  दिया  जो
 कहना  था  |

 श्री  रामघारी  शास्त्री  (पदरोना)
 मान्यवर,  सरकार  की  और  से  बाढ़  के  सम्बन्ध
 में  प्राज  जो  रिपोंट  आई  है  उसको  पढ़  कर
 हमारी  गर्दन  शर्म  से  झुक  गई  कि  इस  तरह  की
 गैर  जिम्मेदाराना  शोर  झू  रिपोर्ट,  कोई  भी
 सरकार  जो  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करती  है
 वह  कंसे  प्रस्तुत  करती  है  ।  मंत्री  जी  ने  श्रभी
 वायरलेस  की  नकल  पढ़  कर  सुनाई  लेकिन
 देश  में  जा  सब  से  ज्यादा  प्राभावित  जिला
 देवरिया  है  उसका  नाम  तक  कहीं  पूरी  रिपोर्ट
 में  नहीं  श्राया  ।  श्रसलियत  यह  हैं  कि  43

 किलोमीटर  लम्बा  बांध  जो  छितौनी

 Loss  of  Life  &  SRAVANA  lI,  900  (SAKA)
 Floods  (CA)

 सेलेकर  मधुबनी  होते  हुए  बिहार  में  जाता  है  घह
 एक  किलोमीटर  की  लम्बाई  में  टूट  गया  है
 ब्रौर  उसके  टूटने  की  वजह  से  पश्चिम  बिहार,
 चम्पारन  जिले  का  पश्विमी  भाग  तथा
 देवरिया  का  पूर्वी  भाग  बिल्कुल  नष्ट  हो  गया  है।
 यहां  तक  स्थितिहो  गई  है  कि  बिहार  का  सबसे
 बड़ा  थाना  ठुकरहा  ब्रौर  हां  16  ब्लाक,
 उसके  रिफार्ड  की  बात  तो  छोड़  दीजिए  वह
 पानी  में  बह  गए ,  धह  पूरा  फा  पूरा  थाना
 स्योरही  शुगर  फैक्टरी  में  शरण  लिए  हुए
 है  ।  बचे  हुए  50  हजार  मर्वेशियों  और
 बच्चों  को  लें  कर  लाग  सड़क  पर  घूम  रहे  हैं
 लेकिन  इस  रिपोर्ट  में  उसका  कोई  पता  नहीं
 है  ।  उत्तर  प्रदेश  मे  23  जिले  बाढ़  से
 प्रभावित  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गोरबपूर
 बस्ती,  भ्राज्षमगढ़,  बहराइच,  गोंडा,  मुरादाबाद
 सबसे  ज्यादा  प्रमाथित  हैं।  सरकारी  भ्रांकड़ों
 के  अनुसार  83i5  गांव  प्रभाषित  हैं  लेकिन
 ग्रसल  में  दस  हजार  से  ज्यादा  गांव  प्रभावित
 हुए  हैं।  ऐसे  गांव  हैं  जहां  पर  सरफारी
 प्रादमी  पहुंच  नहीं  सकते  हैं  -  60  लाख
 लोग  बाढ़  से  प्रभावजित  हैं।  श्रौर  70  हजार
 सेग्रघिक  घर  गिर  गए  हैं।  अभी  रिपोर्ट
 l90  की  प्राई  है  लेकिन  मैं  दावे  के  साथ

 कहता  हूं फि  300  से  ज्यादा  लोग  मरे  हैं  |
 प्राज  बहुत  से  ऐसे  गांघ  हैं  जिनमें  पहुंचना
 मुश्किल  है।,  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  स्योरही
 श्रौर  दुधही,  दा  ब्लाक  हैं  जिनके  सौ  से
 ज्यादा  गांढों  में  3-4  फिट  पानी  20  तारीख
 से  श्राज  तक  भरा  हा  है  |  घहां  जाने  का
 नाव  के  प्रलाघा  कोई  दूसरा  साधन  नहीं
 है।  मैं  पहां  गया  था,  धहां  पर  झ्वाड़ियों
 में  बदबू  श्रा  रही  थी,  जानवर  मरे
 पड़े  हैं  श्रौर  उनको  निकालने  घाला  कोई
 नही  है  1  ऐसी  दशा  में  ऐसा  हलका  फुलका
 बयान  देख  कर  मुझे  बड़ा  फष्ट  हो  रहा  हैं  t
 mea  मेरी  कांस्टीटुए सी  में  स्योरही  द्र

 दुबह  ब्लाकों  में  i05  गांध  3-4  किट

 पानी  में  घिरे  हैं।  घहां  लोगों  को

 खाना  नहीं  मिल  रहा  है,  बच्चे  सड़कों.

 Property  due  to  278.
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 पर  घुन पढ  हैं।  उप  में  विहार  के  लोग  भी
 ऋ  गए  हैं  |  वहां  पर  यह  झगड़ा  था  कि
 उत्तर  द्ग  को  सरकार  किसको  रिलोफ
 बांटे  1  विहार  की  सरकार  के  लिए  वहां
 बर  पहुंचना  मुश्किल  है  |  यह  वहां
 बर  झाड़ा  है  |  ग्राप  कम  से कम  इतना
 (18  कर  सकते  हैं  कि  जो  खाने  वाले  लोग  हैं,
 झन,  कना,  कड़ारा  हाथ  में  लिये  पम  रहे
 हैं  --उन  को.  बाट  दीजिये  ।  वे
 लोग  दाने-दाने  के  लिये  तरस  रहे  हैं.
 यह  बड़े  शर्म  की  बात  है  कि  उन  को
 खाने  के  लिये  नहीं  दिया  जारहा  है  ।
 बाप  रिजोफ़  को  बातें  बहुत  करते  हैं--
 बहल  यह  तय  हुग्आा  थ।  कि  सब  को
 बल्ला  मिलेगा,  लेकिन  प्रब  यह  ग्रादेश

 हो  गया  है  कि  एक  एकड़  से  कम  जिस  के
 पास  खती  होगी,  सिर्फ  उस  को  ही  गला
 मिलेगा  ।  वें  लोग  दाने-दाने  के  लिये  तरस
 रहे  हैं,  फल  बरबाद  हो  गई  हैं,  जानवर
 मर  गये  हैं,  मकान  गिर  गथ  हैं,  बच्चे  a  र-
 उबर  होगये  है,  कम  .  +म  इतना  आदेश
 जो  करा  दीजवये  कि  थर्ड  फत्नल  आने  तक
 बा  जब  तक  उनकी  फसल  डूबी  हुई  है  ,
 प्राप  उत  को  खाना  पहुंचायेंगे  1

 ज्ापने  कहा  है  कि  हम  ने  राहत  दी

 है  |  उत्तर  प्रदेश  में  50  लाख  लोग
 प्रभावित  हैं,  वहां  की  सरकार  ने  i  करोड़
 i2  लाख  रुपया  दिया  है--जां  2
 रुपये  प्रति  व्यक्त  के  लगभग  पड़ता  है,
 इस  से  उन  का  क्‍या  भला  होगा  1  श्राप
 केन्द्रीय  सरकार  का  किस्सा  सुन  लीजिये,
 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने  सहायता
 कोष  से  वहां  के  50  लाख  लोगों  को  5
 लाख  रुपया  दिया.  है,  जो  i0  पंसे
 की  प्रादमी  पड़ता  है  t0
 mat  पैसा  फ्री  झादमी  सहायता  हिन्दु-
 रुतान  को  सरकार  के  प्रधान  मंत्री  ने
 YQ.  मैं,  उपाध्यक्ष  महोदय,  भापके
 मध्यम  से  कहना  चाहता  हुं--  इतनी

 AUGUST  2,  978  Property  due  to  280
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 बड़ी  घटना  हो  गई  है,  इतनी  बड़ी
 जनप्तंख्या  बिहार  और  उत्तर

 प्रदेश  में  बाढ़  से  प्रभावित  हुई  है,
 लेकिन  प्रधान  मंत्री  जी  घहां  जा  नहीं
 सकते  हैं,  कृषि  मंत्री  जी  घिदेश  जा  सकते  हैं,
 लेकिन  उत  भूखे  लोगों  ,  नर-कंकालों  को
 देखने  के  लिये,  जो  बाढ़  में  बहे  जा  रहे  हैं,
 जा  नहीं  सकते  हैं।  इस  तरह  की  सरकार
 क्या  करेगी,  कैसे  करेगी--मुझे  कुछ  भी
 समक्ष  में  नहीं  प्पा  रहा  है  ।

 ये  फहते  हैंकि  देवरिया  छिले  में
 छितौनती  बांध  दो  किलोमीटर  में  बनाना
 चाहते  हैं।  दो  किलोमीटर  नहीं,  बल्कि
 तीन  किलोमीटर  की  दूरी  में  झाप  ने
 बांध  बनाया,  लेकिन  27  गांव.  बह
 कर  चले  गये,  केवल  नकशे  पर  नाम
 बाकी  है,  धरती  खत्म  हो  गई  ।  यददी
 हालह  श्राग  भी  होनेवाली  है,  क्योंकि
 बिहार  की  सरकार  श्रलग  काम  कर  रही  है,
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  श्रलग  काम  कर  रही
 है  ।  दोनों  में  कोई  सहकार  नहीं  है,
 केन्द्रीय  सरकार  कान  में  तेल  डाले  पड़ी
 है  घहां  का  सारा  इलाका  ढ
 गया  है,  बहगया  है  ब्रौर  यही  हालत  रही
 तो  भ्रभी  भी  सैंकड़ों  गांव  बह  जायेंगे।

 इसलिये  मैं  श्रापसे  निवेदन  करना  चाहता
 हूं--  भाप  फम  से  कम  तीन  फाम  करा
 गैजिये--  1)  क्‍या  श्राप  इस  बात  केछ्ित्ये
 तैयार  हैं  कि  सरकारों  को  श्रादेश  दें--
 जितना  भी  गल्ला  शअ्गली  फ़सल  टझाने  तक
 ज़रूरत  है  --हर  इन्सान  को,  जिसकी
 फसल  बह  गई  है,  जिस  फा  घर  नष्ट  हो
 गया  है,  दिया  जायगा  (2)  क्‍या  प्राप
 इस  बात  के  लिए  तैयार  हैं कि  इस  तरह  की
 व्यचस्था  कर  दें.  कि  जिन  लोगों  फे  घर
 नष्ट  हो  गये  हैं,  सरकार  की झोर  से  उन  को
 घर  बनाने  के  लिये  भ्रधिफक  से  भ्रधिक
 सहायता  दी  जायगी  ?  (3)  बया झाप
 इस  बात  के  लिए  तैयार  हैं  जो
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 300  लोग  मर  गये  हैं,  उन  के  श्राश्रितों
 को  श्राप  कम  से  कम  5  हज़ार  रुपया
 फ्री-प्रादगी  देकर  उन  की  ततकाल

 सहायता  करेंगे  ?  (4)  वया  शाप
 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  एक्सपर्ट्स  को

 बुला  कर  और  अपने  एक्सपर्ट  स  की  मदद
 से  बांघ  को  बनाने  का  काम  शुरू  करेंगे  जिससे
 उन  करोड़ों  लोगों  की  जिन्दगी  को  बचाया
 जा  सके,  जो  खतरे  में  पड़  गई  हैं

 मैं  इन  बातों  के  जवाब  चाहता  हू  ।

 शी  भानु  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं  माननीय  सदस्य  की  भावनाश्रों  शौर  सुझावों
 को  बहुत  भ्रादर  करता  हूं  शौर  उनको  बहुत
 गौर  से  सुनता  रहा  हूं  ।  लेकिन  जो  सूचना  मुझे
 देनी  है.

 शनी  रामधारी  शात्री  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 एक  बात  रह  गई  है--राजस्थान  के  ,ारे  में

 इन्होंने  जो  रिपोर्ट  दी  है,  उसके  प्रनुसार  लगभग
 9  हज़ार  मकान  क्षतिग्रस्त  हुए  हैं  भोर  75
 हजार  श्राबादी  प्रभावित  हुई  है।
 इनकी  इस  सूचना  में  कितनी  सच्चाई  है--
 धाप  स्वयं  देख  लीजिये--यह  कैसे  हो  सकता
 है  कि  o:  हज़ार  मकान  क्षतिग्रस्त  हां,  श्रौर
 भाबादी  केवल  75  हज्ञार  प्रभावित  हो  an
 (array)...

 श्री  भानु  कुमार  शास्त्रों  (उदयपुर)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इन  फिगसं  को  करेक्ट  करवा
 दीजिये,  ये  बिल्कुल  गलत  हैं  ।

 श्री  नाथू  सिह  :  ये  क्‍या  भ्रांकडे  हैं,  क्या
 मंत्री  जी  पहले  से  पढ़  कर  नहीं  ग्राते  हैं  ?

 श्यो  भानु  प्रताप  सिंह  :  श्रीमन्‌,  देवरिया
 जिले  के  बारे  में  यदि  श्री  रामधारी  शास्त्री  जी
 सुनना  चाहें,  तो  वहां  से  जो  रिपोर्ट  प्रभी-प्रभी
 प्राप्त  कराई  गई  है,  वह  मेरे  पास  है,  मैं  उसे  पढ़
 कर  सुना  देता  हूं--

 १  According  to  the  information  re
 eeived  from  the  Government  of  0.  P.
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 til)  the  gist  July,  1978,  504  villi  ges.  a
 population  of  3,53,c&2  erd  ¢66,¢97
 acres  of  agricultural  lard  have  Leem
 aflected  by  flccds.  2818  houses  have
 been  damaged.  Relief  cperaticns
 are  in  progress.  2777  femilics  ard.
 ai2  cattle  have  kecn  taken  to  safer
 places.  279  boats  have  been  pressed into  service  for  assistance  and  rescue
 work.  Fcodstufls  are  biirg  distri-
 buted  among  the  affected

 pecp
 le.

 Inoculations  and  other  remedial
 measures  are  being  taken  to  save  the
 people  frcm  diseases  etc.

 wiv  मधुबनी  के  बारे  में  जो  लेटेस्ट  सचना  है,
 वह  यह  है:

 “Madhubani_  bandh  breach  bas
 been  plugged  with  sand  bags  ard  en-
 gineers  of  UP  and  Bihar  are  on  the
 site  for  joint  restoration  work”.

 at  जिसबात  का  श्राप  रुक्षव  दे  *हे  थे  द'नों
 शाज्यों  के  इंजीनियर  वहां  मौजूद  हैं
 ब्ौर'  वह  ब्रीच  प्लग  विया  जा  चुवा  हैं.
 उस  पर  पहले  ही  हम  ने  एक्शन  लेल्या है  Ab

 बिहार  से  जो  लोग  श्राश्चित  हो  कर  इधर
 am  थे  उन  को  सहायता  देन  के  स्
 पहले  ही  भ्रादेश  द्यि  जा  चुके  हैं  शब  जैसा
 मैंने  पहले  कहा  था  कि  जो  बप्य  सुझाव  दिये
 गये  हैं  उन  पर  हम  विचार  करेंगे

 श्री  नाथ  सिंह  :  मेश  व्यवस्थ।  का  प्रश्स
 है  1  (ध्यवधात)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  में  कोई  व्यवस्था
 का  प्रश्न  नहीं  है  ।  बिना  रूल  के  कोई
 व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  यूबराज  |

 श्री  नाथ  सिह  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न
 है  |  मंवी  महोदय  ने  जो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  में  कोई  व्यवस्था
 का  प्रश्न  नहीं  आता  ।  श्री  युवश ज,
 आप  शुरू  करें  ।

 श्री  युवराज  (कॉटहार  ye  उपाध्यक्ष
 महोदय  इस  रिपोर्ट  में  चार  प्रान्तों  का  जिक्र
 है  लेकिन  मैं  बह  कहना  चाहता  हुं  कि  बाढ़
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 [श्री  युवराज]

 से  कर्नाटक  जौर  महा शाष्ट्र  भी  पीड़ित
 हैं।  मैं  यह  बतला  देना  चाहता  हूं  कि  बिहार
 के  बारेमें  जोइनकी  शिवोर्ड है.  वह  तथ्यों  से

 बिल्कुल  परे  है  1  बिहार  में  जो  भयंकर
 बाई  आई  है,  उपसे  विहार  के  ग्न्दर  eo
 7  जिले  प्रभावित  हुए  हैं  ग्रोर  उससे  80

 लाख  ग्राबादो  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  हैँ  ब्रौर
 लाखों  परिवार  वेवरबार  हों  गये  हैं  श्राज
 भो  गंगा  नदी  फन्‍क्का  के  निकट  खतरे
 के  चिह्न  से  17 सेंडीमीटर  ऊपर  बह  रहो
 है,  कोशों  नदोका  जल  स्तर  वालतारा
 में  खतरे  के  चिक्त  से  76  सेंटोमोटर  वह
 रहा  है  प्रोर  बरागमतो  का  जल-स्तर  ढेंग
 में  9  वेंडानॉटर  ऊपर  वह  रहा  है
 हाय  वाट  में  खतरे  के  चिह्न  से  98  पेंटी  मटर,
 अभघवादो  में  4.  सेंटोम/टर,  .  एकमीजट
 में  47  सेंटीमीटर”,  बुढ़ोगंडक  में  7I
 सेटॉमाटर,  रासड़ाध्यट  में  ll0
 सेंडोमाटर  बौर  खगड़िया  में  42  सेंटो-
 मोटर  पादी  खतरे.  के  निगान  के  ऊपर
 बहू  “हा  है  |  बागमतो,  सोन,  गंडक,
 गंगा  ब्रोर  कोशी,  इत  तमाम  नदियों
 के  कितारें  जा-जा  जिले  पढ़ते  हैं  वे  i6-
 I7  जिले  सर  वाढ़  से  पांडित  हैं

 सहरसा,  पश्चिमों  चम्पारण,  पूर्वी  चम्पा*ण,
 मवुबनी,  समस्तीदुर,  दरभंगा,  रुगेर,
 भाजपुर  आर  पूर्णिया  ग्रादि  जो  जिले  हैं,
 बे  सब  बाढ़  से  प्रभावित  हैं।  मैं
 यह  भा  कह  देता  चाहता  हूं  कि  बिहार
 में  जब  बादू  झ्राई  जौर  बाढ़  को
 विधभोीषिका  बढ़ने  लगी,  तो  वहां  के  मुख्य
 मंत्रो  ने  प्रधान  मत्रो  जो  का  एक  टेलीग्राम
 भेज  कर  कहा  कि  'ब्राहिमाम'
 बचायधों  ।  दसको  कल्पता  नहीं  की
 ना  सकतो  है  कि  40  साख
 खाग  ऑ्ाजस  15 दिन  पहले  जब बाढ़  प्रानी
 शुरू  हो गई  थी,  बोढ़  से  पोड़ित  ये
 श्रौर  वहां  से  एक  टेलीग्राम  भेजा  गया
 जा  'ब्ाहिमाम'  लेकिन  कोई  मदद  नहीं

 AUGUST  2,  978
 Floods  (CA)

 मिली  ।  श््रब  जो  शौर  बाढ़  आई  2
 उस  से  80  लाख  लोग  बाढ़  से  पोड़ित  हैं।
 इन  लोगों  की  क्‍या  दशा  होगी  इस
 की  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 अ्ापने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  |

 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  स्पेसोफिक  रूप
 से  मदद  की  अपील  को  थी
 लेकिन  अपने  इस  रिपोर्ट  में  आपने  यह
 बताया  है  कि  सिवाय  उत्तर  प्रदेश  के
 श्रौर  किसी ने  मन्ता रम  सहायता  की  मांग  नहीं
 की  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हुंकिवाढ़
 का  जो  मामला  है,  यह  बहुत  पुराना
 मामला  है,  जौर  दिन  प्रति  दिन  बह  की
 स्थिति  संगीन  होती  जा  रही  हैँ  ।बिहार
 में  लगभग  57  हजार  पशु  रोगों  से
 ग्रस्त  हैं  ध:10  जो  आंकड़  थहां  पर  दिये  गये
 हैं  मुझे  यह  देख  कर  बड़ा  ताज्जुब  होता  है  |
 लोगों  को  फसल  तो  बर्बाद  हो  गई  है
 लेकिन  आप  को  यह  पता  होगा  कि प्रब  जब
 दो  महीने  के  वाद  वे  'रबी  की  खेती  करना

 चाहेंगे  तो  जो  पशु  बच  गये  हैं,  उन
 के  चारें  का  क्‍या  इन्तज़ाम  होगा  ।
 यह.  समस्या  भी  सामने  है  1
 लोगों  के  घर  गिर  गये  हैं,  लॉग  बेघरबार  हो
 गये  ।  लोग  बोमा  पड़ने  लगे  हैं।  उन  के  पास
 खाने  को  कुछ  नहीं  है  ।  जो  लोग
 इस  सब  से  प्रभावित  हैं  वे  साधारण  किसान

 हैं,  मध्यम  कोटि  के  किसान  है  1  इस-
 लिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय
 कृषि  मंत्री  जी  न ेबताया  हैं  कि जब  तक  नेपाल
 सरकार  आर  भारत  सरकार  दोनों  मिल
 कर  इस  काम  को  नहीं  करेंगी  तब  तक
 इन  बाढ़ों  का  प्लाना  नहीं  रुकेगा  ।  मैं
 उन  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जबसे
 जनता  पार्टी  की  सरकार  बनी  है,  उसको  बने
 l6  महीने  हो  गये  हैं,  इन  6  महीनों

 के  भीतर  भाप  ने  कोई  कल्पना  की  है
 कि  नेपाल  की  सरकार  से  मिल  कर  किसी
 बाढ़  नियंत्रण  योजना  पर  विचार  करने

 को  घावश्दकता  है  7  यह  ठीक  है  कि
 पिछसे  लोस  साल  में  जो  सरकार  रही  उस

 Property  due  to  284
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 ने  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  i  प्रगर
 श्रापने  इस  दिशा  में  विचार  किया  है  तो
 कितनी  प्रगति  हुई  ?  इस  बीच  श्रापने
 कितनी  बार  बैठक  की  झौर  कितनी  बार
 नेपाल  के  प्रतिनिधियों  से  बातें  कीं  ?
 बातो  का  नतीजा  क्‍या  निकला  ?

 26  hes.

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  कहना  चाहता
 हैं  कि  सरकार  कौओर  से  इस  सम्बन्ध
 में  शिथिलता  बरती  जा  रही  है  ।  मैं
 जानता  चाहता  हैं  कि  यह  सब  क्‍यों  हो
 रहा  हैं  ?  उपाध्यक्ष  महोदय,  आप
 जानते  हैं  कि  असम  में  बिल्कूल  समुद्र  बना

 हुआ  हैं  |  ग्रमम  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए,
 ब्रद्म]त्न॒  घाटों  में  वाढ़  नियत्नण  के  लिए  एक
 बहा अत्  नदो  बोर्ड  की  स्थापना  हुईथी।
 वह  फाइल  जहां  को  तहां  पड़ी  हुई  हैं  ।
 9724  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  अ्ायाग  बना
 था  |  i976  में  राष्ट्रीय...  बाढ़
 निकंत्रण  ग्रायोग  बना  ।  उसके
 अन्तगत  गर्मी  तक  क्या  काम  हुम्ना  हैं?
 इस  बाढ़  निवंत्रण  के  कायक्रम  को  राष्ट्रीय
 काप्रक्म  माना  जाना  चाहिए  था  ब्रौर
 इसे  हमारी  योजना  में  प्रथमिकता  देती
 चाहिए  थी।  चीन  में  जब  से  कम्युनिस्ट
 गवर्तमेंट  बती  तब  से  उस  ने  बाढ़  नियंत्रण
 के  कार्य  को  अपने  देश  में  प्राथमिकता  दी  हैं  ।
 अगर  आप  इस  काम  को  प्राथमिकता  नहीं
 देगे  नो घर  रहते  लोग  बेघरबार  बनेंगे,  जमीन

 रहते  लोग  भूखे  मरेंगे  ब्रौर  हर  तरह  की

 मुवीबत  का  सामना  करेंगे  !  इसलिए
 मैं  कृषि  मंत्री  जी  का  ध्यान  श्राइृष्ट
 करना  चाहता  हूँ  कि  वें  उत्तर  प्रदेश,
 बिहार,  महाराष्ट्र,  कर्नाटक,  राजस्थान,
 असम  में  जितने  भी  लोग  बाढ़  से  पीड़ित  हैं
 न  सब  की  वें  सहायता  करें।  वहां  के
 किसानी,  oo  मजदूरों  धोर  ब्ुन्ों  की
 आवश्यकतादों  की  पूति  करें।  इस  सब  के
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 लिए  जितने  अनुदान  को  ग्रावश्यकता  है,
 उस  की  वह  व्यवस्था  करें।

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहता
 हूं  कि  राने  वाले  समय  में  बाढ़  नियंत्रण
 के  लिए  सरकार  के  सामने  क्‍या  योजना

 2?

 शी  सानु  प्रताप  सिह  :  पिछले  एक  साल

 में,  हमारी  सरकार  ने  नेपाल  की  सरकार

 के  साथमिल  इस समस्या  को  सलझाने  की

 कोशिश  की  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्र।  जब

 काठमांड  गये  थे,  उस  समय  सिद्धान्त  रूप

 में यह वा"  स्वीकार  कार  ली  गयी  थी

 कि  दोनों  सदकारेंमिज  कर  इस  प्रकार  की

 'ध्पवस्था  करेंगी  उस  के  बाद

 निरंतर  हमारे  इंजीनियर  काठमांड  गये  हैं
 शौर  वहां  से  लोग  हमारे  यहां  ग्राये  हैं  ।

 इस  परयोजना  बन  *ही  हैँ  |  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि

 देश  के  ग्रन्दार  जो  भी  या जना.  बनती  है.  उस

 के  बनने  में  भी  साल-डेढ  भथाल  लग
 जाता  है  फिर  यह  तो  एक  प्रन्तर्राष्ट्रीय
 योजना  होंगी  1  उस  के  बनने  में  समय  तो
 लगेगा  ही  ।  लेकिन  हम  इस  में  उदा-
 सीन  नहीं  हैं  1  इस  मामले  में  हमारी
 झोर  नेपाल  को  सहमति  हूं।  गयी  है  प्रौर
 इसस  उनको  भी  लाभ  होगा  झौर  हम
 को  भी  लाभ  होगा  ।

 SHRI  NATHU  SINGH  :  On  a  point of  clarification,  Sir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  No
 int  of  clarification.  Now  Mr.

 rivieg  et  val
 move  the  bill.  He  is

 moving  the  bill  now.  (Jnferruptions\.  There
 is  no

 pas
 of  order,  The  matter  is

 over.  If  there  is  any  point  of  order,
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 Property  due  to

 Floods  (CA)
 [Mr.  Deputy  Speaker]  16°07  bre.

 you  can  raise  it  after  he  has  moved  the
 bill.  He  has  to  move  the  bill.  Only
 after  he  has  moved  it,  can  there  be  a
 point  of  order.  There  can  be  no  point
 or  order.  (Interruptions)

 There  is  no  point  of  order.  Please
 take  your  seat.  There  is  no  point;  there
 fs  no  business  unless  he  moves  the  Bill.
 You  cannot  have  your  say  in  a  vacuum.

 (Interruptions)

 ot  ara  fag:  मंत्री  महोदय  जा  रहेहें।
 इन  को  आप  रोके  ।  मैं  एक  स्पष्टी-

 करण  चाहता  हूं  |

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  You
 have  your  point  of  order  after  he  move
 the  Bill.  You  move  the  Bill.

 (Interruptions)

 at  ara  सिह  :  उन्होंने  कहा  है  कि

 नेपाल  सरकार  से  वात  चल  हो  है  ।  बात
 करने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  बाढ़  की

 भयंकर  समस्या  है  t

 MR.  DEPULY-SPEAKER  :  Calling
 attention  is  over.  Please  take  your  seat.
 Just  because  you  want  to  have  your  say,
 You  get  up  and  say  that  you  have  a
 point  of  order.  This  is  not  the  way  to
 conduct  yourself.  Please  take  your
 seat.

 (Interru  ptions\

 at  arg  सिह:  आपने  कालिंग  भ्रटेशन

 स्वीकार  किया  है  तो...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  will
 not  allow  the  Lok  Sabha  to  tum  into  a
 fish  market.  Please  understand  this.
 Mr.  Patwary,  please  take  your  seat.

 ———

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHE-
 DULED  TRIBES  ORDERS  (AMEND-

 MENT)  BILL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  _  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL  ye
 I  beg  to  move  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 inclusion  in,  and  the  exclusion  from,
 the  lists  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes,  of  certain  castes
 and  tribes,  be  taken  into  considera-
 tion.”

 महोदय  यह  बिल  बहुत  सीमित  उद्देश्य
 से  लाया  जा  रहा  है  ।  जैसा  कि
 माननीव  सदस्यों  को  मालूम  है  शड-
 यूल्ड  कास्ट्स  एंड  शैड्यूल्ड  ट्राइब्ज़  ्राडज
 (एमैंडमेंट  )  एक्ट  i976  के  लागू  होने  से
 गुजरात  में  मौची  ज/तिजों  पहले  टांग  और
 बलसार  जिले  की  एक  ही  तहसील  में

 प्रनुसुचित  जाति  थी  इस  बिल  के  लागू हो  जाने
 से  पूरेराज्य  में  मौची  जाति  श्रनुसूचित
 जाति  बन  गई  है  ।  ऐसा  होने  से  वहां
 गान्दोतत  उठ  खड़ा  हुआ  आन्दोलन
 इस  बात  को  लेकश  हुआ  कि  डांग
 जिले  ब्रौर  बलसा"  जिल  की  एक  तहसील
 में  जहां  यह  मौची  जाति  पहले  से  अनु
 सूचित  जाति  थी  पूरे  राज्य  में  अनृधुचित
 जाति  बन  गई  1  लोगों  का  इस  से  विरोध

 हुआ  |  विराध  इस  कारण  स  हुआ  कि  इन
 दो  इन  स्थानों  कोछंड़कर  बाकी  जगहों
 पर मोची  जाति  के  लोग  उन  अयोग्य-
 ताझ्रों  से  पीडित  नहीं  हैं  जो  ग्रस्पृश्यता
 से  पैदा  होती  हैं।  दूसरे  जिला  में  इस
 जाति  केलोग  कम्पेरेटिवली  ऐडवांग्ड  हैं  ।
 डांग  जिले  और  बलसार  जिले  की  एक
 तहसोल  को  छोड़क*  जो  दूसरे  जिले  हैं  गुजरात
 के  उन  में  जब  यह  जाठिभ्रनुसूचित  जाति  बन
 गई  एरिया  रस्ट्रिशशन  रिमूवल  एक्ट
 के  भनुसार  तो  इस  के  विरोघ  में  झान्दोलन
 लड़ा  हो  गया  भोर  भ्रानदोलन  इसलिए  खड़ा
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 हुआ  कि--उन  लोगों  का  यह  कहना  था  कि
 यह  जाति  दो  जिलों  को  छोड़कर
 बाकी  जिलों  में  भरस्पृश्य  नहीं  है,
 झनटचबल  नहीं  है  न  पहले  कभी  थी  भ्रौर
 न  ग्राज  हैं,  ।  इसलिए  श्रस्पृश्यता  से  जो
 अयोग्वता  पैदा  हो  गई  हैं  डिसएबि-
 लिटोज़  पैदा  होतो  हैं  वे  इन  पर  लाग्‌  नहीं
 होती  ।  इसलिए  यह  जाति  अन्य
 जिलों  में  पहले  से  ही  श्रौरों  के  मुकाबले  में
 अधिक  तरक्की  किए  हुए  हैं
 'एडव्रांट्ड  हैं  ।  इसलिए  जब  यह  अनुसूचित
 जाति  बन  गई  तो  यह  खतरा  [पैदा
 हो  गया  कि  मीची  जाति  केलोग  जो
 पहले  अनुसूचित  इन  जिलों  में  थे  और
 इन  को  जो  सुविधायें  मिल  रहो  थीं  वें

 सुविधायें  बड़े  वैमाने  पर  बंट  जाएंगी  जिससे
 उन  को  नुकसान  होगा  ।  राज्य  सरकार
 ने  भी  इस  बात  को  स्वीकार  किया  ।
 बौर  राज्य  सरकार  ने  यह  अनृशंसा  की
 केद्रीय  सरकार  से  कि  इस  पर  पुन-
 विवार  होता  चाहिए  ।  एशिया  रेस्ट्रि-
 क्गन्त  रिमवल  ऐक्ट  से  जो  इस  जातिकके
 लोग  पूरे  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  बन
 गये  हैं  उन  को  फिर  से  पहले  की  स्थिति  में  ला
 देता  चाहते  हैं  जो  स्थिति  इस  कानून  के
 बनते  के  पहले  थी  ।  कोन  कानून  ?

 शेइपृत्ड  कास्ट्स  ग्रोर  णैडपल्ड  ट्राइब्स
 ग्राईर  अमैंडमेंट  ऐक्ट,  1976 ®  पहले
 जो  स्थिति  थी  उसी  को  फिर  से  ला  दिया

 क जायं,  ऐसी  राज्य  सरकार  ने  अनुशंसा  की
 हैं।  ब्ौर,  इस  में  बहुत  दम  है  राज्य
 सरकार  के  कहने  में,  जौर  इसलिये  यह
 विवेषक  लाथा  गया  है।  खाली  गुजरात
 के  लिये  ।  और  एक  दो  और  बातें  हैं
 जिनका  मैं  उल्लेख  करूगा  ।  इसलिए
 यह  बिल  लाथा  गया  है  कि  जो  स्थिति
 पहले  थी  शेड्यल्ड  .  कास्ट्स  शेडयूल्ड
 ट्राइन्स  ब्रा्डर  ब्रमेंडमेंट  ऐक्ट,  976%
 पहले  को  लो  स्थिति  थी  गुजरात  में  इस
 जाति  के  मामल  में,  सिर्फ  मौची  जातिके

 मामल'  में,  वही  स्थिति  फिर  से  ला  दी
 5989  LS  J  ०

 जाए  ।  ऐसा  होने  से  मोची  जाति  के  लोग
 सिफं  डांग  और  बलसर  जिले  में  अंबरगांव

 ताल्‍लुका  में  प्रनुसुचित  जाति  के  होंगे  भौर
 स्थानों  में  नहीं  होगे  ॥

 26.77  hrs,
 (Suri  N.  K.  SHEJWALKAR  in  the  Chair)

 इस  के  अ्रतिरिकतत  जो  कूछ  प्रशुरद्धियां  थीं

 पंक्चुएशन  की  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  शैड-
 यूल्ड  ट्राइब्स  आर्डर  श्रमेंडमेंट  एक्ट;
 l976%  उन  को  भी  इस  में  ठीक  करने

 का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  यह
 बहुत  साधारण  सी  बात  है  ।  दूसरी
 चोज़ों  मेंजो  उपबन्ध  किया  गया  है  वह
 है  कि  कर्नाटक  में  ऐंट्रो  63  में  जो  शब्द
 हैं  “वणकर  मारुवणकर”  इसमें  वणकर
 के  बागे  कौमा  लगा  दिया  जाय
 यानी  'वणकर  मारुवणकर”  ।  ऐसे  ही
 ऐंट्री  75  के  स्थान  पर  निम्नतिखित
 प्रविष्टि.  रखी  जाएगी  अर्थात्‌  “75,
 मश्ती  ”  ।  ऐसे  ही  प्रान्श्र  प्रदेश  में  ऐंट्री
 20  में  शन्द  “  मेदकनलगौंड  am  के  स्थान  पर
 “मेदक  नलगौन्ड  mm  रखे  जायें  ।  ऐसे  ही
 श्रसम  में  झ्ौदोनोमस  डिस्ट्रिक्ट्स  में

 ऐंट्रो  14 में  यह  शब्द  जोड़ने  के  लिये  कहा
 गया  हैं  “सिन्तेग"”  ।  ऐसे  ही  महा  राष्ट्र  में  ढेंट्री
 8.8  “गौंड  राजगौंड'  के  स्थान  पर  “गौंड”

 के  श्रागें  कौमा  लगाकर  “गौंड,  राजगाौंड”

 सबस्टीट्यट  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 तो  इस  तरह  से  महोदय  एक  तो  गुजरात
 में  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  शंड्यूल्ड  ट्राइव्स  श्रार्डर
 अ्रमेंडमेंट  एक्ट,  976  के  पहले  की  जो  स्थिति
 थी  मोची  जाति  के  सम्बन्ध  में  उसी  स्थिति  को
 फिर  से  कायम  करने  के  लिये  उपबन्ध  किया
 गया  है  ब्रौर  दूसरी  कुछ  जगहों  पर  जहां  उस
 आर्डर  के  पंक्चुएशन  में  जो  भूल  हो  गई  थी,
 उसमें  उसको  शुद्ध  कर  लिया  गया  है  ब्रौर  उसी
 के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  है  1  इस  आ्लाबादी
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  श्रौर  सीट  पर  भी
 उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  होगा  ।  इसलिये  हमने
 उसके  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  है  |
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 [Shri  Dhanik  Lal  Mandal}

 यहू  बहुत  छोटा  सा,  सीमित  उद्देश्य  वाला

 बिल  है,  इसलिये  मैं  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना

 करूंगा  कि  वह  इससे  सहोमत  हो  जायें  |

 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 inclusion  in,  and  the  exclusion  from, the  lists  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes,  of  certain  Castes
 and  tribes,  be  taken  into  considera-
 tion

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR  :
 (Ratnagiri)  :  In  entry  No.  8
 Government  is  making  an  amendment
 as  far  as  Maharashtra  is  concerned.  I
 would  like  to  know  whether  Gonda  and
 Rajgonda  according  to  Government
 are  two  different  castes  or  is  one  caste.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  would  re-
 quest  the  hon.  member  that  he  can  raise
 this  point  in  the  course  of  his  speech.
 I  do  not  think  it  is  a  proper  stage  to
 Taise  now.

 SHRI  VAYALAR  RAVI
 (Chirayinkil)  :  There  is  a  Com-
 mission  for  the  Scheduled  Cases  and
 the  Scheduled  Tribes,  There  is  also  a
 Committee  for  the  Welfare  of  the
 Scheduled  Castes  and  the  Scheduled
 Tbibes.  I  would  like  to  know  from_  the
 Minister  whether  this  Parliamentary  Com-
 mittee  on  the  Welfare  of  the  Scheduled
 Castes  and  the  Scheduled  Tribes  or  the
 Commission,  whatever  they  may  be,
 do  they  submit  any  report  to  the  Govern-
 ment  asking  to  delete  these  castes  ?

 MR.  CHAIRMAN  :  I  think  that
 can  also  be  put  at  a  later  stage  and  not
 now.

 Now  I  take  up  amendments  to  be
 moved.

 The  movers  of  amendments  Nos.  3,  6,
 i5  and  6  are  not  here.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  =  (Mor-
 mngao)  :  I  beg  to  move  :

 “That  the  Bill  be  circulated  for  the
 purpose  of  eliciting  opinion  thereon
 by  the  gist  December,  1978."  (23)
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 SHRI  DURGA  CHAND  (KANGRA)  :
 I  beg  to  move  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 inclusion  in  and  the  exclusion  ficm,
 the  lisw  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes,  of  certain  castes
 and  tribes,  be  referredto  a  Select
 Committee  consisting  of  8  mem-
 bers,  namely  :—
 Dr.  Baldev  Prakash,  Shri  Baldev
 Singh  Jasrotia,  Shri  Mukhtiar  Singh
 Malik,  Shri  Dhanik  Lal  Mandal,
 Shri  Nathu  Singh,  Shri  Y.  P.
 Shastri,  Shri  Ugrasen  ;  and  Shri
 Yuvraj

 with  instructions  to  report  by  the  first
 day  of  the  next  Session.”  (42).

 SHRI  SURAJ  BHAN(Ambala)  :  I  be
 to  move  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 inclusion  in.  and  the  exclusicn  f:cm.  the
 lists  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.  of  certain  castes  and  trikes,  te
 referred  to  a  Joint  Committee  of  the
 Houses  consisting  of  75  members,  70
 from  this  House,  namely  :—

 Shri  Bharat  Singh  Chowhan,  Shri
 Morarji  R.  Desai,  Shri  Hukam  Chand
 Kachwai,  Shri  R.  L.  Kureel,  Shri  Dhanik
 Lal  Mandal,  Shri  Kusuma_  Krishna
 Murthy,  Shri  Nathuni  Ram,  Shri  Ram
 Dhan,  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia,  Shri
 Suraj  Bhan;  and  5  from  Rajya  Sakha;

 that  in  order  to  constitute  a  sitting  of  the
 Joint  Committce  the  quorum  shal]  te
 one-third  of  the  total  number  of  memters
 of  the  Joint  Committec.

 that  the  Committee  shall  also  ke  ins-
 tructed  to  examine  the  lists  centaincd
 in  the  Constitution  (Scheduled  Castes)
 Order,  1950  200  the  Constitution
 (Scheduled  Tribes)  Order,  3950  and  to
 suggest  amendments  thercto  in  their
 report;

 that  the  Committee  shall  make  a  report to  this  House  by  the  last  day  of  the  next
 session  ;

 that  in  other  respect  the  Rules  of  Pro-
 cedure  of  this  House  re'ating  to  Parlia-
 mentary  Committees  shall  apply  with
 such  variations  and  modifications  as  the
 Speaker  may  make;  and

 that  this  House  do  reccmmend  te
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  to  join the  said  Joint  Committee  and  ccm  muni-
 cate  to  this  House  the  names  of  5  members
 to  be  appointed  by  Rajya  Sabha  to  th
 Joint  Committee.”  (45
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 HRI  CHHABIRAM  ARGAL $
 (Morena)  :  I  beg  to  move  ;

 “That  the'Bill  be  circulated  for  the  pur-
 pose  of  eliciting  opinion  thereon  by  the
 goth  April,  1979.”  (48)

 “That  the  Bill  to  provide  for  the  inclusion
 fn,  and  the  exclusion  from,  the  lists  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,
 of  certain  castes  and  tribes,  be  referred  to
 a  Joint  Committee  of  the  House  consis-
 ting  of  i5  members,  70  from  this  House,
 namely  ¢t-

 Shri  Subhash  Ahuja,  Shri  Shyamlal
 Dhurve,  Shri  S.  S.  Lal,  Shri

 Rag
 hubir

 Singh  Machhand,  Shri  Dhanik  Lal  Mandal,
 Dr.  Laxminarayan  Pandeya,  Shri  Raghav-
 Ji,  Shri  Ram  Charan,  Shri  Suraj  Bhan,
 Shri  Chhabiram  Argal  ,
 and  5  from  Rajya  Sabha  ;

 that  in  order  to  constitute  a  sitting of  the  Joint  Committee  the  quorum  shall
 be  one  third  of  the  total  number  of  mem-
 bers  of  the  Joint  Committee  ;

 that  the  Committee  shall  make  a  re-
 port  to  this  House  by  the  first  day  of  the
 Next  session  ;

 that  in  other  respect  the  Rules  of  Pro-
 cedure  of  this  House  relating  to  Parlia-
 mentary  Committee  shall  apply  with  such
 variation  and  modifications  as  the  Speaker
 may  make  ;  and

 that  this  House  do  recommend  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do  join the  said  Joint  Committee  and  communi-
 cate  to  this  House  the  names  of  5  members
 to  be  appointed  by  Rajya  Sabha  to  the
 Joint  Committee.”  (49)

 SHRI  KUSUMA  KRISHNA  MURTHY
 (Ambalapuram)  ;  I  beg  to  move  :

 “That  the  Billl  be  circulated  for  the
 purpose  of  eliciting  opinion  thereon  by the  tst  December,  1978."  (53)

 “That  the  Bill  to  provide  for  the  in-
 clusion  in,  and  the  exclusion  from,  the
 lists  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes,  of  certain  castes  and  tribes,  be
 referred  to  a  Joint  Committee  of  the
 House  consisting  of  23  members,  75  from
 this  House  namely  :—

 Shri  Balak  Ram,  Shri  Chand  Ram,
 Shri  Bharat  Singh  Chowhan,  Shri  Hukam
 Chand  Kachwai,  Shri  B.  C.  Kamble,
 Shri  R.  L.  पलटी,  Shri  Dhanik  Lal
 Mandal,  Shri  Nathuni  Ram,  Shri  Ram
 Dhan,  Shrimati  B.  Radhabai  Ananda
 Rao,  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri  Suraj  Bhan,  Shri
 Bhausahab  Thorat,  Shri  V.  Tulsiram,
 and  8  from  Rajya  Sabha  ;

 that  in  order  to  constitute  a  sitting  of
 the  Joint  Committee  the  quorum  shall
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 be  one-third  of  the  total  number  of
 members  of  the  Joint  Committee;

 that  the  Committee  shal]  also  be  ins-
 tructed  to  examine  the  list  contained  in
 the  Constitution  (Scheduled  Castes)
 Order,  7950  and  the  Constitution  (Sch-
 eduled  Tribes)  Order,  950  and  to  suggest amendments  thereto  in  their  report;

 that  the  Committee  shall  make  a  report to  this  House  by  the  last  day  of  the  next
 session  ;

 that  in  other  respects  the  Rules  of
 Procedure  of  this  House  relating  to  Par-
 liamentary  Committce  shall  apply  with
 such  variations  and  modifications  as  the
 Speaker  may  make;  and

 that  this  House  do  recommend  to  Rajya
 Sabha  that  Rajya  Sabha  do  join  the  said
 Joint  Committee  and  communicate  to
 this  House  the  names  of  8  members  to
 be  appointed  by  Rajya  Sabha  to  the  Joint
 Committee.”  (54)

 MR.  CHAIRMAN  :  The  amendments
 are  8.50  before  the  House.

 SHRI  KUSUMA  KRISHNA  MURTHY
 {  would  like  to  express  my  views  on  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 Orders  (Amendment)  Bill,  1978.

 In  my  notice  I  have  specifically  stated
 that  the  Bill  may  be  circulated  for  eliciting
 public  opinion  because  this  is  only  the  Bill
 which  has  received  a  number  of  netices
 either  to  delete  from  or  to  include  in
 different  types  of  castes  of  this  Schedule.

 In  our  Constitution  certain  castes  were
 included  in  the  schedule  and  made  it  a
 schedule  of  castes.  It  clearly  emphasises the  fact  that  whenever  a  particular  caste
 is  to  be  included  in  or  deleted  from  this
 schedule,  the  Government  have  a  Cons-
 titutional  responsibility  to  refer  it  to  the
 States  and  ascertain  their  veiws.  The
 main  criterion  taken  into  consideration
 by  the  founding  fathers  of  the  Constitution
 to  include  a  caste  in  the  Schedule  was
 social  disability.  There  is  a  basic  diff-
 erence  between  social  problem  and  eco-
 nomic  problent.

 As  the  minister  has
 specifically  stated,  untouchability  was  one
 of  the  main  criteria  based  on  which  the
 list  was  prepared  and  put  into  the  schedule.
 But  in  due  course,  as  we  have  seen  from
 our  experience  in  a  number  of  States,  diff-
 erent  advanced  communities  also  wanted
 to  get  themselves  included  in  the  schedule
 to  have  the  advantages  specifically  guaran-
 teed  by  the  Constitution  to  these  Scheduled
 Castes.  We  know  that  even  some  very well  advanced  communities  try  to  get
 themselves  included  in  these  lists.  an
 fact,  this  amounts  to  absolute  mockery. It  is  a  clear  paradox  that  on  the  one  hand
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 they  hate  communities  for  their  social
 disabilities  and  on  the  other  hand,  they
 try  to  get  the  advantages  and  preferences earmarked  for  those  communities.  There-
 fore,  this  matter  cannot  be  considered
 in  a  haphazard  manner.  Many  _  hon,
 members  have  given  notices  of  amend-
 ments  and  I  have  also  given  a  notice  for
 an  amendment  specifically  requesting
 that  this  Bill  may  be  referred  to  a  Joint Committee  consisting  of  members  from
 both  Houses,  so  that  the  committee  can
 go  round  the  various  States,  meet  the
 concerned  people  and  discuss  the  matter
 and  elicit  their  opinion.  Based  on  those
 opinions,  the  question  of  inclusion  or  de-
 letion  of  a  particular  community  in  the
 schedule  can  be  taken  into  consideration.
 This  is  the  proper  appraoch,  particularly because  this  is  a  very  important  Bill  con-
 cerning  about  more  than  22  crores  of  people in  this  country.  If  this  is  done  in  a  haph- azard  way,  without  giving  proper  op-
 portunity  to  the  cross-section  of  these
 people  in  various  States  to  express  their
 Opinion.  I  am  sure.  it  will  jeopardise the  interests  of  these  communities.  This
 is  my  clear  view  and  therefore  I  strongly
 plead,  and  request  the  hon.  Minister  to
 accept  my  amendment.

 श्री  दुर्गा  चन्द्र  (कांगड़ा)  :  सभापति
 महोदय,  मैंने  इस  विधेयक  को  सिलेक्ट
 कमेटी  को  रेफर  करने  के  बारे  में  अपनी
 एमेंडमेंट  दी  है।  यह  विधेयक  महज
 एक  स्टेट,  गुजरात,  में  मोची  कम्युनिटी  के
 बारे  में  एमेंडमेंट  करने  के  लिए  लाया
 गया  है।  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  एंड  शिड्यूल्ड
 ट्राइब्ज  (एमेंडमेंट)  झ्रा्डर  एक्ट,  950
 के  मुताबिक  गुजरात  में  मोची  कम्युनिटी
 की  जो  पोजीशन  थी,  उस  को  शिड्यूल्ड
 कास्ट्स  एंड  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  (एमेंडमेंट)
 आडंर  एक्ट,  976  के  द्वारा  बदल  दिया
 गया  था।  उसको  ठीक  करने  के  लिए
 यह  बिल  लाया  गया  है।

 पिछले  नवम्बर  सेशन  में  शिड्यूल्ड
 कास्ट्स  एंड  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  कमिश्नर
 की  970-7l,  97I-72  और  1972—
 73  की  रिपोट्स  के  बारे  में  मेरी  स्पीच  के

 कुछ  एक्स्ट्रेटट  होम  मिनिस्ट्रो  ने  निकाले
 थे  श्रौर  बाद  में  उन  के  बारे  में  यह  कमेन्ट्स
 दिये  गये  :
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 can  be  considered  at  the  time  of
 undertaking  legislation  for  a  compre-
 hensive  revision  of  the  lists  of  schedul-
 ed  castes  and  scheduled  tribes  in  due
 course,”

 मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  शिड्यूल्ड  कास्ट्स
 और  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  का  मसला  बहुत
 बड़ा  है।  मैं  समझता  हूँ.  कि  शिड्यूल्ड
 कास्ट्स  एंड  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज्  (एमेंडमेंट)
 ब्राडेर  एक्ट,  976  में  भी  बहुत  खामियां
 हैं । श्रौर  कई  कम्युनिटीज  जो  हैं  वह  रह  गई
 हैं।  कइयों  की  ऐडीशन  कर  दी  गई  हैं  1
 मैं  समझता  हूँ  कि  काम्प्रीहेंसिव  तरीके  से
 जैसी  लिस्टें  बननी  चाहिए  थीं  शेड्यल्ड
 कास्ट  की श्रौर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  की  उसमें
 बहुत  खामियां  हैं  ग्रौरबास  कर  पिछले  सेशन
 में  जब  शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज
 की  रिपोर्ट  पेश  हुई  थी,  उस  में  जो  बहस
 हुई  थी  उस  बहस  में  बीसियों  बातें  मैं  लाया
 था।  तो  जब  तक  कि  काम्प्रीहेंसिव  बिल
 न  बने  तब  तक  यह  एक  श्रमेंडमेंट  लाने  से
 मैं  समझता  हूं  कि  मसला  हल  नहीं  होगा  |

 यह  पहला  बिल  है  जिसमें  पचास  आदमिथों
 ने  अमेंडमेंट  दिए  हैं।  इतने  अमेंडमेंट  जिस

 कानून  में  सदन  के  मेम्बरान  की  तरफ  से  आए
 हों  उस  कानून  को  इस  तरीके  से  पास
 करने  से  मसला  हल  नहीं  होगा  ।  कई

 कम्यूनिटीज  इंतजार  कर  रही  थीं  किकुछ
 दिनों  के  बाद  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार
 आएगी  तो  काम्प्रीहेंसिव  अमेंडमेंट  बिल

 लाएगी  जिस  में  शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेडयूल्ड
 ट्राइब्ज्  की  ग्रीवांसेज  को  दूर  किया  जायेगा।
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  को  सेलेक्ट  कमटी  के
 पास  रेफर  होना  चाहिए  ताकि  फिर  रिवाइज्ड
 लिस्टें  बनाई  जायं  जिस  में  कि  अपने  सारे
 भाई  अपने  विचार  रख  सके  ब्रौर  जो

 कम्यूनिटीज  इग्नोर  की  गई  हैं  उन  को  उस
 में  शामिल  किया  जाय।  जो  नहीं  हैं  उन
 को  'एक्सक्लूड  भी  किया  जा  सकता  है।
 लेकिन  इसके  लिए  काम्प्रीहेंसिव  बिल  आना
 चाहिए।
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 SHRI  EDUARDO  FALEIRO
 (Mormugao)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  the
 hon.  Minister,  Mr.  Mandal,  took  some
 time  and  dwelt  at  length  on  the  reasons
 to  bring  forward  this  Bill.  But  I  do
 suppose  that  the  reasons  which  have
 motivated  this  Government  to  bring
 forward  this  Bill  can  be  put  more  briefly
 and  pithily.  The  main  reason  to  my
 mind  is  the  same  which  led  the  Gover-
 nment  to  constitute  recently  the  Com-
 mission  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  and  not  so  recently,  the  Commis-
 sion  on  Minorities.  Since  this  Government
 came  into  power,  there  has  been  an
 outcry  all  over  the  country,  there  has
 been  a  fear  in  the  minds  of  the  Harijans
 and  of  the  minorities  that  this  Government
 is  the  Government  of  the  upper  classes,
 that  this  Government  is  the  Government
 Particularly  of  the  rural  rich  and,  there-
 fore  they  are  not  safe  in  the  hands  of  this
 Government.  It  is  notI  who  is  saying  so
 but  no  less  a  person  than  Mr.  Jagjiwan
 Ram,  the  second  senior  most  Minister
 in  the  Janata  Party  Cabinet,  did  say  it
 in  his  now  famous  speech  in  Chandigarh
 more  than  a  year  ago.  And  no  _less
 a  person  than  Mr.  Chandra  Shekhar,
 President  of  the  ruling  party,  did  say  the
 same  thing  and  voiced  the  same  grievan-
 ces  and  the  same  fears.

 I  should  like  to  think  that
 merely  by  bringing  forward  _  legis-
 lation,  merely  ०५  throwing  a
 sop  to  the  Harijans  the  problem  will
 not  be  solved  as  it  was  not  solved  in  the
 case  of  the  minorities  by  constituting  the
 Commission  on  Minorities.  This  prob-
 lem  cannot  be  solved  by  adding  cos-
 m‘tic  trimmings  to  an  ugly  situation.  To
 my  mind,  this  problem  can  only  be
 solved  if  we  have  the  political  will,  if
 we  have  the  courage  to  give  a  definite
 bias,  a  decisive  inclination,  a  strong  bias
 in  all  Government  programmes  towards
 improvement  of  the  general  living  con-
 ditions  of  the  Harijans  of  their  educational
 conditions,  their  health  conditions  and,
 of  their  economic  conditions.

 I  should  like  to  take  the  question  of
 educational  conditions  first,  because  we
 see  that  the  reservations  are  there  but  the
 backlog  of  non-filled  reservations  for  Sch-
 eduled  Castes  and  Scheduled  Tribes’  seats
 is  increasing  every  year.  Today,  I  read
 in  the  newspaper  a  letter  to  the  editor.
 The  writer  was  complaining  that  a  man
 from  the  Scheduled  Castes  just  walks  in
 and  gets  a  job  because  the  backlog  of
 reservations  is  there  but  another  man
 who  is  not  of  the  Scheduled  Castes  and
 who  is  more  qualified  tham  the  Scheduled
 Castes’  man,  does  not  get  any  job-  This
 problem  of  reservation  is  there  and
 cause  seats  are  not  available  to  them  a
 resentment  is  growing  among  the  caste
 Hindus  against  this  reservations:

 The  problem  has  to  be  tackled  at  its
 roots.  The  seats  are  not  being  filled  be-
 cause  there  are  not  educationally  quali- fied  people  in  sufficient  numbers  to  fill
 the  seats,  and  one  of  the  most  shocking
 disclosures,  so  far  asthe  Harijans  preblem is  concerned,  is  made  in  all  those  Govern-
 ment  reports  which  relate  to  the  educational
 progress  of  this  section  of  our  society.
 May  I  refer  toa  publication  ofthe  Ministry of  Home  Affairs  of  975  entitled  ‘‘Deve-
 lopment  of  Scheduled  Castes—An  Ap-
 praisal’’.  This  tries  to  bring  out  the  great
 amount  of  progress  that  has  been  made,
 but  it  cannot  shut  out  the  actual  facts
 and  figures,  and  it  does  revel,  for  instance

 SHRI  SURAJ  BHAN  :  How  far  is  it
 relevant  ?

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  I  should
 not  repeat  this  because  I  am  cutting  on
 my  own  time,  but  the  point  I  am  trying to  make  is  this  that  wbile  I  welcome  this
 Bill  because  some  sections  of  our  society
 are  going  to  gct  some  benefit,  I  am  say-
 ing  don’t,  think  that  by  bringing  for
 this  legislation,  you  are  really  giving  sub.
 stantial  benefit  in  solving  the  problem,

 I  am  now  an  my  second  propostion, that  you  cannot  solve  the  problem  unless
 you  give  educational  facilities  and  see
 that  these  educational  facilities  are  utilised.
 I  am  on  the  point  that  educational  facili-
 ties  so  far  have  not  been  utilised  and  in
 this  context  I_am  referring  to  the  publi- cation  of  the  Home  Ministry  which  is  to
 this  effect  that  in  Standards  7  to  5,  62.2
 lakhs  and  68.33  lakhs  students  had  cn-
 rolled  respectively  in  968-69  and  1973°74- Then  the  publication  gors  on  to  say  that
 in  Standards  6  to  8  their  number  went
 down  from  62  lakhs  to  :2lakhs,and  when
 the  students  came  to  standards  ary  they
 were  only  5  lakhs  of  them.  The  point Iam  trying  to  make  is  the  enormous
 amount  of  drops-outs  among  Harijans students  as  they  go  on  progressing  in
 education  which  is  not  good  for  the  system which  is  a  wastage  at  acne,  and  what
 is  much  more  important,  the  opportunity for  bringing  out  the  real  talent  in  the
 Harijans  to  the  forefront  is  not  reall
 being  utilised  by  this  community  hick
 deserves  all  protection.

 Then,  what  is  happening  in  the  pri-
 mary  and  sedondary’  education  is
 again  happening,  and  much  more  so,  in
 higher  institutions  of  leaming.  I  am
 just

 ie
 from  the  Economic  Political

 Weekly  for  January  28/February  4,  which
 has  a  very  interesting  article  and  a  study
 about  the  I.  I.  T.  I.  Bombay.  In  the
 IIT,  Bombay,  which  is  a  very  sophisti-
 cated  institution  of  technical  learning,
 there  is  a  reservation  of  20  per  cent  in
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 admission  for  students  fron  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes.  The  stu-
 dents  do  come  there  and  out  of  a  fair
 number  of  students,  hardly  any  one  gets
 through.  What  are  the  reasons  for  this  ?
 Again  I  should  say  that  the  reason  for
 this  is  that  it  is  not  sufficient  to  have  re-
 servation  in  the  educational  system.
 Tine  students  of  this  particular  section
 of  the  population  are  basically  economi-
 cally  under-privileged,  and  to  a  large
 extent  their  disabilities  flow  from  their
 poor  economic  condition,  It  is  necessary
 that  the  provisions  relating  to  free  lodg-
 ing,  free  food  and  free  allowance  for
 cloting  should  be  strictly  implemented
 and  increased,  Provision  is  already  there,
 but  a  larger  provision  must  be  made.

 Until  recently  I  have  been  a  college
 student  myself,  and  I  do  know  how  much
 for  a  college  student  good  dress  does  count.
 A  student  who  comes  from  a  poorer  en-
 vironment,  because  he  cannot  dress  pro-
 perly  or  as  well  as  the  other  students,
 creates  serious  problems.  He  is  isolated,
 he  does  not  get  into  the  mainstream  and
 develops  lack  of  confidence  which  will
 harm  him  in  his  future  life  and  future
 career.  The  point  I  would  like  to  make
 is  this,  that  as  far  as  possible  the  Harijan
 students  should  be  admitted  to  urban
 schools  where  they  begin  to  realise
 that  caste  does  not  matter  at  ll,
 that  all  are  basically  the  same  when  they
 study  in  the  same  school.

 The  problem  of  educational  facilities
 is  ranted  in  the  problem  of  economic  dis-
 ability.  We  do  find  that  if  students
 from  the  Harijan  community,  the  minority
 communities,  the  poorer  sections  drop
 out,  it  is  because  their  parents  require
 them  to  work  in  the  fields  and  earn  some
 money.  Why  do  the  parents  require
 them  to  do  so  ?  Because  they  are  not  able
 to  earn  well,  because  they  are  not  properly
 paid,  because  the  scheme  and  Icgislation
 concerning  fair  wages  are  not  being  im-
 plemented  in  the  rural  arcas.

 The  rural  rich  have  been  and  are  today
 more  than  ever  in  collusion  with  the  police
 and  they  will  not  tolerate  any  grievances,
 any  allegations,  any  attempt  ofthe  Harijans
 to  demand  what  is  due  to  them.  They
 will  put  it  down  cruelly  and  ruthlessly.
 We  have  to  break  down,  we  have  to  cut
 at  the  very  knot  which  links  in  all  our  rural
 areas,  the  police  and  the  rural  rich.

 These  are  some  points  that  I  have  made.
 Again,  I  will  repeat  this  that  we  must  go
 to  the  root  of  the  problem.  Reservation
 is  no  solution.  What  has  started  as  pro-
 tection  to  Scheduled  Castes  ultimately
 will  lead  to  perpetuation  of  caste.  What

 is  required  is  the  political  will  and  the
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 statesmanship.  In  the  case  of  the  parti- cular  Scheduled  Castes  who  have  now
 attained  the  higher  level,  they  should  be
 de-scheduled,  and  the  other  castes  which
 are  really  poor  and  which  are  not  in  the
 scheduled  list,  should  be  brought  in.
 This  requires  political  courage  and  this
 requires  statesmanship,  but  it  is  necssary if  we  are  really  going  to  achieve  the  dream
 which  is  the  dream  of  all  of  us,  or  at  least
 of  most  of  us  a  truly  classless  and  caste-
 less  society

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR
 (Ratnagiri)  :  Mr.  Chairman,  Sir,
 I  take  this  opportunity  to  invite  the  atten
 tion  of  the  hon.  Minister  of  State  for
 Home  Affairs  to  a  matter  of  immense  signi- ficance  to  all  of  us  where  the  question  of
 extending  to  neo  Buddhists  the  conces-
 sions  and  privileges  guarantecd  under  the
 Constitution  to  Scheduled  Castes  is  con-
 cerned.

 Sir,  I  have  given  an  amendment,  Am-
 endmentNo.  5.  Iam,  however,  aware  that
 that  amendment  is  with  reference  to  Sche-
 duled  Tribes.  But  as  I  have  already
 said,  taking  this  opportunity  I  would  like
 to  highlight  this  point  as  far  asthe  debate
 on  this  Bill  is  concerned.

 Sir,  the  question  has  remained  a  burning
 question  ever  since  their  conversion  to
 Buddhism  in  October,  1956  and  as  every one  of  us  knows  the  whole  of  the  State  of
 Maharashtra  was  afire  a  few  months  back
 and  you  are  also  aware  that  the  leaders  of
 the  neo  Buddhists  were  on  hunger  strike
 here  at  the  Boat  Club  some  months  back
 and  many  Call  Attention  notices  and  other
 motions  were  raised  in  this  particular  Housc.
 And  as  every  one  of  us  knows,  all  the  par- ties  are  actually  committed  to  the  solution of  this  particular  problem.  I  fccl  that  the
 hon.  Minister  of  State  for  Home  Affairs
 should  assure  this  hon.  House  as  to  what
 would  be  the  policy  of  his  Government
 on  inclusion  of  these  nco  Buddhists  in  this

 rticular  schedule  of  Scheduled  Castes.
 he  agitation  and  movements  are  still

 erupting  and  the  whole  Buddhist  commu-
 nity  in  this  country  is  put  into  turmoil,  as
 revealed  in  the  press,  practically  every  day.

 I  would  invite  the  attention  of  the  hon.
 Minister  to  the  definition  of  ‘Scheduled
 Castes’.  I  will  not  read  that.  It  is  eme
 bodied  in  Article  366(24)  of  the  Constitu-
 tion.  Then  4८८३4  (1)  empowers  the
 President  ,  after  consultation  with  the  Gov-
 ernor  thereof,  tospecify  by  public  notifica-
 tion  the  castes  which  are  to  be  treated  as
 Scheduled  Castes,  and  Article  341(2)
 empowers  the  Parliament  to  include  or
 exc  Pode  from  the  list  of  these  particular Scheduled  Castes.  When  this  question  of
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 inclusion  of  neo-Buddhists  in  Scheduled
 Castes  is  raised,  the  usual  defences  that  are
 raised  by  te  Government  are  mainly  two.
 Firstly,  it  is  said  that  Section  3  of  the  Con-
 stitution  (Scheduled  Castes  )  Order,  1950, mentions  that  no  person  who

 eget
 a

 religion  differe  t  from  Hindu-Sikh  religion shall  be  deemed  to  be  a  member  of
 Scheduled  Castes  and  neo-Buddhists  being not  Hindus,  this  facility  or  this  advantage cannot  be  given  to  this  particular  community of  neo-Buddhists.

 The  second  argument  that  is  advanced
 against  this  proposal  is  that  if  these  facilities
 are  extended  to  neo-Buddhists,  the  same
 will  have  to  be  extended  to  the  Scheduled
 castes  people  who  have  embraced  other
 religions  such  as  Christianity  or  Islam.
 Now  in  this  connection,  I  feel  that  both  the
 arguments  that  are  advanced  are  _fallaci-
 ous.  But  before  going  into  the  merits  of
 the  two  arguments,  I  would  like  to  invite
 the  attention  of  the  hon.  Minister  to  the
 opinion  expressed  by  Jayaprakashji  in
 December.  1977+  His  statement  was
 published  in  the  papers.  I  quote  :

 ‘Problems  of  neo-Buddhists  deserved
 consideration  and  the  Government
 should  give  them  due  attention.
 Conversion  to  Buddhism  has  neither
 improved  their  economic  condition  nor
 in  practice,  enhanced  their  acceptability to  caste  Hindus.  While  conversion  may have  been  inspired  by  the  wish  to  practise an  inherently  more  attractive  religion
 itappearstohave  been  motivated,  too,
 by  their  despiration  at  their  wretched
 status  as  to  untouchables  and  their  desire
 to  throw  off  the  humiliating  rigours  ofa
 system  from  which  there  was  no  escape
 for  them  but  outright  rejection  ;  sure  i, it  isfar  from  such  an  action  being  con-
 demnable  it  is  both  courageous  and  praise-
 worthy.”

 Now  the  only  point  that  we  will  have  to
 consider  is,  only  because  they  have  convert-
 ed  themselves  to  Buddhism  in  the  year  7056 and  the  status  and  the  sufferings  are  not
 changed,  whether  we  have  to  deny  to  this
 community  the  facilities  and  advantages which  were  available  to  them  before  they converted  themselves  to  neo-Buddhists.

 Now  in  this  connection,  I  would  like  to
 invite  the  attention  of  the  hon.  Minister  to
 Article  25  of  the  Constitution  which  lays down  that  the  fundamental  freedoms  guar- anteed  under  the  Constitution  of  India
 inclule  the  freedom  of  conscience  and  the
 freelom  to  practice  any  religion  of  one’s
 choice.

 If  that  right  has  been  guaranteed  under
 th:  Coastitution  to  every  citizen  of  this
 cyinry  to  practice  any  religion  he  wants
 ani  then  unless  and  until  his  status
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 and  sufferings  are  changed  can  we
 say  that  only  because  they  have  converted
 to  Buddhism,  the  facilities  shall  be  denied
 to  them?

 SHRI  K.P.  UNNIKRISHNAN  (Bada«
 gara):  Or  Christianity.

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULKER  3
 No  doubt  about  it.  Not  only  that,  as  I
 said  the  argument  that  these  neo-Buddhists
 are  not  Hindus  is  prima  facie  not  accepta-
 able  to  me  because  if  one  reads  the  expla-
 nation  to  Article  25  of  the  Constitution
 which  lays  down  that  Hindus  include  Sikhs,
 Buddhists  and  all  other  persons  and  if  we
 take  into  consideration  all  the  Acts  of  the
 Government  of  India,  viz.,  Hindu  Success-
 ion  Act,  Hindu  Marriage  Act,  Untoucha-
 bility  Act,  Protection  of  Civil  Rights  Act
 and  Section  (3)  of  this  particular  Act,
 which  is  referred  as  to  as  Protection  of  Civil
 Rights  Act,  we  find  that  the
 ‘Hindu’  has  been  defined  as  follows  :

 “Hindu  includes  a  Sikh,  a  Buddhist  and  a
 Jain  and  other  persons’.  So,  when  the
 word  ‘Hindu’  includes  neo-Buddhists,  I
 failto  understand  the  logic  in  the  argu- ment  that  Section  (3)  of  the  Constitution
 (Scheduled  Castes)  Order  applies  to  Hindus
 and  therefore,  this  cannot  be  made_appli- cable  to  neo-Buddhists.  In  my  opinion,  this
 arguments  does  not  hold  any  water.
 the  same  grounds,  the  argument  that  if
 these  facilitics  arc  extended  to  neo-
 Buddhists  it  will  have  to  be  extended  to
 persons  who  have  embraced  Islam  or
 Christianity  also  docs  not,  in  my  opinion, hold  water.

 Therefore,  I  would  request  the
 hon.  Minister  to  assure  the  House
 after  taking  into  consideration  all
 ‘the  submissions  I  have  made  3
 that  all  the  facilities  which  these
 Scheduled  Castes  people  who  converted
 themselves  to  Buddhism  in  1956,  were
 enjoying  willbe  given  to  them.  If  that  is
 not  possible,  I  would  ask  him  to  give  the
 reasons.  aS  to  why  the  Government

 frels
 that  these  facilities  should  be  denied  to

 them.

 The  second  point,  and  a  small  point,  is
 that  in

 ney
 No.  38  as  far  as  Maharashtra

 is  concerned  the  word  “Gond  Rajgond”  is
 tried  to  be  amended  by  putting  a  comma
 after  the  word  ‘Gond’.

 Therefore,  I  would  like  to  know—I
 have  moved  an  amendment—whether,
 according  to  the  Government,  Gond  Raj
 Gond  is  a  caste  or  whether  Gond  Rajgond,
 Gond  and  Rajgond  are  three  different
 castes  because,  we  find,  in  this  particular
 Schedule,  there  is  Gond  Gawari  and,  if
 you  are  going  to  take  Gond  and  Rajgond
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 astwo  different  castes,  why  not  apply  the
 same  rule  to  this  community,  Gond  and
 Gawari.  As  far  as  Gawari  community
 and  caste  is  concerned,  since  950,  they  are
 making  repeated

 ior
 to  get  this  includ-

 ed  as  Gawari  id  seek  that  particu: lar  clarification  from  the  hon.  Minister.

 I  would  request  the  hon.  Minister  to
 give  us  an  assurance  on  the  issue  of  neo-
 Buddhists.  The  remaining  points  I  would
 submit  when  I  move  the  amendments.

 शोमतो  झहिल्या  पी०  रांगनेकर  (बम्बई
 उत्तर-मध्य)  :  सभापति  महोदय,  यह  जो
 बिल  लायागया  है,  यह  पूरे  तरीके  से  विचार
 कर  के  नहीं  लाया  गया  है  ।  जैसा  कई
 मेम्बरों  ने  कहा  ब्रौर मैं  भी  कहना  चाहती
 हूं  कि इस  बिल  के  द्वारा  कुछ  कम्यूनिटियों
 को  निकाला  गया  है  और  दूसरी  जगह  पर

 कुछ  कम्यूनिटियों  को  एड  किया  गया  है  ।

 गुजरात  में  बौद्धों  को निकाला  गया  है।  लेकिन
 यह  सब  कौन-सी  कसौटी  लगा  कर  किया
 गया  है,  इसका  खुलासा  मंत्री  जी  ने  नहीं  किया
 है।  जिन  कम्यूनिटियों  को  निकाला  गया
 है,  उनकी  कौन-सी  तरक्की  हो  गयी  है,  इसके
 बारे  में  कुछ  लिखा  हमारे  पास  श्राना  चाहिए
 था  वह  भी  नहीं  आया  है।  उन्होंने  कहा  कि
 इन  कम्यूनिटियों  में  कुछ  भागों  में  प्रगतिशीलता
 थ्  गयी  है  लेकिन  कौन-से  हिस्सों  में  प्रगात-
 शीलता  भश्रा  गई  हैं,  एजुकेशन  में  उन  में  प्रगति
 हो  गई  है,  उनकी  इकोनोमिक  कंडीशन
 श्च्छी  हो  गयी  हैं,  किस  किस  तरीके  से  वे
 प्रगति  कर  पाये  हैं,  इसके  बारे  में  उन्होंने  कुछ
 नहीं  बताया  है  ।  खाली  उनको  निकालने  के
 लिए  यह  बिल  लाने  की  कोशिश  की  है
 यह  एटीच्यूड  सरकार  का  गलत  है,  ऐसा
 मैं  मानती  हूं  ।

 हमारे  देश  में  शब  बहुत  सी  बड़ी-बड़ी
 कम्यूनिटियां  भी  मांग  करने  लगी  हैं  कि  हम
 पिछड़े  हुए  हैं  -  प्रभी  हमने  महाराष्ट्र  में
 देखा,  वहां  कई  कम्यूनिटियों  की  कांफ्रेंसिज
 हुई  जिनके  द्वारा  उन्होंने  यह  मांग  रखी  कि
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 हम  पिछड़  हुए  हैं,  हमें  पिछड़ा  हुआ  समझा
 जाना  चाहिए  प्लौर  हमें  पिछड़ी  जातियों
 के  बराबर  सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  ।
 तीस  साल  की  श्राजादी  के  बाद  भी  यह  चीज
 देखने  में  श्रा  रही  है।  कई  कम्यूनिटियों
 की  महाराष्ट्र  में  कांफेंसिज  हुई श्रौर  सब  ने
 एक  ही  मांग  की  कि  हमें  पिछड़ा  हमरा  समझा
 जाना  चाहिए।  44  सब  मांगें  इसलिए
 करते  हैं  क्योंकि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  शौर

 शेड्यूल्ड  ट्राइव्ज  के  लोगों  को  सरकार  से

 सहलियतें  मिलती  हैं,  श्रगर वे  भी  पिछड़ी
 जातियों  में  श्रा  जायेंगे  तो  उन्हें  भी  ज्यादा

 सुविधाएं  मिलेंगी  7  अधिक  सुविधाम्रों  क
 लिए  वे  यह  सब  मांगे  करते  हैं।  इसके
 बारे  में  सरकार  को  कोई  दूसरा  तरीका
 निकालना  चाहिए  और  कोई  दूसरी  चीज
 उनके  बारे  में  सोचनी  चाहिए।

 शेड्यूल्ड  कास्ट्स  श्रौर  शेड्यूल्ड  ट्राइव्ज
 को  जो  सहुलियतें  आप  देते  हैं,  उनके  बारे
 में  मैं कहना  चाहती  हूं  कि  वे  पूरी  तरह  से
 श्रमल  में  नहीं  झाती  हैं  ।  हमारे  गवनेमेंट
 के  डिपाट्टमेंटस  में  कुछ  चीजें  जानबूझ  कर

 ऐसी  की  जाती  हैं  जिनसे  उनको  जो  सुविधाएं
 मिलनी  चाहिएं  वे  उन्हें  नहीं  मिल  पातीं  ।
 ग्रखबारों  में  एडवरटाइजमेंट्स  ते  हैं  कि

 शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयल्ड  द्राइव्ज  के
 लोगों  को  नौकरी  मिलेगी।  अभी  भ्रखबार
 में  उनके  लिए  एडवरटाइजमेंट  श्राया है.  कि

 उन्हें  नौकरी  दी  जाएगी।  लेकिन  शभ्रगर
 श्राप  उसकी  क्‍्व।लिफिकेशन  देखेंगे  तो  पायेंगे
 कि  इस  तरह  की  क्‍्वालिफिकेशन  रखी
 गयी  है  जिस  से  कोई  भी  शेड्यूल्ड  कास्ट्स
 का  श्रादमी  चुना  नहीं  जा  सके।  फिर
 बाद  में  यह  कहा  जा  सके  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट
 का  श्रादमी  नहीं  मिलता  हँ  ।  उसके  बाद
 श्रापके  डिपार्टमेंट  में  दूसरी  जाति  का  भझ्रादमी
 नौकरी  पर  रखा  जा  सके।  अभी  ब्भी
 एडबरटाइजमेंट  भखबार  में  ब्रायो  हैं  भौंर
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 उस  एडवरटाइजमेंट  के  बारे  में  मुझे  मालूम
 है  कि  किसे  प्रादमो  को  बिठाने  के  लिए
 वह  एडवरटाइजमेंट  लाया  गया  है।  एड-
 वरटाइजमेंट  में  कहा  गया  है  कि  पोस्ट
 रिजर्व्ड  है  लेकिन  बाद  में  कह  दिया  जाएगा
 कि  शेड्यूल्ड  कास्ट  का  श्रादमी  नहीं  मिलता

 है।  जो  ब्रादमी  प्रभी  बैठा  है,  पूरी  क्वालि-
 फिकेशन  उसकी  उसमें  रख  दी  गयी  है।  इस
 तरह  से  श्राप  देखेंगे  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स
 और  शेडयूल्ड  ट्राइब्ज  को  मिलने  वाली

 सहुलियतें  उन्हें  नहीं  मिल  पाती  हैं।  इसलिए
 मैं  श्रापतो  वारनिंग  देना  चाहती  हूं  कि  इस
 बारे  में  पूरे  हिन्दुस्तान  में  एक  बड़ा  धोखा  हो
 रहा है।

 इस  घजह  से  यह  सब  हो  रहा  है।  श्राप

 कहते  तो  बहुत  कुछ  हैं  लेकिन  ग्रमल  में
 उसको  नहीं  लाते  हैं।  इस  घास्ते  मांग
 होती  रहती  है  कि  हम  को  लिस्ट  में  शामिल
 करो।  ब्रमी  डा०  परुलेकर  ने  एक  संशोधन
 रखा  है  शीर  मांग  की  है  कि  नघ  बौधों  को
 भी  ये  सब  अधिकार  मिलने  चाहियें,  उनको
 भी  जो  इन  लोगों  को  सुधिधायें  मिलती  हैं
 मिलती  चाहियें।  आपने  देखा  होगा  कि
 लीडर  चाहे  किसी  भी  पार्टी  में  हों  जब  नव
 बीध  उनके  पास  जाते  हैं  ग्रौर  कहते  हैं  कि  वे

 शेड्पूल्ड  कास्ट  के  हैं  तो  वे  मान  जाते  हैं  ग्रौर
 फार्म पर  हस्ताक्षर  कर  देते  हैं,  खुद  लिख  देते

 हैं  तो  मैं  समझती  हुं  कि यह  उचित  ही  होगा
 कि  जो  सुवित्रायें  शेड्पूल्ड  कास्ट  और  ट्राइब्ज
 को  मिलती  हैं  वे  उनको  भी  मिलें।  नव
 बौंधों  का  सब  से  गम्भीर  सवाल  महाराष्ट्र
 का  है।  बाबा  साहेब  डा०  प्रम्ब्ेदकर  नव  बौध
 बने  थे  ओर  उनके  पीछे  चल  कर,  उनका

 ग्रनुकरण  करते  हुए  बहुत  से  माहर  कम्यूनिटी
 के  लोग  महाराष्ट्र  में  नव  बीध  बन  गए  थे  |
 लेकिन  उनकी  स्थिति  वँसी  की  वंसी  है,  उस
 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  है,  इकोनोमिक
 कंडीशन  उनकी  बिल्कुल  वैसी  है  जेसी  पहले
 थी।  सामाजिक  स्तर  पर  उन्होंने  धर्म
 बदल  लिया  है  लेकिन  उनके  लिए  पानी  की
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 सुविधा  तक  प्राज  भी  उपलब्ध  नहीं  है
 देहातों  में  उनका  बायकाट  किया  जाता  &,
 उनको  कुओ्नों  से  पानी  नहीं  भरने  दिया  नाता
 है।  ग्राज  भी  उनको  माहर  ही  देहातों  में

 कहा  जाता  है,  न्यू  बुधिस्ट  नहीं  फहा  जाता  है,.
 इस  नाम  से  कोई  उनको  पुकारता  नहीं  है।
 उन्होंने  बौद्ध  धर्म  स्वीकार  किया  है  लेकिन
 उनकी  ग्राथिक  दशा  में  कोई  सुधार  नही  ह्भा
 है।  शेड्यूल्ड  कास्ट  ब्रौर  ट्राइव्ज  की  लिस्ट
 में  यो  वृुधिस्ट्स  को  शामिल  फरने  के  बारे  में
 डा०  पुरुलेकर  का  जो  संशोधन  है  उसको
 श्रापकों  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये।

 शेइयूल्ड  कास्ट्स  बौर  ट्राइब्ज  को  श्राप
 जो  सुविधाये  देते  हैं  इसको  ले  कर  श्राप  देख
 ही  रहे  हैं  कि  पूरे  भारत  में  एक  बड़ी  हलचल
 मची  हुई  है।  आपने  निस्सन्देह  इनको
 सुविधायें  दी  हैं  लेकिन  जनता  के  मन  में  इन  लोगों
 के  प्रति  कोई  परिषतंन  शा  गया  है  ऐसा
 दिखाई  नहीं  देता  है।  श्रभी  की  घटना  है
 जो  श्राप  देख  ही  रहे  हैं।  एक  यूनिषर्सिटी
 का  नाम  बदल  दिए  जाने  के  कारण  मराठवाडा
 में  क्या  हो  रहा  है,  इसको  श्राप  श्रपनी  श्रांखों
 से  देख  ही  रहेहैं।  सहूलियतें  देने  से  या किसी
 का  नाम  सूची  में  रख  देने  से  या  किसी  क।  नाम
 निकाल  देने  से  जो  मूल  समस्या  है  वह  हल  नहीं
 होगी  ।  हमें  पूरी  सोसाइटी  में  चेंज  लाना

 होगा।  श्रब तक  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे  तब  तक
 यह  जो  लिस्ट  हैयह  बढ़ती  ही  जाएगी।
 इसके  सिघाय  बौर  कुछ  भी  इसका  लाभ  नहीं
 होगा।  मैं  चाहती  हूं  कि  बेसिकली  जहां  से
 उनका  जीवन  शुरू  होता  है  उस  स्तरपर
 उन  सब  को  श्राप  सहलियतें  देना  शुरू  करो।
 बाद  में  जा  कर  आपने  एक  दो  प्रतिशत
 ग्रधिक  सहलियतें  उनको  दे  दींतो  उससे  कोई
 फायदा  नहीं  होगा।  इस  तरह  से  श्राप
 इस  समस्या  पर  घिचार  करेंगे  तो  लिस्ट
 भ्रच्छे  तरीके  से  श्राप  पूरी  कर  लेंगे।  ऐसा
 झ्रापने  नहीं  किया  श्रौर  सोन  कोली  रखा  तो
 बाकी  सब  कोली  कहेंगे  कि  हम  सोन  कोली
 हैं  हम  को  भी  शामिल  किया  जाए  ताकि
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 हमें  भी  ये  सुविधायें  उपलब्ध  हो  सके  ।  खाली
 लिस्ट  बदलने  से  कोई  सुधार  नहीं  होगा।
 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  एक  कमेटी  श्राप
 रखें  जो  पूरे  तीर  पर  जितनी  शड्पूल्ड  कास्ट्स
 की  समस्‍यायें  हैं,  लैंड  प्रोवलेम  है,  इकानोमिक
 प्रावजैम  है,  प्रोमोशन  का  सवाल  है,  नौंकरियों
 का  सवाल  है,  इन  सब  सघ।लों  पर  गहराई
 से  विचार  करके  पूरे  स्ट्रक्चर  को  ही  बदल
 दे।  जब  तक  पूरे  स्ट्रक्चर  को  नहीं  बदला
 जाएगा  तब  तक  किसी  को  शामिल  कर  देने
 से  या  किसी  को  निकाल  देने  से  कुछ  फायदा

 नहों  होगा,  यही  मेरा  कहना  है।

 To  बलदेव  प्रकाश  (श्रमृतसर)  :  मंत्री
 महोदय  ने  कहा  है  कि  बहुत  छोटी  सी  बात
 को  ले  कर  इस  बिंल  को  पेश  किया  गया  है।
 मैं  कहना  चाहता  हूं  क्‍यों  नहीं  एक  व्यापक
 बिल  पेश  किया  गया  जिस  में  सभी  संशोधनों
 का  समावेश  होता  ?  भिन्न  भिन्न  प्रदेशों  में
 जो  जो  संशोधन  इस  समय  ग्रावश्यक  है  उनको
 ले  कर  एक  व्यापक  बिल  क्‍यों  नहीं  पंश  किया
 गया  ?  हाउस  में  श्रब  इस  छोटे  सं  बिल  को
 ले  कर  बहस  होगी  ब्ौर  फिर  जब  बड़ा  बिल
 आएगा  सभी  संशोधनों  को  लेकर  फिर  उस
 पर  भी  बहस  होगी.  श्रौीर  इस  तरह  से  दो
 बार  हाउस  का  समय  लगेगा।  इस  बिल  पर
 पचास  से  श्रधिक  संशोधन  माननीय  सदस्यों  ने
 पेश  किये  हैं।  और  मैंने  सभी  संशोधन  देखे  हैं,
 मंत्री  महोदय  ने  भी  देथे  होंगे,  सभी  इसी  प्रकार
 के  हैं  कि  फना.  प्रदेश  में  फला  फलां  जातियों,
 उपजातियों  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में
 रखा  जाय।  अगर  इतनी  समस्‍यायें  हमारे
 सामने  हैं  कि  हर  प्रदेश  में  किसी  न  किसी
 जाति  को  इस  सूची  में  रखना  चाहिये  या  न
 रखना  चाहिये,  तो  क्‍या  यह  सरकार  के  लिये
 प्रावश्यक  नहीं  हो  जाता  की  सभी  प्रदेशों
 से  एक  एक  व्यक्ति  को  रख  कर  के  इस  बिल
 को  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजें  जिससे  घहां  अच्छी
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 तरह  विचार  हो  शौर  यह  समस्या  हमेशा  के
 लिये  समाप्त  हो  सके  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि

 गुजरात  में  क्योंकि  सारे  प्रदेश  के  लिये  मोची

 प्रनुसुचित  जाति  में  रखे  गये  इसलिये  वहां  पर
 आन्दोलन  हुमा  प्रौर  उस  ग्रान्दोलन  के  दृष्टि
 गत  सरकार  सारे  प्रदेश  से  हटा  कर  एक
 जिले  के  लिये  प्रबन्ध  कर  रही  है।  ऐसी  ही
 सिफारिशें  बाकी  प्रदेशों  से  भी  सरकार  को
 आयी  हैं।  पंजाब  प्रदेश  से  पिछले  दो,  तीन
 साल  से  धोबी  विरादरी  शनुसूचित  जाति  में
 रखी  जाय  सरकार  की  तरफ  से  धह  सिफारिश
 केन्द्र  को  आयी  है  ब्रौर  वहां  पर  इस  समस्या
 को  ले  कर  के  कई  प्रकार  के  श्रान्दोलन  हुए,
 मीटिगें  हुई,  सरकार  को  मेमोरेन्डम  दिये  गये
 ब्रौर  सरकार  ने  यह  मांग  यहां  पर  भेजी।
 सारे  देश  में  धोबी  अनुसूचित  जाति  हैं,  लेकिन
 पंजाब  में  नहीं  है।  दिल्‍ली  में  रहने  घाला
 एक  भाई  श्रनुसू चित  जाति  में  है,  लेकिन
 पंजाब  में  रहने  वाला  दूसरा  भाई  नहीं  है।
 उसको  सभी  सहलियतें  प्राप्त  हैं,  लेकिन  दूसरे
 भाई  को  जो  पंजाब  में  रहता  है  चह  सहूलियते
 प्राप्त  नहीं  हैं।  हरियाणा,  हिमाचल  के  अन्दर
 है,  पंजाब  के  अन्दर  नहीं  है  7  तो  यह  समस्‍यायें
 हैं  जिन  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये।
 इसलिये  मैं  मंत्री  जी  से  म॑ंग  करूंगा  कि  इसको
 पास  कराने  की  जहदीबाजी  न  करें  शीर

 बहूत  जल्दी  एक  व्यापक  बिल,  जिसमें  अ्न्‌-
 सूचित  जातियों  की  सभी  समस्याझ्रों  का  ढीक
 वर्गीकरण  हो  सके,  वह  सदन  के  सामने

 प्रस्तुत  करें।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता  हुं  ।

 *SHRI  A.V.P.  ASAITHAMBI  (Madras
 North)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  through this  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 Orders  (Amendment)  Bill  the  Govern-
 ment  seeks  to  restore  the  position  in  respect of  the  Mochi  community  in  the  list  of  Sche-
 duled  Castes  of  Gujarat  State  which
 obtained  prior  to  the  enforcement  of  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 (Amendment)  Act,  1976,  and  certain  mis-
 takes  of  spellings  and  punctuations  commit-
 ted  by  the  careless  officials  in  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  Orders

 *The  original  specch  was  delivered  in  Tamil,
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 (Amendment)  Act,  1976,  are  also  propods¢d
 to  be  corrected.  Many  hon.  Members
 of  this  House  have  proposed  several  am-
 endments  to  this  short  Bill,  They  want
 to  include  certain  communities  and  castes
 in  their  regions  to  be  included  in  the  SC
 and  ST  list.  Asthe  hon.  Member  who
 preceded  me  pointed  out,  the  Government
 should  have  taken  this  opportunity  for
 bringing  a  comprehensive  Bill  incorporat-
 ing  all  the  communities  and  castes  which
 the  hon.  Members  want  to_  be  included  in
 the  list.

 TI  want  to  know  whether  the  Minister
 has  bzen  prompted  to  introduce  this  Bill
 just  because  the  Prime  Minister  hails  from
 Gujarat.  Only  in  1976  the  Mochi  coms
 munity  was  included  as  a  scheduled  caste

 in  the  list.  Within  two  years  this  amend-
 ing  legislation  has  been  brought  in  for
 treating  them  as  scheduled  caste  in  adistrict
 or  in  just  two  taluks  and  this  commu-
 nity  has  bscome  an  advanced  community in  other  parts  of  Gujarat.  Is  it  the
 aim  of  the  Janata  Government  to  undo
 everything  that  has  been  done  by  the  for-
 mer  Government?  The  hon.  Minister
 of  State  of  Home  Affairsin  his  introductory
 specch  referred  to  the  necessity  of  introduc-
 ing  this  Bill  because  of  the  agitation  of
 certain  sections  in  Gujarat.  Supposing there  is  again  agitation  after  the  enact-
 ment  of  this  Bill,  what  will  the  Govern-
 ment  do?  The  Government  should  not  be
 afraid  of  agitation  for  just  causes.  Simi-
 larly,  it  is  also  the  duty  of  the  Government
 *o  suppress  agitations  for  wrong  causes.

 It  is  not  proper  to  exclude  one  comm-
 unity  after  treating  it  as  a  scheduled
 caste.  How  can  this  community  continue
 to  be  scheduled  caste  in  one  part  of  the
 State  and  in  other  parts  an  affluent  one?
 We  have  reserved  constituencies  for  the
 scheduled  castes.  A  citizen  of  India,
 according  to  our  Constitution,  can  contest
 for  any  elective  office  anywhere  in  India.
 T  would  like  to  ask:  can  a  representative of  Mochi  community  contest  for  an  elective
 office  from  Delhi.  If  Mochi  community has  been  included  in  the  list  of  Scheduled
 Castes  inSGujarat,  it  should  be  treated  as
 scheduled  caste  throughout  the  country.
 It  should  not  be—it  is  constitutionally
 improper  and  morally  wrong—to  say  that
 Mochi  community  is  scheduled  caste  in
 one  part—that  too  in  one  or  two  taluks—
 and  not  so  in  other  parts.  A  few  people
 belonging  to  this  community  might  have
 become  rich  and  it  does  not  mean  that
 the  entire  community  has  become  affluent
 to  be  excluded  from  the  list  of  scheduled
 caste  list.

 77  hrs.
 I  would  go  to  the  extent  of  saying

 that  there  should  be  no  difficulty  in  in-
 cluding  communities  in  the  list  of

 Scheduled  Castes.  Whoever  is  a  sudra
 is  a  scheduled  caste  man.  Many  com-
 munities  which  are  to  find  a  place  in  the
 list  have  not  been  included  so.  far.  For
 example,  the  Dhobis,  barbers,  fishermen
 etc.  in  Tamil  Nadu  do  not  find  a  place
 in  this  list.  They  should  be  inc  faded in  this  List.

 Here  I  would  refer  to  another  anomaly in  the  policy  of  the  Government.  The
 scheduled  caste  people  who  became
 Buddhists  or  Christians  are  denied  the
 amenities  and  facilities  for  their  develop- ment.  It  must  be  analysed  why  they
 change  their  religion  of  birth.  If  the

 % continue  to  remain  as  Hindus,  they  wil!
 be  for  their  life  sudras,  untouchables
 and  down-trodden  to  be  dominated  by the  caste-Hindus.  That  is  why  ‘Drt Ambedkar  advocated  the  cause  of  conver-
 sion  of  Scheduled  Castes.  Periyar  Rama-
 swamy  in  Tamil  Nadu  pleaded  for  their
 religious  conversion  so  that  their  postrity can  be  free  from  oppression  and  domi-
 nation  by  caste-Hindus.  We  should  not
 deny  the  concessions,  amenities  and
 facilities  to  the  Buddhist  and  Christian
 converts  of  Scheduled  caste  communities,
 It  is  necessary  to  transform  our  attitude
 and  approach  before  we  condemn  their
 religious  transformation.  I  am  a  puccs Hindu.  Asaithambi  can  become  in  a
 jiffy  Abdul  Khader.  Asaithambi  can
 change  his  name  to  Stephen  and  become
 a  Christian.  Cana  Muslim  or  a  Christian
 become  a  Hindu  easily?  Even  if  he  be-
 comes  a  Hindu,  to  which  community
 he  would  belong?  Which  community  will
 embrace  a  Muslim  convert  or  a  Hindu
 convert  as_  its  own?  Hindu  society  is
 caste-ridden.  I  would  warm  that  the
 bane  of  Hindu  society  is  its  caste  distinc-
 tions.  It  should  be  the  constant  and
 conscious  endeavours  of  the  Government
 to  raise  the  Scheduled  Castes  and  Sched-
 uled  Tribes  economically  and  educationally so  that  they  become  an  inalienable  part of  the  main-stream  of  our  country.  Then
 only  the  shackles  of  casteism  and  the
 chains  of  slavery  can  be  cut  as  under
 in  this  country  of  ours.

 I  understand  that  Mochi  community is  engaged  in  manufacturing  and  repairing
 chapps,  shoes  etc.  It  cannot  be  that  they
 have  become  rich  in  all  parts  of  Gujarat
 except  in  two  Taluks  where  they  continue
 tobescheduled  caste.  The  Commissioner
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 must  engage  himself  in  a  comprehensive
 study  in  depth  to  find  out  what  other
 communities  in  the  country  are  to  be
 brought  in  the  list  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes.  The  upliftment
 of  the  downtrodden  should  be  the  corner-
 stone  of  all  legislative  efforts  of  the  Govern-
 ment  and  not  tinkering  with  a  legislation
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 [Shri  A.  V.  P.  Asaithambi)
 here  and  there.  Before  I  conclude  I
 demand  that  the  officials  responsible  for
 the  mistakes  in  spellings,  punctuation
 etc.  must  be  taken  to  task,  if  such  lapses
 have  led  to  the  loss  of  concessions  to  any
 particular  Scheduled  Caste  Community.

 SHRI  PURNANARAYAN  SINHA
 (Tezpur):  Sir,  I  have  got  an  amendment
 already  tabled.  I  want  to  speak.

 MR.  CHAIRMAN:  What  0०0  you want?
 SHRI  PURNANARAYAN  SINHA:

 When  you  called  me,  I  was  in  the  Business
 Advisory  Committee  meeting.  I  want  to
 speak  on  this.

 ee
 CHAIRMAN:  Anyway,  we  shall

 श्री  राम  विलास  पासवान  (हाजीवुर)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  चाहता  हूं  कि  'शिड्यूल्ड
 फास्ट्स”  शब्द  की  उत्पत्ति  कहां  से  हुई,  इस
 पर  थोड़ा  सा  प्रकाश  डालूं।  जिस  समय

 शिड्यूल्ड  कास्ट्स  का  सु  नन  किया  गया  था,
 उस  समय  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  को  डेफ़ाइन
 किया  गया  था  शरीर  उस  में  डिब्रेस्ड  क्लासिज्,
 एक्सटीरियर  क्लासिज,  एक्सक्लूडिड  क्लासिज
 प्रौर  बैकवर्ड  क्लासिज़  को  इनक्लूड  किया  गया
 था।

 इस  बारे  में  इंडियन  लेजिस्लेटिघ  कौंसिल
 में  916  में  डिसकशन  हुम्ना  था  अर  घहां  यह
 निर्णय  किया  गया  था  कि  डिप्रेस्ड  क्लासिज
 में  इन  को  इनक्लूड  किया  जाये  :  (1)
 क्रिमिनल  एंड  वांडरिग  ट्राइब्ज़,  (2)  एवा र
 जिनल  ट्राइब्ज  ब्रौर  (3)  अ्रनटचेबल्ज

 97  में  भारत  सरकार  के  एजूकेशनल
 कमिशनर,  सर  हेनरी  शापं,  ने  डिप्रेस्ड  क्लासिज
 की  एक  लिस्ट  तैयार  की,  जिस  में  उन्होंने
 इन  को  इनक्लूड  किया :  (4)  एवारिजिनल
 या  हिल  ट्राइब्ज़,  (2)  डिप्रेस्ड  क्लासिज  श्रौर

 (3)  क्रिमिलन  ट्राइब्ज़  ।  इस  बारे  में  उन्होंने
 कहा  था:

 “The  depressed  classes  from  the
 unclean  castes  whose  touch  or  even
 shadow  is  pollution.”

 AUGUST  2,  978  (Amdt.)  Bill  3I2

 साउयवोरों  कमेटी,  919,  स्टेजूटरी  फमोशन
 बॉर  इंडियन  सैंट्रल  कमेटी  न  डिप्रेस्ड  क्लासिज्ञ
 में  शामिल  करन  के  लिए  कवल  पअनटरचेवि-
 लिटी  के  सिद्धांतकों  ही  स्वीकार  किया  ६
 इंडियन  फ्रेंचाइल  कमटो  ने  कहा  :

 “The  term  Depressed  Classes  should  not
 exclude  primitive  or  aboriginal  tribes,
 nor  should  it  exclude  those  Hindus  who
 are  only  economically  poor  and  in  other
 ways  backward  but  are  not  regarded  as
 untouchables.””

 लेकिन  डा०  अम्बेडकर  ने  कहा  कि
 डिप्रेस्ड  क्लासिज  के  स्थान  पर  एक्सटीरियर
 क्लासिज  या  एक्सकलूडिड  कलासिज  जैसा
 कोई  नाम  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  सब
 इसलिए  बता  रहा  हूं  कि  मंत्री  महोदय  के
 विधेयक  का  मुख्य  मुद्दों  यह  है  कि  किस
 कास्ट  को  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  में  प्खा  जाये
 ब्रौर  किस  को  न  रखा  जाये  |

 93]  की  सैन्सस  में  इस  बात  के
 लिए  पांच  मापदंड  निश्चित  व्यि  गये
 कि  किस  को  श्रछूत  माना  जाये:  (a)
 जो  ब्राह्मण  के  यहां  सेवा  नहीं  कर  सकता
 है,  (2)  जिस  का  काम  नाई,  धोबी,  दर्जी
 आदि  नहीं  कर  सकता  है,  (3)  जो  सार्व-
 जनिक  कुए  श्रौर  सड़क  भ्रादि  को  ध्यवहार
 में  नहीं  ला  सकता  है,  (4)  जिस  के  लिए
 मंदिर  में  प्रवेश  निषिद्ध  हो,  श्रौर  (5)  जो
 सामाजिक  रूप  से  श्रछ्त  है  |

 इंडियन  इंडिपेंडेंस  एक्ट,  947  में

 कहा  गया  है  :

 “The  ‘Scheduled  Castes’?  means  such
 castes,  races  of  tribes  or  parts  or  groups within  castes,  races  or  tribes,  being  castes,
 races,  tribes,  parts  or  groups  which  appear
 to  the  Governor-General  to  correspond  to
 the  classes  of  persons  formerly  known  as
 the  ‘‘Depressed  Classes’’  as  the  Governor-
 General  may  by  order  specify.”
 After  Independence,  the  term  ‘‘Scheduled
 Caste’’  is  used  in  the  Constitution  to  specify the  untouchables.
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 34i(t)  में  इस  प्रकार  है
 “The  President  may  with  respect  to  any

 State  or  Union  Territory,  and  where  it  is
 a  State  after  consultation  with  the  Gover-
 nor  thereof,  by  public  notification,  specify the  castes,  races  or  tribes  or  parts  of  or
 ‘groups  within  castes,  races  or  tribes,  which
 shall  for  the  purposes  of  this  Constitution  be
 ‘deemed  to  be  Scheduled  Castes  in  relation
 to  that  State  or  Union  Territory,  as  the
 case  may  be.””

 उसकी  दूसरी  धारा  में  कहते  हैं--
 ‘‘Parliament  may  by  law  include  in  or

 exclude  from  the  list  of  Scheduled  Castes
 specified  in  a  notification  issued  under
 ‘clause  (1)  any  caste  race  or  tribe  or  part  of
 or  gtoup  within  any  caste,  race  or  tribe,
 but  save  as  aforesaid  a  notification  issued
 under  the  said  clause  shall  not  be  varied  by
 any  subsequent  notification.”

 इस  के  ऑ्रलावा  भी  बहुत  सी  चीजें  हैं,
 लेकित  मैं  उन  को  पह  कर  श्राप  का  समय

 नहीं  लेता  चाहता  हूं  1  मंत्री  महोदय  वकील
 रहे  हैं,  उतको  सारी  चीज़ों  का  ज्ञान  हैं  ।  जो

 शेडयूल्ड  कास्ट्स  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सारी
 आवनायें  हैं,  वे  मैंने  रखी  हैं  कि  अछूत
 कौन  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  एक  जगह  ऐसा
 अया  है-मैं  ब्रभी  देख  रहा  था-कांस्टीचूशन
 का  ही  एक  भाग  था,  उत  में  कहा  गया  हू,  जब
 ग्रार्यों  ने  हिन्दुस्तान  पर  चढ़ाई  की  तो  जिस
 ने  उन  की  आधीनता  को  मान  लिया;
 उत  को  कहा  कि  इस  को  सब  काम  दो
 ब्ौर  जित  ने  कहा  कि  हम  नहीं  मानेंगे,
 उत्त  को  कह  दिया  गया  कि  तुम  श्रछूत
 हो  ।  मतलब  कि  जो  अनुसूचित  जाति  श्रौर

 ब्रगुमूचित  जन  जाति  के  सदस्य  हैं,  वे

 यहां  के  मूल  निवासी  हैं  ।

 दूसरी  थूपोरी  यह  है
 “The  untouchables  were  secluded  be-

 ‘cause  they  were  outside  the  scheme  of
 creation.  This  is  the  reason  why  they
 were  termed  as  Antyajas.”’

 लेकित  डा०  ग्म्तेदकर  ने  कहा  कि
 अन्त्वज  का  मतलब  है  कि  जिस  का  घर
 गाव  के  किनारे  हो  ।  आज  भी  श्राप  जा
 कर  दब,  तो  जो  गअनुय्युचित  जाति  के  लोग
 हैं,  उत  के  घर  गांव  के  किनारे  पर  पायेंगे
 मत्‌  स्मृति  के  मुताबिक  उन  के  घर  इस  लिये
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 गांव  के  किनारे  रखे  गये  हैं,  जिस  में
 उस  की  हुवा  गांव  में  प्रवेश  न  करे  ।

 यह  सारी  चीजें  हैं  और  इन  के
 श्राधार  पर  अनुसूचित  जाति  का  क्रियेशन
 किया  गया  ।  महात्मा  गांधी  ने  इन  का
 नाम  हरिजन  रखा,  लेकिन  झ्राजादी  के
 तीस  साल  के  बाद  भी  जो  हरिजनों  की

 दुर्देशा  है,  वह  हम  को  और  आप  को,
 सब  को  मालूम  है  ।  उस  में  भी  वही  लोग
 श्राज  कुछ  तरक्की  कर  पाये  हैं  जो
 इकानामिक  दृष्टिकोण  से  डेवेलप्ड  हैं  ।
 श्राज  हम  जितने  पालियामेन्ट  के  सदस्य  हैं
 उन  के  श्रांकड़े  ले  लीजिये,  वे  वही  हैं  जिन
 के  पास  खाने  भर  का  श्रनाज  है  श्रौर
 जिन  के  पास  कुछ  बुद्धि  है  लेकिन  श्राज
 जो  श्राप  के  यहां  नौकरी  कर  रहा  है;
 प्रनुसुचित  जाति  का  सदस्य  उस  का  कहीं
 भी  भविष्य  नहीं  है  ।  हम  को  आएचर्य

 होता  है  हमारे  साथी  ने  ठीक  ही  कहा  कि
 बहुत  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है,  क्‍या
 कारण  है  किम  पासवान  हूं  और  दिल्ली
 का  पासवान  हमारे  पास  ञ्  कर  कहता
 है  कि  हम  i6  साल  से  यहां  दिल्ली  में

 रह  रहे  हैं,  लेकिन  हमारी  गिनती  श्रनु-
 सूचित  जाति  में  नहीं  है  ।  मंत्री  महोद4
 के  पास  हम  ने  दो-दो  बार  पत्र  लिखें
 पालियामेन्ट  में  क्‍्वंश्चन  पूछा,  लेकिन  मंत्री
 महोदय  ने  92  का,  या  कब  का,  पता

 नहीं  कौन-कौन  सा  स्ल  पढ़  दिया  दिल्ली
 का, कि  यह  र्ल  है  कि  21  साल  के
 श्न्दर  के  जो  लोग  हगे  उन  को  प्रनु-
 सूचित  जाति  में  नहीं  माना  जायगा।
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बिहार  *ें

 ग्नुसूचित  जाति  की  जो  लिस्ट  है,  जिस
 के  सदस्य  सिर्फ  बिहार  में  ही  है,  दिल्ली
 में  नहीं  हैं  वे  प्रगर  बिहार  से  दिल्ली  में
 नौकरी  करने  के  लिये  झ्ाते  हैं,  श्राप  उन
 को  रोजगार  नहीं  दे  पाते  हैं,  भ्रपना  पेट
 पालने  के  लिये  दिल्ली  श्राते  हैं,  तो  उन
 को  झ्ाप  ने  कह  दिया  कि  तुम  प्रनुसूचित
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 जाति  के  नहीं  हो,  इस  से  ज्यादा  घोर
 शमनाक  चीज  श्रौर  क्‍या  हो  सकती  हैं
 मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  शभच्छो
 तरह  से  जानकारी  है|  इस  लिये  श्राप
 सर्वप्रथम  तो  एक  बात  कर  दें  शेड्यूल्ड
 कास्ट्स  के  लोग  जहां  भी  हैं  वे  देश  के
 किसी  भी  कोने  में  जाये,  तो  वे  शेड्यूल्ड
 कास्ट्स  में  रहें  7  यह  तो  सब  से  पहली
 चीज  है  ।  यहां  दिल्‍ली  में  हम  लोगों  के
 पास  प्रति  दिन  तमाम  लोग  सर्टिफिकेट  के
 लिए  अ्ाते  हैं  ऑ्ापने  तीस  हजारी  कोर्ट  में
 ब्राफिस  कायम  किया  हा  हैं  जहां  से
 6-6  महीने  तक  सर्टिफिकेट  नहीं  मिलता

 है  ।  वहां  जो  ग्रफसर  बैठे  हए  हैं  उनका
 काम  कया  है  कि  वे  देखें  कि  यह  25
 साल  से  है  या  नहीं  ।  तो  इस  नियम  को
 श्राप  तुरन्त  खत्म  करदें  |

 दूसरी  वात  यह  है  कि  ग्रभी  हमारे
 साथियों  ने  कहा  कि  यह  छोटा  सा  बिल
 है  इसको  बाद  में  लाना  चाहिए  था,  मैं
 कहता  हूं  मुझे  खुशी  है  क्योंकि  यह  तो
 सेलेक्ट  कमेटी  में  जायेगा  और  मन्त्री  महोदय
 हमारी  भावनाओं  से  परिचित  होंगे  ।  मैं
 स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप
 एक  फार्मूला  बनाये  ग्रीर  जैसा  उन्होंने  कहा,
 ग्राप  निकालने  की  बात  छोड़  दीजिए  1
 प्रधान  मंत्री  जी  यहां  नहीं  हैं,  सब  से  बड़ा
 घब्बा  प्रधान  मंत्री  जी  पर  लगा  क्योंकि

 गुजरात  से  हरिजनों  को  हटाया  जा  रहा
 है।  वही  से  यह  हुआ  है  ।  इसलिए  श्राप

 हरिजनों  को  हटाने  की  बात  मत  कीजिए  ।
 श्राप  हरिजनों  को  जोड़ने  की  बात  कीजिए
 श्राप  देखें  कि  कौन  लोग  एकोनामिकली
 सामाजिक  दृष्टिकोण  से  श्रौर  शैक्षणिक

 दृष्टिकोण  से  गिरे  हुए  हैं  -  इन  तीनों
 दुष्टिकोणो  से  जो  गिरे  हुए  है  उनकी  श्राप
 सूची  बनाये  श्रौर  उनको  इनक्लड  किया
 जाये  n  जो  थ्ह  कहा  जाता  है  कि  अनुन
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 सूचित  जाति  के  लोगों  को  इससे  हानि
 होगी  तो  एसी  बात  नहीं  है  ।  भ्राज  श्राप
 4  परसेंट  रिजर्वेशन  दे  रहे  हैं  जर्बाक

 हमारी  संख्या  20  प्रतिशत  है  |  श्गर
 श्राप  उनको  भी  इनक्लूड  कर  देंगे  तो  वह
 30  परसेंट  हो  जायेंगे  श्रौर  फिर  हम  30

 परसेन्ट  की  मांग  करेंगे  और  पाएलेशन  के

 श्रनुपात  में  आ्रारक्षण  श्रापकों  देना  होगा  |
 इसलिए  इसमें  हमारा  कोई  घाटा  नीं  है।
 आप  एक  व्यापक  नीति  बनाकर  जो  लोग
 सोशली,  एकोनामिकली  शौर  एजूकेशनली
 गिरे  हुए  हैं  उनको  श्रनुसुचित  जाति  में
 सम्मिलित  करें  ।  इसको  श्राप  सेलेबट  कमेटी
 में  भेजे  और  दोबारा  बढ़िया  तर्र,के  से
 बिल  बनाकर  लायें  ।इन  शब्दों  के|  साथ
 मैं  ग्रापकों  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 SHRI  6.  5.  REDDI  (Miryalguda)  :  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  would  like  to  draw
 the  attention  of  the  hon.  Members  to  the
 speeches  made  by  Mr.  Parulekar  and  Smt.
 Ahilya  Rangnckar,  who  said  that  Fccause
 of  their  conversicn  to  Buddhism.  fecyple do  not  become  less-depressed.  They  are
 belonging  to  the  same  Scheduled  Caste
 origin;  therefore,  they  should  get  all  the
 benefits  which  the  Hindus  get.  Under  cur
 Constitution,  we  have  got  the
 Scheduled  Castes  Order  of  1950.  which  has
 included  a  clause,  namely,  Clause  3.  It
 says  that  those  who  do  not  profess  ‘Hindu-
 ism’  are  not  scheduled  castes.  But  later
 on  we  added  the  Sikh  Community  also
 along  with  the  Hindus.

 Therefore,  Sir,  now,  as  things  stand
 today,  those  belonging  to  Hinduism  and
 Sikhism  alone  are  called  Scheduled  Castes.
 Not  others.  Now  the  question  is  whether
 those  belonging  to  Buddhism  or  Christia-
 nity  or  Islam  arc  to  be  deprived  of  the  ben-
 fits,  inspite  of  the  fact  that  they  are  schedul-
 ed  castes  and  they  suffer  from  all  the  dis-
 abilities  which  the  Hindu  Harijans  suffer
 from.  This  is  the  question.

 This  Clause,  Clause  No.  3,  ofthe  Schedul-
 ed  Caste  Order  of  1950,  I  say,  is  a  dis-
 criminatory  clause.  The  discrimination  is
 based  on  religion.  Those  who  profess
 Islamic  religion,  or  Buddhism  or  Chris-
 tianity  are  discriminated  against.
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 Sir,  should  we  say  that  in  this  country  of

 ours,  where  we  preach  and  practice  secular-
 ism,  discrimination  should  be  based  on
 religion  and  religion  alone?

 Now,  those  Scheduled  Caste  people  who
 have  converted  themselves  to  Chistianity are  subjected  to  the  same  type  of  untouch-
 abilityand  the  same  type  of  caste
 discrimination  in  our  villages— leave  alone  those  few  Christians  whom
 you  may  sce  in  the  towns.  We  see  all  this
 in  the  case  of  people  of  other  religions
 also.  They  are  scheduled  castes  though
 they  may  come  to  the  towns  and  they  may
 appear  as  advanced  classes,  Therefore, I  would  appeal  to  the  Hon.  Minister  to
 appoint  Committee  so  that  it  can  go
 into  this  problem  and  _  also  examine
 whether  these  peopleafter  their;conversion
 to  Islam,  Buddhism  or  Christianity  are  not
 discriminated  inthe  villages.  They  are
 discriminated  and  untouchability  is
 rampant  in  the  villages.  Now  because
 they  are  convereted  to  Christianity  or
 Buddhism  or  Islam,  you  should  not  consider
 them  that  they  are  advanced.  It  is  very
 bad  to  consider  that  those  who  belong  to
 above  religions  should  not  be  given  these
 facilities.  Now,  in  our  country,  we  take
 pride  that  we  are  secular  country  and  we
 should  see  that  secularism  is  practised  in
 our  country.

 Now,  tihs  is  a  very  daring  clausc,  that
 is,  clause  3  of  the  Scheduled  Caste  Order,
 9  50,  where  religion  is  taken  as  the  basis,

 ow,  some  of  you  may  argue  that  there  is
 no  casteism  in  Christianity  or  in  Islam  or  in
 Buddhism.  If  you  go  to  the  villages  and
 examine  the  present  situation  ,  you  would
 find  that  castcism  is  still  practised.  Now,
 because  they  have  converted  themselves
 into  other  religions,  untouchability  has
 not  disappeared  or  diminished.  It  is
 there  and’  it  isvery  muchrampant,  There-
 fore,  I  appeal  to  the  hon.  Minister  to  see
 that  we  do  not  practice  any  kind  of  dis-
 crimination  based  on  religion.

 Now,  if  our  basisiseconomic  backward-
 ness,  we  have  not  quarrel.  Whether  he
 belongs  to  Brahmin  Caste  or  Reddi  caste

 or  any  other  caste,  if  it  is  merely  a  quest- ion  of  economic  backwardness,  nobody has  any  quarrel,  Butthe  whole  basis  of Scheduled  Caste  Order,  950,  is  based  on
 religious  discrimination.  This  religious discrimination  is  so  rampant  that  all  those
 belonging  to  Buddhism,  Christianity  or
 Muslim  Religions  are  suffering  under  this.
 Now,  we  want  that  socially  backward  and
 down-trodden  people  should  be  given  help. It  should  be  the  policy  of  the  Government of  India  to  see  that  these  people  are  uplift- ed.  Itisavery  good  policy,  but  that  should not  be  based  onreligion,  I  can  quote  an
 example.  Today,  if  a  person  named Paul  who  is  a  Christian,  is  denied  all  those
 benefits,  tomorrow  if  he  becomes  ‘Gopal’, Government  wil]  offer  him  all  the  facili-
 ties.

 SHRI  A.V.P.  ASAITHAMBI  :  Gopal
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 can  become  Paul  but  Paul  cannot
 become  Gopal.

 SHRI  G.S.  REDDI  :  A  person  called
 Mr.  Paul,  who  is  considered  to  be  belong-
 ing  to  an  advanced  community  in  our  coun-
 try  is  denied  all  benefits  but  tomorrow  if
 he  converts  himself  to  Hinduism  as  ‘Gopal’ he  has  all  the  benefits.  If  a  person  named
 Mr.  Paul  brings  a  certificate  that  he
 has  converted  himself  to  Hinduism  and
 called  himself  ‘Gopal’,  he  is  given  all  the
 benefits.  Now  what  more  example  you want  to  show  that  the  discrimination  is
 based  on  religion?  Therefore,  while  the
 Government  of  India  helps  all  the  down-
 trodden  people,  all  the  poor  people  and
 backward  class  people,  they  should  help
 these  people  also.  Now,  some  of  us  fecl  that
 by  giving  help  to  Christians,  Muslims  and
 Buddhists,  it  will  cut  away  the  slice  of  the
 benefits  given  to  the  Hindu  Scheduled
 Caste  people.  It  is  wrong  to  think  so.
 But  more  funds  should  be  set  apart  for
 this  purpose  rather  than  cutting  away  the
 grant.  Now,  when  the  Government  of
 India  considers  these  people  as  down-
 trodden  who  are  scheduled  castes  and  threat
 them  in  an  equal  way,  they  should  not discriminate  against  them  on  the  basis  of
 religion.  Here  I  would  like  to  give  an
 example.  Mr.  Charan  Singh  in  his  book
 has  mentioned  ‘you  can  change  religicn
 but  you  cannot  change  the  caste.  Our
 Indian  Society  is  caste-ridden,  We  are
 divided  into  castes’,  Therefore  our  basis
 of  help  should  be  on  economic  backward-
 ness  and  not  on  caste  basis  or  on  the  basis
 of  religion.

 This  Bills  provides  for  the  inclusicn  in,
 and  the  exclusion  from,  the  lists  of  schcdul-
 ed  castes  and  scheduled  tribes  of  certain
 castes  and  tribes,  These  inclusions  should
 be  made,  Several  hon.  Member  have
 sent  their  amendments  to  the  effect  that
 the  converts  from  the  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes  t  6  other  religions  should
 also  be  included  in  this  list.  This  sheuld
 be  accepted  by  the  hon.  Minister  so  that
 equal  justice  is  done  to  them  and  there  is
 no  discrimination  on  the  basis  of  religion,

 att  कचरु  लाल  हेमराज  जन :  (बाला-
 घाट)  :  सभापति  महोदय,  मुझे  तो  ऐसा
 लग  रहा  है  कि  जब  से यह  सत्र  चाल्‌
 हुआ  है,  i7  तारीख  से,  इस  सदन  में
 केवल  एक  ही  चर्चा  चल  रही  है  भ्रौर  वह
 है  कुर्सी-दौड़  की  श्रौर  इस  बिल  को  पेश
 कर  के  माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  ने  थह
 काम  किया  है  कि  वैसे  तो  वे  चितित  हैं
 कि  चारों  तरफ  देश  में  शान्ति  भंग  न  हो
 शौर  वह  बनी  रहे  लेकिन  इस  बिल  के
 द्वारा  वे  ऐसा  ही  काम  कर  रहे  हैं  जैसे  जले
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 पर  नमक  छिड़कना  श्लौर  श्रग्नि  में  घी
 डालना  ।

 समापति  महोदय,  कल  जब  इस  बिल
 के  बारे  में  सारी  जनता  के  सामने  अखबारों
 में  बातें  आएंगीं,  तो  आप  समक्ष  सकते  हैं
 कि  इन  की  क्‍या  परिस्थिति  बनेगो  ।  मैं
 इस  बारे  में  कुछ  कह  नहीं  सकता  -  मंत्री

 महोदय  ने  इस  बिल  को  पेश  करते  हुए
 पह  कहा  कि  यह  तो  एक  साध।रण  सा
 जर  छोटा  सा  बिल  है  |  974  #

 गुजरात  में  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  जी
 ने  एक  नारा  दिया  था  और  उस  से  इस
 देश  में  एक  नई  क्रान्ति  आई  जिस  के
 कारण  यह  नई  सरकार  बनी  और  श्राप
 मंत्री  बने  ।  इस  तरह  का  बिल  ला  कर

 गुजरात  में  एक  श्राग  भड़केगी  ब्रौर  वह
 एक  ज्वालामूखी  के  समान  होगी  और  उससे
 आप  भस्म  होने  से  नहीं  बच  पायेंगे  ।  क्या
 ग्राप  यह  समझ  रहे  हैं  कि  यह  एक
 साधारण  सी  बात  है।  प्रापफो  मालूम
 होता  चाहिए  कि  यह  एक  साधारण  सी
 घटना  एक  बड़ा  स्वरूप  ले  सकती  है  ।
 मैं  इस  पर  ज्यादा  विस्तार  से  चर्चा  करना
 नहीं  चाहता  लेकिन  मेरा  आप  से  यह
 निवेदन  है  कि  माननीये  सदस्यों  ने  जो
 आप  को  संशोधन  दिये  हैं,  उन  को  आप
 मानें ।  मैं  आप  को  एक  चेतावनी  देना
 चाहता  हू  ।  मैंने  यहां  पर  22  फरवरी
 को  श्रनुधूचित  जातियों  से  सम्बन्धित
 बनारस  कांड  पर  एक  स्पीच  दी  थी  शर
 याद  दिलाया  था  कि  बाबू  जगजीवन  राम
 का  ्रपमान  करने  के  लिए  जो  शर्मताक
 घटना  घटीं  थी,  उस  के  लिए  चौधरी  चरण
 तह  को  इस्तीफा  देना  चाहिए  ।  श्राज

 स्थिति  तनावपूर्ण  है  और  इस  विषय  को
 ले  कर  पुनः  इस  देश  में  ज्वाला  भड़केगी  ।
 नव-बौद्ों  के  बारे  में  श्राज  हम  देख  रहे
 हैं  कि  एक  बहुत  बड़ा  प्रान्दोलन  सारे
 देश  में  चल  रहा  है,  महाराष्ट्र,  मध्य  प्रदेश
 शौर  उत्तर  प्रदेश  के  कई  भागों  में  यह
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 झान्दोलन  चल  रहा  है  ।  इसलिए  इस
 बात  को  श्राप  साधारण  बात  मत  समझ्ििये।
 श्राज  मोची  समाज  की  बात  कही  जा  रही
 है  ।  गुजरात  में  गोड़  गोझारी  समाज  है,
 उन  के  बारे  में  कुछ  करना  चाहिए  1
 चारों  तरफ  श्राज  देश  में  भ्रशान्ति  फैली

 हुई  है  ब्रौर  इस  विधेबक  को  ले  कर  देश
 के  अन्दर  एक  विस्फोट  हो  सकता  है  |
 इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इसे  आप
 वापस  ले  शर  विस्तृत  तंथारी  कर  के
 आर  सभी  तरीके  से  अच्छे  ढंग  से  बड़े
 रूप  में  आप  इस  को  लाएं  ।  यह  साधारण
 विषय  नहीं  है  -  पिछली  सरकार  ने  इस
 विषय  को  इतना  पेचीदा  बना  दिया  है
 कि  आज  करोड़ों  लोग  इस  के  अन्तर्गत
 दाने  वाले  करोड़ों  लोग,  बड़े  गुमराह  हो
 रहे  हैं  ओर  सारे  दश  के  अन्दर  इस  बारे
 में  श्रान्त  फल  रही  है  ।  इस  क्रान्ति
 को  मिटाने  के  लिए,  मेरा  निवेदन  है  कि
 श्राप  एक  विस्तृत  विधेयक  लाएं  ।  हम
 लोगों  के  बीच  में  रहते  हैं  शर  उन्हीं  के
 द्वारा  हम  इस  पालियामेंट  में  आए  हैं  ग्रौर
 ग्रच्छे  तरीके  से  जानते  हैं  कि  उन  के

 हृदय  में  क्‍या  है,  हम  उन  के  हृदय  की
 ग्रावाज  को  जानते  हैं  ।  वे  बाहर  क्‍या
 कह  रहे  हैं,  4ह  हमें  मालूम  है  जौर  आप
 ने  कह  दिया  कि  यह  छोटी  सी  बात  है  ।
 इस  पालियामेंट  के  भवन  में  यह  छोटी
 सी  बात  दीखती  हो  लेकिन  अगर  श्राप
 बाहर  देखें  तो  श्राप  को  पता  चलेगा  कि
 लोगों  के  दिलों  में  ज्वाला  भभक  रही  है
 श्रौर  वह  श्राप  की  इस  टीपी  और  चोटी
 को  नहीं  रहने  देगी  ।  इसलिए  मेरा  कहना
 यह  है  कि  इस  विधेयक  के  साधारण
 स्वरूप  को  न  देखते  हुए,  पूरे  तरीके  से
 इस  पर  श्राप  को  विचार  करना  चाहिए  ।
 यहां  पर  कई  लोगों  ने  गोंड  जोश्नारी  के
 बारे  में  कहा  ।  ये  लोग  श्राप  के  यहां
 बर्तन  मांजते  हैं  श्रौर  श्राप  की  बीवियों  के
 कपड़े  धोते  चले  श्रा  रहे  हैं  -  तीस  साल

 से  वे  लोग  चिल्ला  रहे  हैं  कि  हमें  भी
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 इन  जातियों  में  जोड़ा  जाए  :  बे  लोग

 हमारी  गऊएं  चराते  हैं,  हमारे  घरों  के
 बतन  मांजते  हैं।  न  पिछल्नो  सरकार  ने
 उन  की  बात  सुनी  ऑर  न  आप  सुन  रहे
 हैं  ।  श्राप  ने  भो  उन  के  लिए  इसमें  कछ
 नहीं  किया  i  ag  mis  गुग्लारी  जाति
 ब्रापकी  गऊएं  चशती  हैँ,  श्रापके  घरों  के
 बर्तन  मांजती  है  ।  उस  जाति  को  इसमें
 नहीं  जोड़ा  गया  है  7  बह  कोई  साधारण
 सवाल  नहीं  है,  यह  एक  बड़ा  विस्तृत
 सवाल  है  a  मैं  श्राप  &  कहना  चाहता  हूँ
 कि  यदि  आप  इस  जाति  को  इसमें  नहीं
 जोड़ते  हैं  तो  आपका  कौन  बहुमत  देगा,
 कौन  झापका  साथ  देगा  यह  बात  मेरी
 समझ  सर  परे  है  ।  हमें  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  जा  कर  शकल  दिखानी  पड़ती  है  और
 लोगों  ८  मिलता  पड़ता  है।  हम  वहां  जा
 कर  क्या  कहेंगे  श्र  कौन  हमें  और  झ्रापको
 इस  सदन  में  झाने  के  लिए  बहुमत  देगा  ।
 इतना  ही  मैं  कहता  चाहूंगा  ।

 MR.  CHAIRMAN  ;  We  shall  now
 take  up  Half-an-Hour  discussion.

 17.31  brs,
 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 Pension  TO  Heirs  or  DeceaseD  MISA
 AND  DIR  _  DEeETENus

 SHRI  R.K.  MHALGI  (Thana)  :  Sir, thousands  of  patriotic  sons  and  daughters of  the  motherland  participated  in  the
 “People’s  Great  gtrugele”  against  the
 Emergency.  rane

 ation  in  the  satya-
 graha  and  the  underground  _  resistance
 Movement  earned  for  them  detention
 under  MISA  or  imprisonment  under  DIR.
 Asa  result  they  were  subjected  to  untold
 sufferings  and  economic  ruin.

 As  many  as  hundred  and  more  have
 embraced  death  during  detention.  Hund-
 reds  have  become  physically  unfit  and
 invalid.  Many  more  are  still  under  medi-
 cal  treatment  because  of  the  ill-treatment
 and  continuous  beating  in  jails.  The
 former  Government  under  Indira  Gandhi
 was  more  barbarous  than  the  British  rule.
 But  now  a  new  era_has  been  ushered,
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 Detenus  and  satyagrahis  under  Emergency,
 therefore,  deserve  all  sympathy  and  assist-
 ance.

 Sir,  the  subject  under  discussicn  is
 sentimental  and  sensitive.  Government
 should  therefore,  come  out  with  c  mete
 proposals.  It  is  true  that  Government
 have  announced  some  of  its
 schemes.  But  they  are  insufficient  and  fall
 short,  to  meet  the  hard  requirements  of
 every-day  life.

 For  that  purpose,  Sir,  I  categorize  the
 jail  sufferers  during  Emergency  in  three
 groups:

 (1)  Those  who  died  in  jails  in  detention
 or  on  parole  or  during  the  period  of
 3  months  immediately  after  their  release
 and  also  those  who  died  in  the  underground
 movement,  against  whom  the  warrant  of
 arrest  was  issucd.

 (2)  ‘Those  who  have  become  physically unfit  or  invalid,  partially  or  in  full.

 (3)  Those  who  are  subjected  ta  ¢cono-
 mic  ruin,

 As  regards  he  first  category,  firstly,
 out  of  74  MISA  detenu  deaths,  according to  Government,  only  for  63  _recommendat-
 ions  have  been  reccived  by  Union  Govern-
 ment.  Have  the  State  Governments
 assigned  any  reasons  for  the  delay  in  the
 case  of  the  remaining  1  cases?  If  yes,
 please  give  the  same,  Statc-wise,  Se-
 condly,  rejection  of  as  many  as  20  appli- cation  for  pension,  out  of  these  63  is
 undoubtedly  a  large  number.  Please  give
 the  reasons  for  each  casc,  in  the  case
 of  all  those  20  rejected  recommendations.
 May  I  also  know  whether  under  the  new
 scheme  formulated  on  7-7-1978,  detenus
 under  DIR  would  get  pension  retrospecti-
 vely  i.e.  from  1+5°1977  when  the  first
 scheme  came  into  being

 Thirdly,  the  word  dependant  is  circum-
 scribed  by  various  conditions.  They must  be  relaxed  to  a  reasonable  limit.
 Sir,  how  it  has  been  presumed  by  the
 Government  that  the  sone  of  the  deceased, if  he  attains  the  age  of  2t,  beccmes
 economically  independant?  Whether  the
 Government  expects  the  fatherless  boy to  relin

 >  bore
 his  education  and  get  a

 job  and  that  too  who  is  going  to  provide  it
 to  him  in  these  hard  days  of  unemploy- ment?  Unless  the  said  son  economically Necomes  independant  upto  the  age  of  25, he  must  be  provided  the  resale  of  the
 Scheme,

 It  may  be  true  that  there  would  nut
 be  any  one  dependent  economically  upcn
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 the  deceased  MISA  or  DIR  detcnu  but
 loss  of  life  in  the  family  is  great  loss  in
 the  ultimate  analysis  of  things,  The
 said  family  must,  therefore,  be  paid  at
 least  a  lump  sum  amount  whatever  Govern-
 ment  thinks  right  and  proper.

 Fourthly,  the  families  of  MISA  victims
 should  be  given  the  same  facilitics  now
 available  to  the  families  of  freedom  fighters.

 Fifthly,  a  book  should  be  brought  out
 by  Government  giving  information  in
 details  regarding  the  circumstances  under
 which  the  MISA  and  DIR  detenus
 died.

 Lastly,  Sir,  I  humbly  request  that  the
 suitable  memorial  in  the  vicinity  of
 Parliament  be  raised  in  honour  of  these
 great  souls.

 Now,  Sir,  regarding  the  second  category,
 it  is  needless  to  say  at  Jength.  Their
 cases  also  must  be  considered  on  par  with
 the  deceased  detenus  for  the  scheme  of
 pension,  I  know  some  of  my  friends  who
 have  become  permanently  disabled  during
 detention.  Because  of  the  delayed  treat-
 ment,  onc  ofmy  close  friends  of  Puna,
 Shri  Raghuvir  Kshivsagar  had  to  get one  of  his  le

 a
 amputed.  Why  such

 persons  are  to  2  deprived  of  the  anno-
 unced  pension  scheme?  A  number  of
 detenus  after  their  release  have  also  to
 undergo  the  expensive  medical  treatment.
 There  are  some  whom!  know  well,  they
 have  still  to  attend  the  dispensaries  regu-
 larly.  These  detenus  must  be  given
 the  required  financial  aid  and  assistance
 urgently.

 With  regard  to  the  third  category,  I
 have  a  few  suggestions  to  make.  I  like
 the  Hon’ble  Minister  to  consider  and
 reply.

 Economic  ruin  is  a  malady  of  thousands
 of  detenus  and  even  after  sixteen  months
 of  lifting  of  Emergency,  these  persons could  not  come  out  of  the  same.

 (a)  About  4,000  employers  in  the
 country,  most  of  them  in  private  sector,
 who  were  dismissed  during  the  period of  Emergency,  are  still  to  be  reinstated,
 despite  a  Government’s  directive  that  all
 such  persons  should  be  taken  back.  Sir,
 I  like  to  know  the  special  efforts  made
 by  the  Government  during  the  last  three
 months.  These  employecs  must  be  taken
 back  in  service  giving  them  all  their
 dues  immediately.

 (b)  A  rehabilitation  grant  scheme  must
 be  announced  by  the  Government  soon.
 Provision  of  grant  of  rehabilitation  loans
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 to  MISA  and  DIR  detenus  on  liberal
 terms  with  adequate  safeguardsiaa  ‘must’.
 Loan  should  be  made  available  at  low
 interest  rates,  say,  about  4  percent  re-
 coverable  on  easy  monthly  instalments.
 Recovery  to  begin  after  a  lapse  of  three
 years  from  the  date  of  loan  disbursement.
 Such  Rehabilitation  Grant  Scheme  is
 really  meant  to  help  to  rehabilitate  the
 MISA  detenus  in  their  former  vocations,
 trade,  business  or  other  pursuits  which
 are  irreparably  damaged  in  the  wake  of
 their  detention,

 Sir,  it  shall  be  said  that  some  of  the
 State  Governments  have  already  under-
 taken  such  of  the  schemes.  But,  Sir,
 it  is  very  essential  that  the  Union  Govern-
 ment  take  immediate  measures  to  give
 relief  to  those  in  the  whole  country who  rendered  service  to  the  motherland.
 Many  of  them  shall  not  ask  for  it,  but
 we  shall  do  our  duty.  May  I  know  the
 reaction  of  the  government  to  the  various
 suggestions  I  made  on  such  vital  subjects.

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Mini-
 ster...  .(Interruptions)  I  have  ruled  on
 an  earlier  occasion  that  according  to  the
 rule  the  Minister  has  to  reply  first  and
 thereafter  questions  can  be  asked.  I,
 know  the  convention  but  a  convention
 cannot  overrule  a  rule.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :  In
 July  19775  the  Government  of  India
 sanctioned  a  scheme  for  the  grant  of  pen-
 sion  from  central  revenues  to  dependents of  MISA  detenus  who  died  while  in  custody
 or  within  three  months  from  the  date  of
 release  and  persons  who  died  as  a  result
 of  police  firing  during  the  emergency, i.e.  from  25th  June  975  to  2st  March,
 1977+  The  State  Governments  were
 requested  on  ‘12-7-1977  to  issue  ins-
 tructions  to  the  district  authoritics  to
 initiate  immediate  action:  (i)  to  prepare a  list  of  persons  within  their  jurisdiction who  had  died  during  detention  during
 the  emergency  or  while  on  parole  or  in  the course  of  police  firing;  (ii)  to  make  en-
 quiries  about  the  financial  circumstances
 of  the  bereaved  family  in  all  such  cases;
 (iii)  where  the  district  authorities  are
 satisfied  that  family  assistance  would  be
 justified  to  get  the  application  form  filled
 in  by  the  intended  beneficiary  and  also
 to  assist  them  in  obtaining  the  necessary documents  which  are  to  accompany  the
 applications;  (iv)  where  they  are  of
 the  view  that  assistance  would  not  be
 justified  to  record  the  reasons  for  their
 conclusions  in  detail;  and  (v)  to  forward
 to  the  state  government  the  particulars of  all  cases  recommended  as  well  as
 not  recommended  together  with  all  con-
 nected  papers,
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 On  receipt  of  the  information/recom- mendations  from  district  authorities,  the
 state  governments  were  requested  to
 examine  them  and  forward  them  together
 with  all  the  documents  and  their

 Bran recommendations/advice  to  this  atry.
 The  state  governments  reported  that

 the  total  number  of  such  MISA  dcetenus
 who  died  while  in  custody  or  during  their
 release  on  parole  is  73.  Figure  of  deaths
 within  three  months  after  release  have  not
 been  furnished  by  the  State  Governments.
 However,  it  has  been  reported  that  it
 may  not  be  large.  63  cases  have  so  far
 been  forwarded  by  the  state  governments,
 including  cases  of  death  within  three
 months  of  release.

 In  my  answer  to  starred  question No.  T5r  on  26th  July,  1978  I  had  _  stated
 that  out  of  the  63  cases,  pension  had
 been  sanctioned  in  26  cases,  20  cases
 were  rejected  and  I7  cases  were  pending consideration  for  want  of  information/ clarification  from  the  state  governments. Three  states,  namcly,  Andhra  Pradesh,
 Jammu  and  Kashmir  and  Madhya  Pras
 desh  have  yet  toscnd  their  reports  though ten  death  cases  have  occurred  in  those
 States.  It  will  thus  be  appreciated  that
 the  response  from  the  state  governments has  been  quite  satisfactory.

 Five  cases  of  deaths  cach  have  been
 reported  from  Delhi  and  Bihar,  but
 they  have  recommended  only  two  cases
 and  one  case,  respectively.  West  Bengal have  sent  reports  in  respect  of  six  cases
 as  against  eleven  deaths.  All  these  statc
 governments  have  been  requested  on
 20  July,  1978  to  check  up  and  confirm
 that  they  have  nofurther  cases  _  to  recom-
 mend,  Their  replies  arc  awaited.

 Out  of  17  cases  reported  by  me  on
 26-7-1978  as  pending,  pension  in  g  more
 cases  has  since  been  yanctioned.  This  will
 reduce  pending  cascs  to  8  and  _  increase
 the  number  of  sanctioned  cases  from
 26  to  35.

 Ananalysis  of  the  rejected  cases  is  given below:
 No.

 Detention  not  under  MISA.  7
 Under  DIR  (Now  it  will  come)  4 Sound  financial  position  5 No  legal  heir  के  fy
 Murdered  while  under  parole  i
 Ineligible  dependents  (Adult son  45  years—;  wife  of  elder
 brother  (sister-in-law) —1  adop- ted  daughter—:;  brother—2; father  not  dependent  on  son—
 3)  के  हे  मै  6
 Detained  prior  toemergency  2

 TotaL  20
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 It  will  be  seen  that  as  dependents  of

 DISIR  detenus  applied  under  the  MISA
 scheme,  their  cases  were  not  then  covered
 under  that  scheme.  These  four  cases
 arc  now  being  reviewed  under  DISIR
 Scheme  which  has  been  sanctioned  re-
 cently.  Actual  rejection  will  therefore
 come  down  to  16.  The  above  analysis will  also  show  that  a  case  is  rejected
 only  on  valid  grounds,

 An  assurance  to  the  House  for  grant
 of  pension  to  dependents  of  the  DISIR
 detenus  was  given  on  6-7-1977.  In  order
 to  gauge  the  extent  and  quantum  of
 relief  to  be  given,  relevant  data  had  to
 be  collected  from  the  State  Governments,
 3  cases  of  death  of  DISIR  detenus  during
 custody/parole  have  been  reported  by  the
 State  Governments.  A  scheme  was
 prepared  and  approved  by  the  Cabinet
 on  4-6-1978,  on  the  pattern  followed  in
 the  case  of  MISA  Bea  dependents, All  the  State  Governments  were  requested on  7-7-1978  to  obtain  applications  from
 eligible  dependents  and  forward  them
 to  this  Ministry  after  necessary  verifi-
 cations  along  with  their  recommendations.
 These  applications  are  yet  to  be  received,
 On  their  receipt,  immediate  action  to
 sanction  pension  in  eligible  cases  will
 be  taken.  4

 So,  I  have  explained  to  the  hon,  mem-
 bers  questions  No.  12  and  3.  As  regards the  point  that  facilities  and  pensions extended  to  the  freedom  fighters  should
 also  be  made  available  to  the  MISA
 detenus,  the  pension  sanctioned  is  from
 Rs.  200  to  Rs.  300  which  is  also  the
 pension  sanctioned  to  the  freedom
 fighters.

 SHRI  R.K.  MAHALGI:  Other  facili-
 ties  are  also  there.

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 About  rehabilitation  scheme,  loans  and
 4,000  employees  yet  to  be  rcinstated  in
 private  firms,  steps  are  being  taken.

 I  may  say  that  as  regards  loans,  direc-
 tions  have  been  given  that  genuinc  MISA
 detenus  should  be  helped.  Direction  has
 been  given  to  the  financing  institutions
 that  loans  should  be  given  to  them.

 SHRI  R.K.  MAHALGI:  What  is  the
 rate  of  interest  in  that  case  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 That  is  at  the  moment  not  with  me.
 I  will  give  you  later  on.

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR
 (Ratnagiri):  Hon.  Minister  has  not
 replied  to  three  important  questions raised  by  Shri  Mahalgi.
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 t.  Is  Government  going  to  give  re-

 trospective  effect  to  this  particular  sche-
 me  ?  That  is  very  important  thing
 here.

 2  Detenus  have  been  physically  dis-
 abled  because  the  negligence  of  the
 jail  authorities.  For  example  he  quo- ted  that  a  leg  of  a  detenue  was  required to  be  amputated  because  no  medical
 facilities  were  made  available  in  jail.

 jg.  Underground  workers  also  su-
 ffered.  Is  Government  going  to  treat
 them  on  par  with  the  detenus  under
 MISA  ?

 These  are  three  important  points.
 MR.  CHAIRMAN  :  He  will  cover

 at  the  end.
 SHRI  EDUARDO  FALEIRO

 (Mormugao:  Mr.  Chairman,  according  to
 the  Scriptures  :  Bhagwan  told  Arjuna, “I  am  creating  four  classes  of  pcople
 according  to  their  actions  and  qualities.”
 Now  the  Janata  Party  has  thought fit  to  create  a  fifth  class  according to  their  qualities  and  their  actions  du-
 ring  Emergency.

 I  want  to  make  it  clear  that  the  grant of  pension  to  heirs  of  MISA  detenus
 who  truly  and  genuinely  were  political workers  and  were  political  sufferers  is
 absolutely  justified.  Though  _  these
 political  sufferers  never  thought  of
 getting  any  political  benefit  or  financial
 benefit  it  is  perfectly  justified.  I  do  know
 that  scores  of  such  pcople  were  bruta-
 lly  treated  and  many  of  them  diced  in
 jail  during  emergency.  The  point  १
 am_  trying  to  raise,  which  the  Govern.
 ment  is  well  aware  of  is,  there
 are  scores  of  genuine  freedom  figh- ters  for  whom  all  of  us  have  great  res-
 pect,  but  many  anti-social  elements
 managed  to  infiltrate  into  the  category  of
 freedom  fighters  and  thosc  fake  freedom
 fighters  drew  all  the  advantages under  the  scheme  meant  for  freedom
 fighters.  What  steps  have  Govern-
 ment  taken,  what  criteria  have  they laid  down,  to  see  that  only  political
 workers,  only  people  arrested  for  their
 political  convictions,  are  covered  by this  scheme  and  others  arc  not  ?

 Secondly,  what  steps  have  been  evol-
 ved  by  the  Government  to  see  that  only
 indigent  families  and  heirs  of  MISA
 detenus  who  are  poor  and  who  have  no
 other  sourccs  of  income  are  protected  ?
 Although  all  MISA  detcnus  who  died  in
 jail  are  most  meritorious  only  their
 heirs  who  are  indigent  and  poor  should
 be  protected.  The  Prcss  Note  issued  by
 the  Press  Information  Bureau  of  —  the
 Government  of  India,  dated  2and  July  77
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 mentions  under  the  heading  ‘  Pension
 to  heirs  of  MISA  detenus”’  that  heirs
 of  MISA  detenus  as  such  will  be  given
 pension.  We  are  aware  that  under
 MISA  many  anti-social  elements  were
 also  booked.  For  instance,  under
 section  3  of  MISA,  black-marketeers  and
 hoarders  were  booked.  These  pcople should  not  be  protected.  The  _  se-
 cond  point  in  the  Pressnote  is  that  only
 families  in  indigent  circumstances  —  will
 be  given  pension.  What  will  be
 the  criteria  to  determine  indigency  ?
 Thitdly,  will  you  apply  the  same  scheme
 to  genuine  frecdom  fighters  in  other
 movements  ?  I  come  from  Goa  and
 I  know  that  there  were  many  people
 who  sacrificed  their  lives  for  the  Libcra-
 ration  of  that  territory.  But  they have  not  been  given  any  7  benefit
 Will  you  consider  their  cases  also?

 SHRI  KRISHNA  CHANDRA
 HALDER  (Durgapur)  +  Sir,  though
 the  Minister  has  quoted  some  figures still  I  want  to  know  the  total  number  of
 detenus  who  died  in  jail  under  MISA
 and  DIR.  I  want  State-wise  —  break-
 up.  In  his  reply,  he  has  given  reasons,
 but  he  has  stated  that  recommenda-
 tions  from  the  District  Magistrates  are
 necessary  for  granting  pension  for  the
 detenus’  families.  You  know  that
 those  D.  Ms.  were  the  persons  who  is-
 sued  the  warrants  under  MISA  and
 DIR.  If  you  entrustthe  task  of  making recommendations  to  the  same  D.  M
 how  can  justice  be  done  ?  I  cannot
 understand  This  system  should  be
 reviewed  or  changed.

 In  the  list,  I  do  not  find  the  names  of
 many  States,  Only  ar  States  have  been
 mentioned,  I  do  not  find  the  name  of
 Assam  I  can  mention  one  instance.  Mr.
 Robin  Kalita  was  detained  under  MISA
 in  Gauhati  jail.  He  died  in  jail  during  his
 detention  priod.  At  that  time  he  was
 in  handcuffs,  The  petition  of  his
 wife  for  pension  was  recommended  by our  leader  in  Lok  Sabha.  Shri  Samar
 Mukherjee.  The  Home  __—  Ministry first  informed  that  more  information
 was  necessary.  But  afterwards,  this
 petition  was  rejected.  I  want  to  know
 this  particular  petition  was  _  rejected and  whether  he  will  reopen  this  case
 His  wife  and  small  daug  filer  arc  living
 in  a_  precarious  condition.  They  are
 practically  starving.  Will  you  consi-
 der  this  case  ?

 He  was  a_  political  prisoner.  He  was
 Secretary  of  the  District  Kisan  Sabha
 but  his  family  was  not  granted  political
 pension.  I  want  to  know  what  are  the
 criteria  for  granting  pension  or  other
 benefits  to  the  families  of  the  victim  for
 MISA  and  DIR  detenus.  I  want  a
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 categorical  answer  from  the  hon.  Mi-
 nister.

 श्री  युव  राज  (कटिहार  )  :  सभापति

 महोदय,  तारांकित  प्रश्न  5]  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  चर्चा  हो  रही  है  ।
 इस  के  सम्बन्ध  में  राज्य  गृह  मंत्री  ने  यह
 कहा  है  कि  भारत  रक्षा  ग्रधिनियम  तथा
 आंतरिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 मृतक  नजरबन्दों  के  श्राश्चितों  और  उत्तरा-
 धिकारियों  को  पेंशन  मन्‍्जूर  करने  की
 योजना  सरकार  ने  ग्रनुमोदित  की  है।
 लेकिन  आप  देखेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  से  एक
 भी  आवेदन  पत्र  शब  तक  नहीं  प्राप्त  हुआ
 बौर  बिहार  से  मात्र  एक  ही  प्रावेदन  पत्र
 मिला  है,  जिसके  लिये  सिफारिश  की  गई
 थी,  लेकिन  वह  भी  नामन्‍्जूर  कर  दिया
 गया  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 विभिन्न  राज्यों  में  जो  व्यक्ति  नजरबन्दी
 की  हालत  में  या  भारत  रक्षा  कानून  के
 ग्रन्तगंत  गिरफ्तारी  की  हालत  में  मृत  हुए
 हैं,  उन  की  संख्या  क्या  है  श्र  श््ब  तक
 उस  दिशा  में  क्‍या  कायंवाही  की  गई
 है  1

 सभापति  महोदय
 पूछा  जा  चुका  है  ।

 यह  प्रश्न  श्रभी

 श्री  यूव  राज  :  जो  पेंशन  देने  का
 आ्राधार  है,  इन्होंने  यह  बताया  है  कि
 नजरबन्दी  से  या  डी०आाई०ग्रार०  से  मुक्ति
 के  तीन  माह  के  भीतर  जो  मर  गये,  उन
 के  उत्त  राधिकारियों  या  ग्राश्चितों  को  पेंशन
 मिलेगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 इस  को  तीन  माहे  के  बजाय  एक  वर्ष  कर  डेना

 चाहिए  ।  नज़रबन्दी  या  डी०  ्ाई०  श्रार०  में
 गिरफ्तारी  से  मुक्ति  के  एक  वब  के  भीतर  यदि
 किसी  की  मृत्यु  हो  जाय,  तो  उस  के  ग्राश्नितों
 या  उत्तराधिकारियों  को  पेंशन  दिया
 जाये,  ऐसा  प्रावधान  सरकार  करेगी  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  डेथ  सर्टिफिकेट
 कौन  देगा  ।  डिप्टी  मजिस्ट्रट  के  रैंक  का
 ग्राफिसर  या  पॉलियामेन्ट  का  मेम्बर  या
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 विधान  मंडल  का  सदस्य  यह  सटिफिकेट
 देंगे  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस
 पंचायत  का  वह  रहने  वाला  है,  जहां  ग्राम
 पंचायत  काम  करती  है,  वहां  उस  का  ड्थ
 रजिस्टर  है  और  जन्म  का  रजिस्टर  भी
 वहां  मेन्टन  होता  है,  श्रौर  उस  की  मृत्यु
 जेल  में  हुई  है  तो  जेल  से  सटिफिकेट  मिल
 जाएगा,  श्रगर  बाहर  मरा  है  तो  उस  ग्राम
 पंचायत  की  तरफ  से श्रगर  यह  सटिफिकेट
 मिले  कि.  यह  व्यक्ति  अमुक  गांव  का  रहने
 वाला  था  और  उस  की  मृत्यु  हो  गई,  तो
 उस  को  एक  प्रमाणिक  श्राधार  मानना

 चाहिये  ।

 चौथी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  जिस  तरह  कोई  फौज  में  काम  करता

 है,  तो  उस  को  पेंशन  मिलता  है,  नजरबन्दी

 मृतक  ने  एक  बहुत  बड़ी  कुश्बानी  दो  है
 कि  जो  लोकतन्त  खत्म  हो  गया  था,  उस
 को  उन्होंने  पनी  बलों  दे  कर  वापस
 लाया,  ता  क्यों  ने  ऐसा  प्रावधान  क्या
 जाय  कि  ऐसे  लोग  जन  की  आमदनी
 सीमित  हो  या  जो  गरीब  अ्रादमी  हैं  र
 जिन  को  पेंशन  देने  वा  प्रावधान  है,
 उन  को  पेंशन  तो  जरूर  मिले  ही,  लेकिन
 पेंशन  के  लिये  शर्त  है.  कि  मृतक  व्यक्ति
 के  पुत्र  की  आयु  21  बप  तक  होतो  उस
 को  पेंशन  मिलेगा,  द  से  ज्यादा  होगी
 ता  पेंशन  नहीं  मिलेगा  या  ol  वर्ष  से
 पहले  उस  को  नौकरी  मिल  जाय,  तो  पेंशन
 बन्द  हैं।  जायगा  |  तो  क्यों  न  ऐसा
 प्रावधान  किया  जाय  कि  ऐसे  ब्यवित  को
 न्य  सभ्काः  की  जो  जमान  उप्लब्ध
 हो  उसकी  बन्दंबस्ती  भी  उस  के  साथ
 किया  जाय,  क्योंकि  जो  पेंशन  है  वह  तो
 कण्डीशनल  है,  बहू  तो  किसी  भी  समय
 बन्द हा  जायया  ।

 MR.  CIIAIRMAN  :  Now,  one  more
 Member  has  to  put  cjuestions  and  then
 the  hon.  Minister  will  reply. ls  it  the  pleasure  of  the  House  to  extend
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 Mr.  [Chairman]
 the  time  of  the  House  by  the  time  the
 hon.  Minister  finishes  his  reply  ?

 SEVERAL  HON.  MEMBERS  :  Yes.

 at  भानु  प्रक्ादा  शास्त्री  (उदय9२)
 सभापति  महोदय,  पहले  भी  मैं  सदन  में
 रख  चुका  हूं  लेकिन  खेद  को  बात  है  कि
 हमारे  गृह  मंत्रालय  का  ध्यान  7  जलाई,
 978  को  गया  कि  जो  डो  ब्राई  शार,
 मीसाबन्दी  में  जेलों  में  मर  गए  उनको
 पेंशन  दी  जाये  ।  एक  24  वर्षीय  नौजवान

 उदयपुर  जेल  में  नवम्बर,  976  में
 गिव्फार  करके  बन्द  किया  गया  जिसका
 नाम  मेरू  लाल  लखाशथा  ।  उसको  किडनी
 ट्रवल  हुई  लेकिन  उसको  इलाज  नहीं  क्या
 गया  ।  इलाज  के  लिए  सत्थाग्रहू  करने  के
 बाद  उसका  इलाज  प्रारम्भ  हुआ  ।  मैं  इस
 बात  को  इसलिए  कहना  चाहता  हूं  कि
 कहीं  सश्कार  ने  कोई  गड़बड़ी  तो  नहीं
 की  है  |  वह  व्यक्ति  जब  हास्पिटल  में
 भर्ती  हगा  तो  पुलिस  ने  जाकर  उसकी
 पत्नी  स॑  कहा  कि  श्राप  माफोनामा  लिख
 दो  तो  हम  उसको  छोड़  देंगे  नहीं  तो  तुम्हें
 लाश  भी  नहीं  मिलेगी  ।  उसकी  पतली  से
 माफीनामा  लिखवाकर  उसे  छोड़  दिया
 गया  ।  दो  दिन  बाद  उसका  देहावसान  हो
 गया  |  आज  उस  घर  में  केवल  डेढ़  साल
 को  बच्चो  है  दौर  कोई  भी  सहारा  नहीं
 हैं  ।  उसकी  [वधवा  पत्नी  को  सहारा  देने
 के  लिए  आज  i5-8  महीने  निकल  जाने
 के  बाद  भी  गृह  मंत्राल4  की  श्रांखें  नहीं
 खुलो  हैं  ।  मैं  जाना  चाहंगा  कि  इस
 प्रक/र  के  परिवारों,  जिनका  कोई  सहारा

 हीं  है,  को  क्या  गृह  मंत्रालथ  जल्दी  से
 जल्दो  बैशन  देगा  और  यदि  देगा  तो
 कितनी  मात्रा  में  देगा  ?

 318  hrs.

 श्री  धमिकलाल  मण्डल  महोद५,
 मैं  ने  माननीय  सदस्यों  के  प्रश्नों  के  उत्तर

 AUGUST  2,  978  of  MISA  &  DIR  332
 Detenus  (HAH  Dis)

 दे  दिए  थे  मैं  ने  कहा  था  कि  रेस्‍्ट्रा-
 स्पेक्टिव  इफेक्ट  का  क्या  श्र्थ  होता  हैं,  मैं
 नहीं  समझता  क्योंकि  योजना  के  श्रतसार
 जिस  आदमी  की  मृन्य  हुई  है,  जिस  महीने
 में  उसकी  मृत्य  हुई  है  उसके  बाद  सक्सीडिंग
 महीने  से  पेंशन  स्वीघ्रत  होती  है
 ब  इसमें  रेस्ट्रास्पेक्टिव  इफेक्ट  क्या  होता
 है  मेरी  समझ  में  नहीं  शान ।  जो
 डिसेबिल  विकलांग  हो  गए  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  मैं  ने  कहा  कि  एक  स्कीम
 रिहेबिलिटेशन  की  है,  बैंकों  से  लोन  दिलाने
 की  बात  हूँ  श्रौर  इसके  लिए  'डायरेक्शन्स
 दे  दिए  गए  है  ।  उनको  लोन  मिलेगा
 जिससे  कि  वे  ्टहिबिलिटेट  हो  सकें,  वे
 अपना  कोई  घंधा  प्रारम्भ  कर  सके  ।  मैं
 नहीं  समझता  कि  मैंने  किस  प्रश्न  का
 उत्तर  नहीं  दिथा  है  (व्यवधन)

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR
 The  man  was  physically  _handicaped because  of  negligence  in  jail.  No
 proper  attention  was  paid  and  thercfore
 his  had  to  be  amputated.  He  could
 not  get  treatment  ah  private  doc-
 tors.  What  action  are  you  going  to
 take,  what  compensation  are  you
 going  to  give  him

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL  :
 That  is  a  suggestion  for  action

 (aera)  जो  लोग  जेल  नहीं  गए,
 ब्ंडरय्राउन्ड  थे  उनके  लिए  यह  नहीं  है  ।

 हाल्दर  साहब  ने  जो  नाम  बतलाथा  है
 उसके  बारे  में  मालूम  कश्के  सूचना  दे
 देगा  कि  उसमें  क्‍या  हो  सकता  है  |

 (व्यवधान  )

 श्री  युबराज  :  झापने  तीन  महीने
 की  बात  कही  है  लेकिन  जो  6  महीने  में
 मरा  उसका  क्या  होगा  /  (व्यवधान)

 श्री  भानू  कुमार  ज्ञास्ती  जिनका
 केस  रेजेक्ट  हो  क्‍या  है  उसको  श्राप
 कारण  बतायेंगे  या  पेंशन  भी  देंगे  1

 (ध्यवधान)
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 सजेश्चन  फार  ऐक्शन  है  इसलिए  में  इनका
 जवाब  नहीं  दे  सकता  ।  (ध्यवधान)

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  The
 Minister  completely  dropped  me_  out
 of  the  picture.  Ihad  asked  three  simple
 questions.  Will  the  Minister  kindly
 reply?

 PROF.  P.  ७.  MAVALANKAR
 (Gandhi  Nagar)  :  On  a  point  of  or-
 der.  This  ss  a  half-hour  —  discussion.
 Ifit  is  the  Question  Hour,  the  Minister
 is  entitled  to  say  that  it  is  a  suggestion for  action  and  stop  there,  but  the  whole
 purpose  of  the  half-hour  discussion  is
 not  only  to  elicit  information  but  to  get concrete  assurances  from  the  Government.
 ‘Lherefore,  I  would  request  the  Minister
 not  to  80  away  by  merely  saying  that  it  is
 a  suggestion  for  action.  He  must  reply whether  he  is  accepting  it.

 SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HAL-
 DER:  Sir,  he  has  not  answered  my
 points.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  can_  seek
 my  help.  If  any  particular  question  of
 yours  has  not  been  replied  or  consi-
 dered,  I  would  request  thehon.  Minis-
 ter  that  he  should  just  explain  that  also.

 SHRI  R.  K.  MHALGI  Sir,  I
 request  the  hon.  Minister  to  give  the
 list  of  those  20  recommendations

 which  were  rejected  and  the  reasons
 thercof  assigned  to  cach.  May  I  get  a
 list  ?  Why  can’t  he  read  them  in  the
 House  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL  :
 The  analysis  of  the  rejected  cases  is
 given  below:

 (i)  Detention  not  under
 MISA  i

 (ii)  Under  DISIR  4

 They  will  come  now.

 SHRI  २.  K.  MHALGI:  Why  don’t
 you  give  the  names  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL.  :
 You  want  names  ?

 (Interruptions)
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 MR.  CHAIRMAN  :  I  ‘think  there
 The  hon.  Mini-

 That  is
 can  be  one  way  out.
 ster  can  furnish  a  iist  later  on.
 better.

 AN  HON.  MEMBER  :
 the  break-up  of  this  ?

 What  is

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  I  think  that
 is  the  desire  of  the  House  and  he  is  ready
 to  do  that.

 SIIRI  EDUARDO  FALEIRO:  I
 am  on  a  point  of  order.  We  asked  the

 that  the  Minister
 He  cannot  just  overlook

 the  questions  and  close  the  whole  matter.
 I  had  asked  three  questions.

 questions  here  so
 would  reply.

 MR.  CHAIRMAN:  Will  you  please
 just  give  some  reply  to  the  three  ques-
 tions  that  should

 really
 political  persons  should  he  given,  what  is

 only  poor  persons
 be  given  pensions,  secondly,  that

 your  suggestion  regarding  that,  and
 the  third  though  it  does  not  concern  with
 this,  the  third  was  whether  other
 political  pensioners  who  are  already
 having  pensions,  will  you  give  _  that
 thing  or  not.

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  मैंने  इस
 का  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया  है--एलिजि-
 बिलिटी  की  जो  कण्डीशन  है,  यह  उस  में

 नहीं  पश्राता  है।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य

 है  कि  पांच  हजार  रुपये  से  ऊपर  जिन  की

 ग्रामदनी  है,  वे  एलिजिबिलिटी  क्राइटेब्या
 में  नहीं  श्राते  हैं।  जो  पोलिटीकल  डेटिन्यू
 रहे  हैं  श्रौर  जिन  की  मृत्य  हो  गई  है,

 यह  स्कीम  उन  के  लिये  सँहशन  हुई  है  ।
 शब  जहां  तक  गोरा  के  रुम्बन्ध  में  लागू
 होगा  या  नहीं,  मैंने  कहा  है...

 MR.  CHAIRMAN  :  That  isa  different

 thing.
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 at  सुशील  कुमार  धारा  (तामलुक)
 यह  पांच  हजार  रुपये  का  नियम  972
 में  बनाया  गया  था,  अब  978  है,  तब
 8  हजार  रुपये  सालाना  इनकम  तक  देना

 चाहिये  ।

 MR.  CHAIRMAN  :  I  था  afraid  the
 hon.  Member  should  not  raise  this
 question  at  this  stage.  He  is  giving
 information  to  the  questions  raised.

 श्रो  भानु  ऋ्ुमार  शास्त्री  :  यह  सहाथता
 है  या  उसके  माथे  पर  वजन  है

 MR.  CHAIRMAN  :  I  think  I  will,
 request  the  hon.  Minister  to  give  a  spe- cific  reply  tothe  case  which  Mr.  Halder
 referred  to  separately.
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 SHRI  BAPUSAHEB  PARULE-
 KAR:  The  hon.  Minister  said  with
 reference  to  the  question  of  dependants  of
 the  persons  who  died.  It  isa  suggestion for  action.  My  friend,  Prof.  Mavalankar
 rightly  said  thatthis  reply  need  not
 be  given.  He  should  reply  as  to  whether
 he  is  going  to  accept  it  or  not.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  think  he  will
 take  a  note  of  that.

 The  House  stands  adjourned  till  a  a.m.
 tomorrow.

 r8:09  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Elccei
 of  the  Clock  on  Thursday,  August  3,  97€| Sravana  2,  i¢00  (Saka).


